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द्वारा मुद्रित। 


प्राककथन 


भारत का संविधान एक ऐसा जीवन्त लिखित दस्तावेज है जिससे शासन प्रणाली 
संचालित होती है। इसकी सुनम्यता और सौम्यता इसके संशोधनों में अन्तर्निहित है। भारत 
के संविधान के इस संस्करण को, जिसमें संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 
20१5 तक के, जिसमें भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच राज्यक्षेत्रों के अर्जन 
और अन्तरण के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं और जिसे इसमें उपाबंध के रूप में सम्मिलित किया 
गया है, संसद्‌ द्वारा किए गए सभी संशोधन सम्मिलित हैं, अद्यतन कर दिया गया है। 


संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को, अनुच्छेद 370 और संविधान (जम्मू-कश्मीर को 
लागू होना) आदेश, 954 में यथा उपबंधित कुछ अपवादों और उपांतरणों के साथ लागू 
होता है। यह आदेश निर्देश की सुविधा की दृष्टि से परिशिष्ट ] में सम्मिलित किया 
गया है। अपवादों और उपांतरणों का पुनर्कथन परिशिष्ट 2 में सम्मिलित किया गया है। 


संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 और संविधान (अठासीवां संशोधन) 
अधिनियम, 2003 से संबंधित संवैधानिक संशोधनों के, जो अभी तक प्रवृत्त नहीं हुए 
हैं, पाठ को समुचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है। 


नई दिल्ली; डॉ. जी. नारायण राजू, 
9 नवम्बर 20]5 सचिव, भारत सरकार। 
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संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय ....................... 


संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों 
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लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओऑं की जमा राशियों और 
अन्य धनराशियों की अभिरक्षा ..................................-..--------------०००--------- 


संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट......................................... 
माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बधन .......... 
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जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट ........ 
राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट ........................ 
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295. अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का 
जतराथिकार poe त oes 202 
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भारत का संविधान 


हम, भारत के लोग, भारत को एक [सम्पूर्ण प्रभुत्व- 
सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ] बनाने 
के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को: 


सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 


और उपासना की स्वतंत्रता, 
प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, 
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और ?[राष्ट्र की एकता और 
अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता 
बढ़ाने के लिए 


दृढ्संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 
26 नवम्बर, 7949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत्‌ दो 
हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, 
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 


उद्देशिका। 


।संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 की धारा 2 द्वारा (3--977 से) “'प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक 


गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


2संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 2 द्वारा (3--१977 से) “राष्ट्र की एकता'' के 


स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भाग ] 


संघ और उसका राज्यक्षेत्र 


संघ नाम और ]. (१) भारत, अर्थात्‌ इंडिया, राज्यों का संघ होगा। 
राज्यक्ष॑त्र। 
'[(2) राज्य और उनके राज्यक्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट हैं।] 


(3) भारत के राज्यक्षेत्र में, 
(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र, 
२[ (ख) पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्र, और] 
(ग) ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, समाविष्ट 


होंगे। 
नए राज्यों का प्रवेश 2. संसद्‌, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह 
या स्थापना। ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर 
सकेगी। 


52क. [सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना।]-- 
संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 5 द्वारा 
(26.4.975 से) निरसित। 


नए राज्यों का निर्माण 3. संसद्‌, विधि द्वारा 
और वर्तमान राज्यों के में 
क्षेत्रों, सीमाओं या नामों (क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके 
में परिवर्तन। अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को 


मिलाकर अथवा किसी राज्यक्षेत्र को किसी राज्य के भाग के 
साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी; 


(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी; 

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी; 

(घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी; 
(ङ) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी: 


'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 2 द्वारा खंड (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 2 द्वारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
>संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 974 की धारा 2 द्वारा (।-3-7975 से) अंतःस्थापित। 
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भारत का संविधान 3 
(भाग 7- संघ और उसका राज्यक्षेत्र) 


'[परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की 
सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का 
प्रभाव 2*** राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर 
पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस पर 
अपने विचार, ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की 
जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा 
अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति 
द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट 
या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद्‌ के किसी सदन 
में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा।] 


भ स्पष्टीकरण ॥--इस अनुच्छेद के खंड (क) से 
खंड (ङ) में, “राज्य'' के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र है, किंतु परंतुक 
में “राज्य'' के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र नहीं है। 


स्पष्टीकरण 2--खंड (क) द्वारा संसद्‌ को प्रदत्त शक्ति के 
अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी भाग को किसी 
अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ 
राज्यक्षेत्र का निर्माण करना है।] 


4. (१) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि पहली अनुसूची और चौथी 
में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे अनुसूची के संशोधन तथा 
उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने “शूक, ० और 
के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और ule छि 
पारिणामिक उपबंध भी (जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित क 0 आच 3 
राज्य या राज्यों के संसद्‌ में और विधान-मंडल या विधान-मंडलों के अधीन बनाई गई 
में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है) अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें. विधियां। 


संसद्‌ आवश्यक समझे। 


(2) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों 
के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। 


संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 955 की धारा 2 द्वारा परंतुक के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग क 
या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 

>संविधान (अठारहवां संशोधन) अधिनियम, ।966 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 


संविधान के प्रारंभ पर 
नागरिकता। 


पाकिस्तान से भारत को 
प्रत्रजन करने वाले कुछ 
व्यक्तियों के नागरिकता 
के अधिकार। 


भाग 2 


नागरिकता 


5. इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत 
के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और” 


(क) जो भारत के राज्यक्षेत्र में जन्मा था, या 


(ख) जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र 
में जन्मा था, या 

(ग) जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पांच 
वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा 


भारत का नागरिक होगा। 


6. अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति 
जिसने ऐसे राज्यक्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, 
भारत के राज्यक्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ 
पर भारत का नागरिक समझा जाएगा-- 


(क) यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई 
अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही 
में से कोई (मूल रूप में यथा अधिनियमित) भारत शासन 
अधिनियम, 935 में परिभाषित भारत में जन्मा था; और 


(ख) (3) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 9 जुलाई, 
948 से पहले इस प्रकार प्रब्रजन किया है तब यदि वह 
अपने प्रव्रजन की तारीख से भारत के राज्यक्षेत्र में मामूली 
तौर से निवासी रहा है; या 


(४) जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने १9 जुलाई, 
948 को या उसके पश्चात्‌ इस प्रकार प्रब्रजन किया है तब 
यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की 
सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति से उसके द्वारा इस 
संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को, जिसे उस 
सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन 
किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक 
रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हैः 


भारत का संविधान 
(भाग 2- नागरिकता) 


परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक 
पहले कम से कम छह मास भारत के राज्यक्षेत्र में निवासी नहीं 
रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। 


7. अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए 
भी, कोई व्यक्ति जिसने १ मार्च, 947 के पश्चात्‌ भारत के 
राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के 
अंतर्गत है, प्रब्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा 
जाएगा: 


परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं 
होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत 
है, प्रत्रजन करने के पश्चात्‌ भारत के राज्यक्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा 
के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से 
लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन 
दी गई है और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के 
खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने 
भारत के राज्यक्षेत्र को 9 जुलाई, 948 के पश्चात्‌ प्रव्रजन किया 


है। 


8. अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति 
जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या 
पितामही या मातामह या मातामही में से कोई (मूल रूप में यथा 
अधिनियमित) भारत शासन अधिनियम, 935 में परिभाषित भारत 
में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी 
देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक 
समझा जाएगा, यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन 
की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्ररूप में और रीति 
से अपने द्वारा उस देश में, जहां वह तत्समय निवास कर रहा 
है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि को इस संविधान 
के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात्‌ आवेदन किए जाने पर ऐसे 
राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत 
कर लिया गया है। 


9. यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता 
स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर 
भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 
के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 


पाकिस्तान को प्रव्रजन करने 
वाले कुछ व्यक्तियों के 
नागरिकता के अधिकार। 


भारत के बाहर रहने वाले 
भारतीय उद्भव के कुछ 
व्यक्तियों के नागरिकता 
के अधिकार। 


विदेशी राज्य की नागरिकता 
स्वेच्छा से अर्जित करने वाले 
व्यक्तियों का नागरिक न 
होना। 


नागरिकता के अधिकारों 
का बना रहना। 


संसद्‌ द्वारा नागरिकता 
के अधिकार का विधि 
द्वारा विनियमन किया 
जाना। 


भारत का संविधान 
(भाग 2 नागरिकता) 


0. प्रत्येक व्यक्ति, जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से 
किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी 
विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो संसद्‌ द्वारा बनाई जाए, 
भारत का नागरिक बना रहेगा। 


4. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता 
के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी 
विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद्‌ की शक्ति का 
अल्पीकरण नहीं करेगी। 


भाग 3 
मूल अधिकार 


साधारण 


32. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
न हो, “राज्य” के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद्‌ तथा 
राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा 
भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के 
अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। 


33. () इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के 
राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस 
तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। 


(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड 
के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक 
शून्य होगी। 


(3) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो, 


(क) “विधि'' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि 
का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, 
विनियम, अधिसूचना, रूढि या प्रथा है; 


(ख) “प्रवृत्त विधि’ के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में 
किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस 
संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है 
जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई 
विधि या उसका कोई भाग या उस समय पूर्णतया या विशिष्ट 
क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। 

![(4) इस अनुच्छेद को कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन 
किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।] 


।संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 397 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 
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परिभाषा । 


मूल अधिकारों से असंगत 
या उनका अल्पीकरण 
करने वाली विधियां। 


विधि के समक्ष समता। 


धर्म, मूलवंश, जाति, 
लिंग या जन्मस्थान के 
आधार पर विभेद का 
प्रतिषेध। 


भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


समता का अधिकार 


]4. राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के 
समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं 
करेगा। 


35. (१) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, 
मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर 
कोई विभेद नहीं करेगा। 


(2) कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान 
या इनमें से किसी के आधार पर-- 


(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और 
सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या 
(ख) पूर्णतः या भागतः राज्य-निधि से पोषित या साधारण 


जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, 
सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, 


के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के 
अधीन नहीं होगा। 


(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और 
बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं 
करेगी। 


![(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) को 
कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए 
नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध 
करने से निवारित नहीं करेगी।] 

2[ (5) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 9 के खंड () के 
उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक 
दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गो की उन्नति के लिए 
या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, विधि 
द्वारा, कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक 
ऐसे विशेष उपबंध, अनुच्छेद 30 के खंड (॥) में निर्दिष्ट 
अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न, शिक्षा संस्थाओं में, जिनके 


'संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 95] की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया। 
>संविधान (तिरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 2 द्वारा (20--2006 से) अन्तःस्थापित। 


भारत का संविधान 9 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता 
प्राप्त हों या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं।] 


6. (7) राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या लोक Fn ह 
नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की ao fu 
समता होगी। 


(2) राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में 
केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या 
इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा 
और न उससे विभेद किया जाएगा। 


(3) इस अनुच्छेद को कोई बात संसद्‌ को कोई ऐसी विधि 
बनाने से निवारित नहीं करेगी जो '[किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र 
की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी 
के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या 
नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस 
राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा 
विहित करती है]। 


(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए 
नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की 
राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या 
पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 


°[(4क) इस अनुच्छेद को कोई बात राज्य को अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व 
राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य 
के अधीन सेवाओं में [किसी वर्ग या वर्गो के पदों पर, पारिणामिक 
ज्येष्ठता सहित, प्रोन्नति के मामलों में] आरक्षण के लिए उपबंध 
करने से निवारित नहीं करेगी।] 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 7956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
किसी राज्य के या उसके क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन उस राज्य के भीतर निवास विषयक 
कोई अपेक्षा विहित करती हो” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

>संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 995 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 

>संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 200 की धारा 2 द्वारा (7-6-995 से) कुछ शब्दों के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 


अस्पृश्यता का अंत। 


उपाधियों का अंत। 


भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


'[(4ख) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष 
में किन्ही न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खंड (4) या 
खंड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध 
के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी 
उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक्‌ वर्ग की 
रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे 
वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे 
भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध 
में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण 
करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।] 


(5) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के 
प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि 
किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित 
कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी 
विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। 


7. “ अस्पृश्यता'' का अंत किया जाता है और उसका 
किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ““ अस्पृश्यता'' 
से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो 
विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 


]8. (१) राज्य, सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय 
और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 


(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई 
उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 


(3) कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के 
अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए 
किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना 
स्वीकार नहीं करेगा। 


(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने 
वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी 
रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना 
स्वीकार नहीं करेगा। 


संविधान (इक्यासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा (9-6-2000 से) अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


स्वातंत्रय-अधिकार 
१9. (]) सभी नागरिकों को- 


(क) वाक्‌-स्वातंत्र और अभिव्यक्ति-स्वातंत्रय का, 
(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, 

(ग) संगम या संघ '[या सहकारी सोसाइटी] बनाने का, 
(घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, 


(ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने 
और बस जाने का, “[ और] 


3% के केह क के 


(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने 
का, अधिकार होगा। 


4[(2) खंड (१) के उपखंड (क) की कोई बात उक्त 
उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर [भारत की प्रभुता 
और अखंडता,] राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण 
संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा 
न्यायालय-अवमान, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में 
युक्तियुक्त निर्बधन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित 
करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे 
निर्बधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को 
निवारित नहीं करेगी।] 


(3) उक्त खंड के उपखंड (ख) की कोई बात उक्त 
उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर [भारत की प्रभुता 
और अखंडता या] लोक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन 
जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक 
उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित 
करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। 


'संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 20 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 


II 


वाक-स्वातंत्र्य आदि 
विषयक कुछ अधिकारों 
का संरक्षण। 


>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 2 द्वारा (20-6-979 से) अंतःस्थापित। 
>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 2 द्वारा (20-6-979 से) उपखंड (च) का लोप 


किया गया। 


“संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, ॥95 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड (2) के स्थान पर 


प्रतिस्थापित। 
>संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 


I2 भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


(4) उक्त खंड के उपखंड (ग) की कोई बात उक्त 
उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर [भारत की प्रभुता 
और अखंडता या] लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में 
युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित 
करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे 
निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को 
निवारित नहीं करेगी। 


(5) उक्त खंड के ?[ उपखंड (घ) और उपखंड (ङ)] की 
कोई बात उक्त उपखंडों द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर 
साधारण जनता के हितों में या किसी अनुसूचित जनजाति के 
हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई 
विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर 
प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई 
विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। 


(6) उक्त खंड के उपखंड (छ) की कोई बात उक्त 
उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के 
हितों में युक्तियुक्त निर्बन्धन जहां तक कोई विद्यमान विधि 
अधिरोपित करती है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं 
डालेगी या वैसे निर्बन्धन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने 
से राज्य को निवारित नहीं करेगी और विशिष्टतया [उक्त उपखंड 
की कोई बात 


(7) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के 
लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताओ से, या 


(7) राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में 
किसी निगम द्वारा कोई व्यापार, कारबार, उद्योग या सेवा, 
नागरिकों का पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करके या अन्यथा, 
चलाए जाने से, जहां तक कोई विद्यमान विधि संबंध रखती 
है वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस 
प्रकार संबंध रखने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को 
निवारित नहीं करेगी।] 


संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 

>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 2 द्वारा (20-6-979 से) ''उपखंड (घ), 
उपखंड (ङ) और उपखंड (च)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

>संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 95] की धारा 3 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


20. () कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक 
सिद्धदोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई 
कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी 
प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति 
का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय 
प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। 


(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार 
से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। 


(3) किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को 
स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 


2. किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से 
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही बंचित किया जाएगा, 
अन्यथा नहीं। 


![27क. राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले 
सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का 
ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध 
करेगा।] 


22. () किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी 
गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में 
निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से 
परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं 
रखा जाएगा। 


(2) प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और 
अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट 
के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 
ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट 
के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट 
के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए 
अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। 


(3) खंड () और खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे 
व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो- 


(क) तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है; या 


3 


अपराधो के लिए 
दोषसिद्धि के संबंध में 
संरक्षण। 


प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 
का संरक्षण। 


शिक्षा का अधिकार। 


कुछ दशाओं में गिरफ्तारी 
और निरोध से संरक्षण। 


'संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 द्वारा (-4-2020 से) अंतःस्थापित। 


4 


भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


(ख) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी 
विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। 


*(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 
किसी व्यक्ति का तीन मास से अधिक अवधि के लिए तब तक 
निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि-- 


(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए 
अर्हित हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने तीन मास की 
उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया 
है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं: 


परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस 
अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया 
जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड (7) के उपखंड (ख) 
के अधीन संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित को गई 
है; या 

(ख) ऐसे व्यक्ति को खंड (7) के उपखंड (क) और 
उपखंड (ख) के अधीन संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि के 
उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। 


जैः 


संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।978 की धारा 3 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से, जो कि 
अधिसूचित नहीं हुई है) खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, 

(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का दो मास से अधिक की 
अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि समुचित उच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायमूर्ति की सिफारिश के अनुसार गठित सलाहकार बोर्ड ने उक्त दो मास की अवधि को समाप्ति से पहले 
यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं: 

परन्तु सलाहकार बोर्ड एक अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और अध्यक्ष 
समुचित उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और अन्य सदस्य किसी उच्च न्यायालय के सेवारत या 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे: 

परन्तु यह और कि इस खंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि के लिए निरुद्ध 
किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड (7) के उपखंड (क) के अधीन संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा 
विहित की जाए। 

स्पष्टीकरण- इस खंड में, “समुचित उच्च न्यायालय'' से अभिप्रेत है-- 

(7) भारत सरकार या उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए निरोध 
आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय; 

(7) (संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न) किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में 
निरुद्ध व्यक्ति की दशा में, उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय; और 

(॥) किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या ऐसे प्रशासक के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी 
द्वारा किए गए निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति को दशा में वह उच्च न्यायालय जो संसद्‌ 
द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किया जाए।'। 


भारत का संविधान I5 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


(5) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के 
अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को 
निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य 
शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन 
आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन 
करने के लिए उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा। 


(6) खंड (5) की किसी बात से ऐसा आदेश, जो उस 
खंड में निर्दिष्ट है, करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों को 
प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी 
लोकहित के विरुद्ध समझता है। 


(7) संसद्‌ विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि-- 


*(क) किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या 
वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का 
उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन तीन मास से 
अधिक अवधि के लिए खंड (4) के उपखंड (क) के 
उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना 
निरुद्ध किया जा सकेगा; 

**(ख़) किसी वर्ग या वर्गो के मामलों में कितनी 
अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध 
का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया 
जा सकेगा; और 

कक (पा) ****[खंड (4) के उपखंड (क)] के अधीन 
कौ जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की 
जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। 


* संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 3 द्वारा (अधिसूचना को तारीख से, जो कि 
अधिसूचित नहीं हुई है) उपखंड (क) का लोप किया जाएगा। 
** संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 को धारा 3 द्वारा (अधिसूचना को तारीख से, जो कि 
अधिसूचित नहीं हुई है) उपखंड (ख) को उपखंड (क) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा। 
*** संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 3 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से, जो कि 
अधिसूचित नहीं हुई है) उपखंड (ग) को उपखंड (ख) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा। 
**** संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 3 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से, जो कि 
अधिसूचित नहीं हुई है) बड़ी कोष्ठक में शब्दों के स्थान पर “खंड (4)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे। 


मानव के दुर्व्यापार और 
बलातूश्रम का प्रतिषेध। 


कारखानो आदि में 
बालको के नियोजन 
का प्रतिषेध। 


अंतःकरण की और धर्म 
के अबाध रूप से मानने, 
आचरण और प्रचार करने 
की स्वतंत्रता। 


भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


शोषण के विरुद्ध अधिकार 


23. () मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार 
का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का 
कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय 
होगा। 


(2) इस अनुच्छेद को कोई बात राज्य को सार्वजनिक 
प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित 
नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, 
मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई 
विभेद नहीं करेगा। 


24. चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी 
कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया 
जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया 
जाएगा। 


धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 


25. (।) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस 
भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को 
अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, 
आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। 


(2) इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि 
के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि 
बनाने से निवारित नहीं करेगी जो-- 


(क) धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, 
राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या 
निर्बन्धन करती है; 


(ख) सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या 
सार्वजनिक प्रकार को हिंदुओं को धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं 
के सभी वर्गो और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध 
करती है। 


स्पष्टीकरण ॥--कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिक्ख 
धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। 


भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


स्पष्टीकरण 2-खंड (2) के उपखंड (ख) में हिंदुओं के 
प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत 
सिक्ख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश 
है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ 
तदनुसार लगाया जाएगा। 


26. लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते 
हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को-- 


(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की 
स्थापना और पोषण का, 

(ख) अपने धर्म विषयक कार्यो का प्रबंध करने का, 

(ग) जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व 
का, और 

(घ) ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने 
का, 

अधिकार होगा। 


27. किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के 
लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म 
या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के 
लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। 


28. (।) राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था 
में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 


(2) खंड (।) को कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू 
नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है किंतु जो किसी ऐसे 
विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस 
संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। 


(3) राज्य से मान्यताप्राप्त या राज्य-निधि से सहायता पाने 
वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी 
संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या 
ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में को जाने वाली धार्मिक 
उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया 
जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क है 
तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए अपनी सहमति नहीँ दे दी है। 
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धार्मिक कार्यो के प्रबंध 
की स्वतंत्रता। 


किसी विशिष्ट धर्म की 
अभिवृद्धि के लिए करों 
के संदाय के बारे में 
स्वतंत्रता। 


कुछ शिक्षा संस्थाओं में 
धार्मिक शिक्षा या 
धार्मिक उपासना में 
उपस्थित होने के बारे 
में स्वतंत्रता। 
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अल्पसंख्यक-वर्गो के 
हितों का संरक्षण। 


शिक्षा संस्थाओं की 
स्थापना और प्रशासन 
करने का अल्पसंख्यक- 
वर्गों का अधिकार। 


संपदाओं आदि के 
अर्जन के लिए उपबंध 
करने वाली विधियों 
की व्यावृत्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 


29. () भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के 
निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष 
भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। 


(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली 
किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल 
धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर 
वंचित नहीं किया जाएगा। 


30. () धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गो 
को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का 
अधिकार होगा। 


![(१क) खंड (॥) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा 
स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन 
के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित 
करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत 
या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के 
अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए।] 

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा 
संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म 
या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है। 


2% न न न 


30. [संपत्ति का अनिवार्य अर्जन] संविधान (चवालीसवां संशोधन) 
अधिनियम, 978 की धारा 6 द्वारा (20.6.979 से) निरसित। 
३ कुछ विधियों की व्यावृत्ति ] 

| 37क. { (7) अनुच्छेद 73 में अंतर्विष्ट किसी बात के 
होते हुए भी, 


संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 4 द्वारा (20-6-979 से) अंतःस्थापित। 

>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 5 द्वारा (20-6-979 से) उपशीर्षक 'संपत्ति का 
अधिकार' का लोप किया गया। 

>संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 3 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 

“संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 795 की धारा 4 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित। 

“संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 955 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड () के स्थान पर 


प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान [9 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


(क) किसी संपदा के या उसमें किन्हीं अधिकारों के 
राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के 
निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या 


(ख) किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में या उस संपत्ति 
का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित 
अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिए जाने के लिए, या 


(ग) दो या अधिक निगमों को लोकहित में या उन 
निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के 
उद्देश्य से समामेलित करने के लिए, या 

(घ) निगमों के प्रबंध अभिकर्ताओं, सचिवों और 
कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों या प्रबंधकों के किन्हीं 
अधिकारों या उनके शेयरधारकों के मत देने के किन्हीं 
अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए, या 


(ङ) किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या 
उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे या 
अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों 
के निर्वापन या उनमें परिवर्तन के लिए या किसी ऐसे करार, 
पट्टे या अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रह 
करने के लिए, 


उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी 
कि वह [अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद १9] द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती 
हैः 


परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा 
बनाई गई विधि है वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को 
तब तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति 
के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त 
नहीं हो गई हैः] 


[परंतु यह और कि जहां किसी विधि में किसी संपदा के 
राज्य द्वारा अर्जन के लिए कोई उपबंध किया गया है और जहां 


"संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, ॥978 की धारा 7 द्वारा (20-6-979 से) “अनुच्छेद ]4, 
अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 37'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, ।964 को धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 


20 भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


उसमें समाविष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत में है 
वहां राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग को, जो किसी 
तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के 
भीतर है, या उस पर निर्मित या उससे अनुलग्न किसी भवन या 
संरचना को अर्जित करना उस दशा के सिवाय विधिपूर्ण नहीं 
होगा जिस दशा में ऐसी भूमि, भवन या संरचना के अर्जन से 
संबंधित विधि उस दर से प्रतिकर के संदाय के लिए उपबंध 
करती है जो उसके बाजार-मूल्य से कम नहीं होगी।] 


(2) इस अनुच्छेद में, 


'[(क) “संपदा'' पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध 
में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय 
पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू-धृतियों से संबंधित विद्यमान 
विधि में है और इसके अंतर्गत: 

(3) कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही 
अन्य अनुदान और °[तमिलनाडु] और केरल राज्यों में 
कोई जन्मम्‌ अधिकार भी होगा; 

(॥) रैयतबाड़ी, बंदोबस्त के अधीन धृत कोई भूमि 
भी होगी; 

(गज) कृषि के प्रयोजनों के लिए या उसके सहायक 
प्रयोजनों के लिए धृत या पट्टे पर दी गई कोई भूमि भी 
होगी, जिसके अंतर्गत बंजर भूमि, वन भूमि, चरागाह या 
भूमि के कृषकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों के 
अधिभोग में भवनों और अन्य संरचनाओं के स्थल हैं;] 
(ख) “अधिकार” पद के अंतर्गत, किसी संपदा के 

संबंध में, किसी स्वत्वधारी, उप-स्वत्वधारी, अवर स्वत्वधारी, 
भू-धृतिधारक, °[रैयत, अवर रैयत] या अन्य मध्यवर्ती में 
निहित कोई अधिकार और भू-राजस्व के संबंध में कोई 
अधिकार या विशेषाधिकार होंगे।] 


"संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, 964 को धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) उपखंड (क) के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

श्मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 7968 (]968 का 53) की धारा 4 द्वारा (4--969 से) 
“'मद्रास'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, ॥955 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


| 34ख. अनुच्छेद 3]क में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता 
पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नौवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
अधिनियमों और विनियमों में से और उनके उपबंधों में से कोई 
इस आधार पर शून्य या कभी शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि 
वह अधिनियम, विनियम या उपबंध इस भाग के किन्हीं उपबंधों 
द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनता 
है या न्यून करता है और किसी न्यायालय या अधिकरण के 
किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उक्त 
अधिनियमों और विनियमों में से प्रत्येक, उसे निरसित या संशोधित 
करने की किसी सक्षम विधान-मंडल की शक्ति के अधीन रहते 
हुए, प्रवृत्त बना रहेगा।] 


श्‌ 34ग. अनुच्छेद 3 में किसी बात के होते हुए भी, कोई 
विधि, जो भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्त्वों] को 
सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली 
है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह “[अनुच्छेद ॥4 
या अनुच्छेद १9] द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत 
है या उसे छीनती है या न्यून करती है; “और कोई विधि, 
जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के 
लिए है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्‍नगत नहीं की 
जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती हैः 


परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा 
बनाई जाती है वहां इस अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब 
तक लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी विधि को, जो राष्ट्रपति के 
विचार के लिए आरक्षित रखी गई है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं 
हो गई है।] 


'संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 395१ की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित। 


2] 


कुछ अधिनियमों और 
विनियमो का विधिमान्यकरण। 


कुछ निदेशक तत्त्वों को 
प्रभावी करने वाली 
विधियों की व्यावृत्ति। 


>संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 97 की धारा 3 द्वारा (20-4-7972 से) अंतःस्थापित। 

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 4 द्वारा (3--977 से) “अनुच्छेद 39 के 
खंड (ख) या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। धारा 4 को उच्चतम न्यायालय द्वारा, 
मिनर्वा मिल्स लि. और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (980) 2 एस.सी.सी. 59 में अविधिमान्य घोषित 


कर दिया गया। 


“संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 8 द्वारा (20-6-979 से) “अनुच्छेद १4, 


अनुच्छेद १9 या अनुच्छेद 3'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


“उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (।973) अनुपूरक एस.सी.आर. 7 में मोटे अक्षरों 


में दिए गए उपबंध को अविधिमान्य घोषित कर दिया है। 
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इस भाग द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों को प्रवर्तित 
कराने के लिए उपचार। 


इस भाग द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का, बलों 
आदि को लागू होने 
में, उपांतरण करने की 
संसद्‌ की शक्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


।3१घ. [राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की 
व्यावृत्ति] संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 977 की 
धारा 2 द्वारा (3-4-978 से) निरसित। 


सांविधानिक उपचारों का अधिकार 


32. (१) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने 
के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन 
करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। 


(2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित 
कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या 
रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार- 
पृष्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की 
शक्ति होगी। 


(3) उच्चतम न्यायालय को खंड (]) और खंड (2) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद्‌, उच्चतम 
न्यायालय द्वारा खंड (2) के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी 
शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की 
स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा 
सशक्त कर सकेगी। 


(4) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस 
अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। 


232क. [राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद 
32 के अधीन कार्यवाहियों में विचार न किया जाना] संविधान 
(तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 977 की धारा 3 द्वारा (3- 
4-978 से) निरसित। 


३ 33. संसद्‌, विधि द्वारा, अवधारण कर सकेगी कि इस 
भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई, 
(क) सशस्त्र बलों के सदस्यों को, या 


(ख) लोक व्यवस्था बनाए रखने का भारसाधन करने 
वाले बलों के सदस्यों को, या 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 की धारा 5 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 
शसंविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 6 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित। 
>संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, ]984 की धारा 2 द्वारा अनुच्छेद 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


(ग) आसूचना या प्रति आसूचना के प्रयोजनों के लिए 
राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में नियोजित 
व्यक्तियों को, या 

(घ) खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बल, 
ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार 
प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजित व्यक्तियों को, 

लागू होने में, किस विस्तार तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाए 
जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बना 
रहना सुनिश्चित रहे।] 


34. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते 
हुए भी, संसद्‌ विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी 
व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध 
में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर 
किसी ऐसे क्षेत्र में, जहां सेना विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था के बनाए 
रखने या पुनःस्थापन के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना 
विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदिष्ट समपहरण 
या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी। 


35. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 


(क) संसद्‌ को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधान- 
मंडल को शक्ति नहीं होगी कि वह-- 
(¡) जिन विषयों के लिए अनुच्छेद ॥6 के 
खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3), अनुच्छेद 33 
और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद्‌ विधि द्वारा उपबंध 
कर सकेगी उनमें से किसी के लिए, और 
(7) ऐसे कार्यो के लिए, जो इस भाग के अधीन 
अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए, 
विधि बनाए और संसद्‌ इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्‌ 
यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए, जो उपखंड (7) में 
निर्दिष्ट हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी; 


(ख) खंड (क) के उपखंड (।) में निर्दिष्ट विषयों में 
से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड (7) में 
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जब किसी क्षेत्र में सेना 
विधि प्रवृत्त है तब इस 
भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
पर निर्बन्धन। 


इस भाग के उपबंधों 
को प्रभावी करने के 
लिए विधान। 
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भारत का संविधान 
(भाग 3-मूल अधिकार) 


निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली 
कोई प्रवृत्त विधि, जो भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के 
प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उसके निबंधनों के और 
अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों 
और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त रहेगी जब 
तक उसका संसद्‌ द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं 
कर दिया जाता है। 


स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद में, “'प्रवृत्त विधि!” पद का वही 
अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है। 


भाग 4 
राज्य की नीति के निदेशक तत्व 


36. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
न हो, “राज्य” का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। 


37. इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा 
प्रवर्तनीय नहीं होंगे किन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के 
शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू 
करना राज्य का कर्तव्य होगा। 


38. '[()] राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें 
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी 
संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और 
संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 


2[ (2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम 
करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि 
विभिन क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए 
लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की 
असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।] 


39. राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन 
करेगा कि सुनिश्चित रूप से-- 


(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से 
जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो; 


(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और 
नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम 
रूप से साधन हो; 

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और 


उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण 
न हो; 


परिभाषा । 


इस भाग में अंतर्विष्ट 
तत्वों का लागू होना। 


राज्य लोक कल्याण 
की अभिवृद्धि के लिए 
सामाजिक व्यवस्था 
बनाएगा। 


राज्य द्वारा अनुसरणीय 
कुछ नीति तत्व। 


संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 9 द्वारा (20-6-979 से) अनुच्छेद 38 को 


उसके खंड (१) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 


श्संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 9 द्वारा (20-6-979 से) अंतःस्थापित। 
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समान न्याय और निःशुल्क 
विधिक सहायता। 


ग्राम पंचायतों का संगठन। 


कुछ दशाओ में काम, 
शिक्षा और लोक सहायता 
पाने का अधिकार। 


काम की न्यायसंगत और 
मानवोचित दशाओं का 
तथा प्रसूति सहायता का 
उपबंध। 


भारत का संविधान 
(भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व) 


(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए 
समान वेतन हो; 


(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का 
तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और 
आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे 
रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के 
अनुकूल न हों; 

![(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में 
स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों 
और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और 
आर्थिक परित्याग से रक्षा को जाए।] 


श्‌ 39क. राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस 
प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ 
हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 
आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय 
प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या 
स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता 
की व्यवस्था करेगा।] 


40. राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम 
उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो 
उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य 
बनाने के लिए आवश्यक हों। 


47. राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं 
के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, 
बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में 
लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी 
उपबंध करेगा। 


42. राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को 
सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध 
करेगा। 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 7 द्वारा (3--977 से) खंड (च) के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


>संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 8 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 4--राज्य की नीति के निदेशक तत्व) 


43. राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या 
किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी 
कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश 
का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा 
सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा 
और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी 
आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। 


| 43क. राज्य, किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों 
या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित 
करने के लिए उपयुक्‍त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम 
उठाएगा।] 


2[ 43ख. राज्य, सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, 
उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन 
का संवर्धन करने का प्रयास करेगा।] 


44. राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए 
एकसमान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। 


3[ 45. राज्य, सभी बालकों के लिए छह वर्ष को आयु पूरी 
करने तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा देने के लिए 
उपबंध करने का प्रयास करेगा।] 


46. राज्य, जनता के दुर्बल वर्गो के, विशिष्टतया, अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी 
हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक 
अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। 


47. राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर 
को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक 
कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से 
भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। 
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कर्मकारों के लिए 
निर्वाह मजदूरी आदि। 


उद्योगों के प्रबंध में 
कर्मकारों का भाग 
लेना। 


सहकारी सोसाइटियों 
का संवर्धन। 


नागरिकों के लिए एक 
समान सिविल संहिता। 


छह वर्ष से कम आयु 
के बालकों के लिए 
प्रारंभिक बाल्यावस्था 
देख-रेख और शिक्षा 
का उपबंध। 


अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों 
और अन्य दुर्बल वर्गो 
के शिक्षा और अर्थ 
संबंधी हितों की 
अभिवृद्धि । 


पोषाहार स्तर और 
जीवन स्तर को ऊंचा 
करने तथा लोक 
स्वास्थ्य का सुधार 
करने का राज्य का 
कर्तव्य। 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 9 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 
>संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 20] की धारा 3 द्वारा (5-2-2072 से) अंतःस्थापित। 
संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 3 द्वारा (-4-20१0 से) प्रतिस्थापित। 
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कृषि और पशुपालन 
का संगठन। 


पर्यावरण का संरक्षण 
तथा संवर्धन और वन 
तथा वन्यजीवो की 
रक्षा। 


राष्ट्रीय महत्व के 
संस्मारकों, स्थानों और 
वस्तुओं का संरक्षण। 


कार्यपालिका से 
न्यायपालिका का 
पृथक्करण। 


अंतरराष्ट्रीय शांति और 
सुरक्षा को अभिवृद्धि। 


भारत का संविधान 
(भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व) 


48. राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक 
प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया 
गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों 
के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध 
करने के लिए कदम उठाएगा। 


।[48क. राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का 
और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।] 


49. [संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] 
राष्ट्रीय महत्व वाले [घोषित किए गए] कलात्मक या ऐतिहासिक 
अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, 
लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण 
करना राज्य की बाध्यता होगी। 


50. राज्य की लोक सेवाओं में, न्यायपालिका को कार्यपालिका 
से पृथक्‌ करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। 


5. राज्य 


(क) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, 

(ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों 
को बनाए रखने का, 

(ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारो में अंतर्राष्ट्रीय 
विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और 

(घ) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम्‌ द्वारा निपटारे के 
लिए प्रोत्साहन देने का, 


प्रयास करेगा। 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 7976 की धारा १0 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 
2संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 7956 की धारा 27 द्वारा “संसद्‌ द्वारा विधि द्वारा घोषित'' के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


| भाग 4क 
मूल कर्तव्य 


57क. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि मूल कर्तव्य। 
वह 
(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो, 
संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे; 


(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित 
करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखे और उनका 
पालन करे; 


(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे 
और उसे अक्षुण्ण रखे; 

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र 
की सेवा करे; 


(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान 
भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश 
या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं 
का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है; 

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का 
महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे; 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, 
नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे 
तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे; 


(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा 
सुधार की भावना का विकास करे; 


(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से 
दूर रहे; 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा ]7 द्वारा (3--7977 से) अंतःस्थापित। 
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भारत का संविधान 
(भाग 4क--मूल कर्तव्य) 


(ज) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों 
में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र 
निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को 
छू ले; 

'[(र) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से 
चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या 
प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।] 


'संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा (-4-20१0 से) अंतःस्थापित। 


भाग 5 
संघ 

अध्याय ॥--कार्यपालिका 

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 


52. भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति। 


53. () संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित संघ की कार्यपालिका 
होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या शक्ति। 
अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 


(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित 
होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। 


(3) इस अनुच्छेद की कोई बात-- 


(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार 
या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को 
अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी; या 

(ख) राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारिंयों को विधि द्वारा 
कृत्य प्रदान करने से संसद्‌ को निवारित नहीं करेगी। 


54. राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। 
जिसमें 
(क) संसद्‌ के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; और 
(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, 
होंगे। 
'[स्पष्टीकरण-_इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में, “राज्य'' 


के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और *पांडिचेरी संघ 
राज्यक्षेत्र हैं।] 


संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 2 द्वारा (-6-995 से) अंतःस्थापित। 
*पाँडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 द्वारा (-0-2006 से) अब यह पुडुचेरी है। 
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32 भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


राष्ट्रपति के निर्वाचन 55. () जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में 
की रीति। भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी । 


(2) राज्यों मै आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों 
और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद्‌ और प्रत्येक 
राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन 
में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति 
से अवधारित की जाएगी, अर्थात्‌: 


(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित 
सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक हजार के गुणित 
उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस 
विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग 
देने पर आए; 

(ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद 
शेष पांच सौ से कम नहीं है तो उपखंड (क) में निर्दिष्ट 
प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया 
जाएगा; 

(ग) संसद्‌ के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य 
के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड (क) और 
उपखंड (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के 
सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को, संसद्‌ के 
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग 
देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना 
जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। 


(3) राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के 
अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में 
मतदान गुप्त होगा। 


'[स्पष्टीकरण-इस अनुच्छेद में, ''जनसंख्या'' पद से ऐसी 
अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्‍्चित को गई जनसंख्या अभिप्रेत 
है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं: 

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, 
जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक 


'संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, ]976 की धारा ॥2 द्वारा (3--977 से) स्पष्टीकरण के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


सन्‌ [2026] के पश्चात्‌ की गई पहली जनगणना के सुसंगत 
आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
वह 797] की जनगणना के प्रति निर्देश है।] 


56. (१) राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष 
की अवधि तक पद धारण करेगा; 


परंतु 

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; 

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को 
अनुच्छेद 6] में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग 
द्वारा पद से हटाया जा सकेगा; 

(ग) राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर 


भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका 
उत्तराधिकारी अपना पदग्रहण नहीं कर लेता है। 


(2) खंड (१) के परंतुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति 
को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोक सभा के 
अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। 

57. कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता 
है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन 
रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। 

58. () कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी 
होगा जब वह-- 

(क) भारत का नागरिक है, 

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और 

(ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 
अर्हित है। 


(2) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की 
सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण 
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राष्ट्रपति की पदावधि। 


पुनर्निर्वाचन के लिए 
पात्रता। 


राष्ट्रपति निर्वाचित होने 
के लिए अर्हताएं। 


'संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200] की धारा 2 द्वारा “2000'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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राष्ट्रति के पद के 
लिए शर्तें। 


राष्ट्रपति द्वारा शपथ या 
प्रतिज्ञान। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का 
पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। 


स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति 
केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं 
समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी 
राज्य का राज्यपाल !*** है अथवा संघ का या किसी राज्य का 
मंत्री है। 


59. (0) राष्ट्रपति संसद्‌ के किसी सदन का या किसी राज्य 
के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि 
संसद्‌ के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के 
किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो 
यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति 
के रूप में अपने पदग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 


(2) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 


(3) राष्ट्रपति, बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों 
के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिकारों का भी, जो संसद्‌, विधि द्वारा अवधारित करे और 
जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब 
तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा। 


(4) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के 
दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 


60. प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के 
रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा 
है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या 
उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम 
न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान 
करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌: 


ईश्वर की शपथ लेता हूं 
“मैं, अमुक कि मैं श्रद्धापूर्वक 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 7956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख या 
उप-राजप्रमुख'' शब्दों का लोप किया गया। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन (अथवा राष्ट्रपति के 
कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान 
और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं 
भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा।''। 


67. () जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर 
महाभियोग चलाना हो, तब संसद्‌ का कोई सदन आरोप लगाएगा। 


(2) ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब 
तक कि- 


(क) ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प 
में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी 
लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात्‌ प्रस्तावित किया गया 
है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से 
कम एक-चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को 
प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है; और 


(ख) उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 
दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया 
है। 


(3) जब आरोप संसद्‌ के किसी सदन द्वारा इस प्रकार 
लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा 
या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना 
प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। 


(4) यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप यह घोषित करने वाला 
संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया 
है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल 
सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर 
दिया जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित 
किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा। 


62. (0) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति 
को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही 
पूर्ण कर लिया जाएगा। 


(2) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या 
अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए 
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राष्ट्रपति पर महाभियोग 
चलाने की प्रक्रिया। 


राष्ट्रपति के पद में 
रिक्ति को भरने के 
लिए निर्वाचन करने का 
समय और आकस्मिक 
रिक्ति को भरने के 
लिए निर्वाचित व्यक्ति 
की पदावधि। 
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भारत का उपराष्ट्रपति। 


उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का 
पदेन सभापति होना। 


राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक 
रिक्ति के दौरान या उसकी 
अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का 
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना 
या उसके कृत्यों का निर्वहन। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात्‌ यथाशीघ्र और प्रत्येक 
दशा में, छह मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को 
भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 56 के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी 
अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। 


63. भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 


64. उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और 
अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा: 


परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 
के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के 
कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा 
के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह 
अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन 
या भत्ते का हकदार नहीं होगा। 


65. (0) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने 
या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति 
उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को 
ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार 
निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पदग्रहण करता है। 


(2) जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण 
से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब उपराष्ट्रपति 
उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को 
राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। 


(3) उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि 
के संबंध में, जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर 
रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की 
सभी शक्तियां और उन्मुक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, 
भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद्‌, विधि द्वारा, अवधारित 
करे, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया 
जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, 
जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा। 


भारत का संविधान 37 
(भाग 5- संघ) 


66. () उपराष्ट्रपति का निर्वाचन '[संसद्‌ के दोनों सदनों राष्ट्रपति का निर्वाचन। 
के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों] द्वारा 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत 
द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। 


(2) उपराष्ट्रपति संसद्‌ के किसी सदन का या किसी राज्य 
के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि 
संसद्‌ के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के 
किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है 
तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान 
उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पदग्रहण की तारीख से रिक्त कर 
दिया है। 


(3) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी 
होगा जब वह-- 


(क) भारत का नागरिक है, 
(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और 


(ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 
अर्हित है। 


(4) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की 
सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण 
में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का 
पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं 
होगा। 


स्पष्टीकरण-_इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति 
केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं 
समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी 


राज्य का राज्यपाल ?*** है अथवा संघ का या किसी राज्य का 
मंत्री है। 


67. उपराष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की उपराष्ट्रपति की पदावधि। 
अवधि तक पद धारण करेगा: 


'संविधान (ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 96] की धारा 2 द्वारा “संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद्‌ के 
दोनों सदनों के सदस्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख या 
उप-राजप्रमुख'' शब्दों का लोप किया गया। 
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उपराष्ट्रपति के पद में 
रिक्ति को भरने के 
लिए निर्वाचन करने का 
समय और आकस्मिक 
रिक्ति को भरने के 
लिए निर्वाचित व्यक्ति 
की पदावधि। 


उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ 
या प्रतिज्ञान। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


परंतु 


(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; 


(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने 
पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन 
समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे 
लोक सभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए. 
कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक 
कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से 
कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो; 


(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने 
पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका 
उत्तराधिकारी अपना पदग्रहण नहीं कर लेता है। 


68. (१) उपराष्ट्रपति की पदावधि को समाप्ति से हुई रिक्ति 
को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही 
पूर्ण कर लिया जाएगा। 


(2) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने 
या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए 
निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र किया जाएगा और 
रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पदग्रहण की तारीख से पांच 
वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। 


69. प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पदग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति 
अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष 
निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर 
अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌ :-- 


ईश्वर को शपथ लेता हूं 
“मैं, अमुक - कि मैं विधि 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 


द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा 
रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों 
का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।''। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


70. संसद्‌, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में 
उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा 
उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। 


॥ 7. (0) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न 
या संसक्त सभी शंकाओ और विवादों की जांच और विनिश्चय 
उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम 


होगा। 


(2) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति 
या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया 
जाता है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के 
पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम 
न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए 
कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। 


(3) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति 
या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय 
का विनियमन संसद्‌ विधि द्वारा कर सकेगी। 


(4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के 
निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों 
में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर 
प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।] 


72. (0) राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए सिद्धदोष 
ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, 
विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार 
या लघुकरण की-- 


(क) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना 
न्यायालय ने दिया है, 

(ख) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे 
विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया 
गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का 
विस्तार है, 
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अन्य आकस्मिकताओं 
में राष्ट्रपति के कृत्यों 
का निर्वहन। 


राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति 
के निर्वाचन से संबंधित 
या संसक्त विषय। 


क्षमा आदि की और 
कुछ मामलों में दंडादेश 
के निलंबन, परिहार या 
लघुकरण की राष्ट्रपति 
की शक्ति। 


'अनुच्छेद 7, संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 2 द्वारा (20-8-975 से) और 
तत्पश्चात्‌ संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, ॥978 की धारा 70 द्वारा (20-6-१979 से) संशोधित होकर 


उपरोक्त रूप में आया। 
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संघ की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


(ग) उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश 


शक्ति होगी। 


(2) खंड (]) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के 
सशस्त्र बलों के किसी आफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित 
दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त 
शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। 


(3) खंड (]) के उपखंड (ग) की कोई बात तत्समय 
प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल !*** द्वारा 
प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की 
शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। 


73. () इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ 
को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 


(क) जिन विषयों के संबंध में संसद्‌ को विधि बनाने 
की शक्ति है उन तक, और 


(ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार 
द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के 
प्रयोग तक, 


होगा ; 


परंतु इस संविधान में या संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि 
में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, उपखंड (क) 
में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी ?*** राज्य में 
ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के 
विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। 


(2) जब तक संसद्‌ अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस 
अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य और राज्य 
का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में, जिनके संबंध 
में संसद्‌ को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी 
कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका 
प्रयोग बह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान 
के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “प्रथम अनुसूची के भाग क 
और भाग ख में उल्लिखित'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 


भारत का संविधान 4] 
(भाग 5- संघ) 


मंत्रि-परिषद्‌ 


74. '[ (0) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को सहायता 
एक मंत्रि-परिषद्‌ होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा और 40 hh के 
राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार हे 5 
कार्य करेगाः] 


2[परतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद्‌ से ऐसी सलाह पर साधारणतया 
या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति 
ऐसे पुनर्विचार के पश्चात्‌ दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।] 


(2) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी 
कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी 
तो क्या दी। 


75. (0) प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों के बारे में अन्य 
मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री की सलाह पर करेगा। 5! 


3[ (१क) मंत्रि-परिषद्‌ में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल 
संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पन्द्रह प्रतिशत 
से अधिक नहीं होगी। 


(१ख) किसी राजनीतिक दल का संसद्‌ के किसी सदन का 
कोई सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन 
का सदस्य होने के लिए निरहित है, अपनी निरहता की तारीख 
से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य 
के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि 
को समाप्ति के पूर्व संसद्‌ के किसी सदन के लिए निर्वाचन 
लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया 
जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, 
खंड (१) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए 
भी निरहित होगा।] 


(2) मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत अपने पद धारण करेंगे। 


।संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 33 द्वारा (3-१-]977 से) खंड (१) के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा ]7 द्वारा (20-6-979 से) अंतःस्थापित। 

>संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 
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भारत का महान्यायवादी। 


भारत सरकार के कार्य 
का संचालन। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


(3) मंत्रि-परिषद्‌ लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से 
उत्तरदायी होगी। 


(4) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, 
राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूपों 
के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। 


(5) कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक 
संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति 
पर मंत्री नहीं रहेगा। 


(6) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद्‌, विधि 
द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे और जब तक संसद्‌ इस 
प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 


भारत का महान्यायवादी 


76. (१) राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त 
होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी 
नियुक्त करेगा। 


(2) महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत 
सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक 
स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको 
समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन 
करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य 
विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। 


(3) महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के 
राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। 


(4) महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत पद धारण करेगा 
और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। 


सरकारी कार्य का संचालन 


77. (१) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई 
राष्ट्रति के नाम से की हुई कही जाएगी। 


भारत का संविधान 43 
(भाग 5- संघ) 


(2) राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों 
और अन्य लिखतो को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा 
जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों! में विनिर्दिष्ट की जाए 
और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता 
इस आधार पर प्रश्‍नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा 
किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है। 


(3) राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक 
किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के 
लिए नियम बनाएगा। 


2 क के के के 


78. प्रधान मंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह- राष्ट्रपति को जानकारी 

| का देने आदि के संबंध में 

(क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान प्रधान मंत्री के कर्तव्य। 
विषयक प्रस्थापनाओ संबंधी मंत्रि-परिषद्‌ के सभी विनिश्चय 


राष्ट्रपति को संसूचित करे; 


(ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान 
विषयक प्रस्थापनाओ संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह 
दे; और 

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय 
कर दिया है किन्तु मंत्रि-परिषद्‌ ने विचार नहीं किया है, 
राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद्‌ के समक्ष विचार 
के लिए रखे। 


अध्याय 2-संसद्‌ 
साधारण 


79. संघ के लिए एक संसद्‌ होगी जो राष्ट्रपति और दो संसद्‌ का गठन। 
सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा 
होंगे। 


'देखिए समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 2297, तारीख 3 नवंबर, ॥958, भारत का 
राजपत्र, असाधारण, 958, भाग 2, अनुभाग 3(7), पृ. ।3१5। 

“संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 3976 की धारा १4 द्वारा (3--977 से) खंड (4) अंतःस्थापित 
किया गया था और संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा ॥2 द्वारा (20-6-3979 से) 
उसका लोप किया गया। 


44 भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


राज्य सभा की संरचना। 80. (]) '[2**+ राज्य सभा]- 


(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के उपबंधों के अनुसार 
नाम-निर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्यों, और 

(ख) राज्यों के [और संघ राज्यक्षेत्रों के] दो सौ अड़तीस 
से अनधिक प्रतिनिधियों, 


से मिलकर बनेगी। 


(2) राज्य सभा में राज्यों के [और संघ राज्यक्षेत्रों के] 
प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आबंटन चौथी अनुसूची 
में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। 


(3) राष्ट्रपति द्वारा खंड (]) के उपखंड (क) के अधीन 
नाम-निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें 
निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक 
अनुभव है, अर्थात्‌+-- 


साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। 


(4) राज्य सभा में प्रत्येक **** राज्य के प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत 
द्वारा किया जाएगा। 


(5) राज्य सभा में [संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधि ऐसी रीति 
से चुने जाएंगे जो संसद्‌ विधि द्वारा विहित करे। 


लोक सभा की संरचना। [8. () [अनुच्छेद 33] के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए १***] लोक सभा 


"संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 974 की धारा 3 द्वारा (-3-975 से) “राज्य सभा” के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 
शसंविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 5 द्वारा (26-4-975 से) “दसवीं अनुसूची के 
पैरा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्दों का लोप किया गया। 

>संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया। 

“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 3 द्वारा “पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख 
में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 
“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 3 द्वारा “पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट 
राज्यों!” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 8] और 82 के स्थान पर 
प्रतिस्थापित। 

7संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 974 की धारा 4 द्वारा (।-3-7975 से) “अनुच्छेद 33 के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, ।975 की धारा 5 द्वारा (26-4-975 से) “और दसवीं अनुसूची 
के पैरा 4” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 


भारत का संविधान 45 
(भाग 5- संघ) 


(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-द्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन 
द्वारा चुने गए [पांच सौ तीस] से अनधिक [सदस्यों], 
और 

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी 
रीति से, जो संसद्‌ विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए 
[बीस] से अनधिक [सदस्यों], 


से मिलकर बनेगी। 
(2) खंड () के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए, 


(क) प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थानों का आबंटन 
ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस 
राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य 
एक ही हो, और 

(ख) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी 
रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की 
जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या से अनुपात 
समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही होः 


[परन्तु इस खंड के उपखंड (क) के उपबंध किसी राज्य 
को लोक सभा में स्थानों के आबंटन के प्रयोजन के लिए तब 
तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या साठ लाख 
से अधिक नहीं हो जाती है।] 


(3) इस अनुच्छेद में, ''जनसंख्या'' पद से ऐसी अंतिम 
पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है 
जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं: 


“[परन्तु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, 
जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक 


'गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 987 (7987 का ।8) की धारा 63 द्वारा (30-5-987 से) 
“पांच सौ पच्चीस'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

श्संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 7973 की धारा 2 द्वारा “पच्चीस सदस्यों'' के स्थान पर 
प्रतिस्थापित। 

संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 973 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 

“संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा १5 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 


46 भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


सन्‌ [2026] के पश्चात्‌ की गई पहली जनगणना के सुसंगत 
आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, '[यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
वह, 


() खंड (2) के उपखंड (क) और उस खंड के 
परन्तुक के प्रयोजनों के लिए ]97] को जनगणना के प्रति 
निर्देश है; और 


(7) खंड (2) के उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए 
२200] की जनगणना के प्रति निर्देश है।]] 


प्रत्येक जनगणना के 82. प्रत्येक जनगणना को समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा 
पश्चात्‌ पुनः समायोजन। में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन- 
क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः 
समायोजन किया जाएगा जो संसद्‌ विधि द्वारा अवधारित करे: 


परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर 
तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान 
लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता हैः 


[परन्तु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से 
प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे 
पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई 
निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो 
ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं: 


परन्तु यह और भी कि जब तक सन्‌ “[2026] के पश्चात्‌ 
की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो 
जाते हैं तब तक [इस अनुच्छेद के अधीन, 


(३) राज्यों को लोक सभा में 397 को जनगणना के 
आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आबंटन का; और 


() प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन 
का, जो “[2007] की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित 
किए जाएं, 

पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा।]]] 


'संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200 की धारा 3 द्वारा (2।-2-2002 से) प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित। 

>संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा १6 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 
“संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200] की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित। 

“संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200१ की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
“संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


83. (१) राज्य सभा का विघटन नहीं होगा, किन्तु उसके 
सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, संसद्‌ 
द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक 
द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। 


(2) लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती 
है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से '[पांच 
वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और '[पांच वर्ष] की 
उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन 


होगा : 


परन्तु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में 
है तब, संसद्‌ विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो 
एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के 
प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात्‌ उसका विस्तार किसी भी दशा 
में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। 


84. कोई व्यक्ति संसद्‌ के किसी स्थान को भरने के लिए 
चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब-- 


?2[ (क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग 
द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी 
अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार 
शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने 
हस्ताक्षर करता है;] 

(ख) वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम से कम 
तीस वर्ष की आयु का और लोक सभा में स्थान के लिए 
कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है; और 

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद्‌ द्वारा 
बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त 
विहित को जाएं। 


3[ 85. (7) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद्‌ के प्रत्येक सदन 
को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन 
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संसद्‌ के सदनों को 
अवधि। 


संसद्‌ की सदस्यता के 
लिए अर्हता। 


संसद्‌ के सत्र, सत्रावसान 
और विघटन। 


'संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 73 द्वारा (20-6-979 से) “छह वर्ष'' शब्दों 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 77 द्वारा (3--१977 से) 


“पांच वर्ष” मूल शब्दों के स्थान पर “छह वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे। 


2संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, ।963 की धारा 3 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
>संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, ॥95। की धारा 6 द्वारा अनुच्छेद 85 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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सदनो में अभिभाषण 
का और उनको संदेश 
भेजने का राष्ट्रपति का 
अधिकार। 


राष्ट्रपति का विशेष 
अभिभाषण। 


सदनों के बारे में मंत्रियों 
और महान्यायवादी के 
अधिकार। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक 
और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 
छह मास का अंतर नहीं होगा। 


(2) राष्ट्रपति, समय-समय पर 


(क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर 
सकेगा; 


(ख) लोक सभा का विघटन कर सकेगा।] 


86. (१) राष्ट्रपति, संसद्‌ के किसी एक सदन में या एक 
साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस 
प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। 


(2) राष्ट्रपति, संसद्‌ में उस समय लंबित किसी विधेयक के 
संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, संसद्‌ के किसी सदन को 
भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया 
है बह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय 
पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। 


87. (१) राष्ट्रपति, [लोक सभा के लिए प्रत्येक साधारण 
निर्वाचन के पश्चात्‌ प्रथम सत्र] के आरंभ में '[और प्रत्येक वर्ष 
के प्रथम सत्र के आरंभ में] एक साथ समवेत संसद्‌ के दोनों 
सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद्‌ को उसके आहवान के 
कारण बताएगा। 


(2) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले 
नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए 
समय नियत करने के लिए ?*** उपबंध किया जाएगा। 


88. प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार 
होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक 
में और संसद्‌ की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य 
के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में 
अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने 
का हकदार नहीं होगा। 


'संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, १95१ की धारा 7 द्वारा “प्रत्येक सत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
>संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 95] की धारा 7 द्वारा “और सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा 
को अग्रता देने के लिए” शब्दों का लोप किया गया। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


संसद्‌ के अधिकारी 


89. () भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति 
होगा। 


(2) राज्य सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने किसी सदस्य को 
अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त 
होता है तब-तब राज्य सभा किसी अन्य सदस्य को अपना 
उपसभापति चुनेगी। 


90. राज्य सभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने 
वाला सदस्य 


(क) यदि राज्य सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना 
पद रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी भी समय सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; और 


(ग) राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत 
से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा: 


परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक 
प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को 
प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना 
न दे दी गई हो। 


9. (१) जब सभापति का पद रिक्त है या ऐसी अवधि 
में जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या 
उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति या यदि 
उपसभापति का पद भी रिक्त है तो, राज्य सभा का ऐसा सदस्य 
जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के 
कर्तव्यों का पालन करेगा। 


(2) राज्य सभा की किसी बैठक से सभापति की अनुपस्थिति 
में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, 
जो राज्य सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, 
या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, 
जो राज्य सभा द्वारा अवधारित किया जाए, सभापति के रूप में 
कार्य करेगा। 
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राज्य सभा का सभापति 
और उपसभापति। 


उपसभापति का पद 
रिक्त होना, पदत्याग 
और पद से हटाया 
जाना। 


सभापति के पद के 
कर्तव्यो का पालन 
करने या सभापति के 
रूप में कार्य करने की 
उपसभापति या अन्य 
व्यक्ति की शक्ति। 
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जब सभापति या 
उपसभापति को पद से 
हटाने का कोई संकल्प 
विचाराधीन है तब 
उसका पीठासीन न 
होना। 


लोक सभा का अध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष। 


अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
का पद रिक्त होना, 
पद त्याग और पद से 
हटाया जाना। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


92. (7) राज्य सभा की किसी बैठक में, जब उपराष्ट्रपति 
को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब 
सभापति, या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई 
संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी, 
पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 9 के खंड (2) के उपबंध 
ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस 
बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, सभापति या 
उपसभापति अनुपस्थित है। 


(2) जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई 
संकल्प राज्य सभा में विचाराधीन है, तब सभापति को राज्य सभा 
में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का 
अधिकार होगा, किन्तु वह अनुच्छेद 00 में किसी बात के होते 
हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी 
अन्य विषय पर, मत देने का बिल्कुल हकदार नहीं होगा। 


93. लोक सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 
का पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य 
को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। 


94. लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद 
धारण करने वाला सदस्य-- 


(क) यदि लोक सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना 
पद रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो 
उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो 
अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना 
पद त्याग सकेगा; और 

(ग) लोक सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत 
से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा: 


परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक 
प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को 
प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना 
नदे दी गई होः 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


परन्तु यह और कि जब कभी लोक सभा का विघटन किया 
जाता है तो विघटन के पश्चात्‌ होने वाले लोक सभा के प्रथम 
अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं 
करेगा। 


95. (१) जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, या 
यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोक सभा का ऐसा 
सदस्य, जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस 
पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। 


(2) लोक सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति 
में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो 
लोक सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या 
यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, 
जो लोक सभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में 
कार्य करेगा। 


9७. () लोक सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को 
उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष, या 
जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन 
है तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, पीठासीन नहीं होगा और 
अनुच्छेद 95 के खंड (2) के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के 
संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू 
होते हैं जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है। 


(2) जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प 
लोक सभा में विचाराधीन है तब उसको लोक सभा में बोलने 
और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा 
और वह अनुच्छेद 00 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे 
संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर 
प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किन्तु मत बराबर होने की 
दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। 


97. राज्य सभा के सभापति और उपसभापति को तथा 
लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्तों 
का जो संसद्‌, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त 
इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन और 
भत्तों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संदाय किया जाएगा। 
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अध्यक्ष के पद के 
कर्तव्यो का पालन 
करने या अध्यक्ष के 
रूप में कार्य करने 
की उपाध्यक्ष या अन्य 
व्यक्ति की शक्ति। 


जब अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष को पद से 
हटाने का कोई संकल्प 
विचाराधीन है तब 
उसका पीठासीन न 
होना। 


सभापति और उपसभापति 
तथा अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के वेतन और 
भत्ते। 
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संसद्‌ का सचिवालय। 


सदस्यों द्वारा शपथ या 
प्रतिज्ञान। 


सदनों में मतदान, 
रिक्तियों के होते हुए 
भी सदनों की कार्य 
करने की शक्ति और 
गणपूर्ति 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


98. (१) संसद्‌ के प्रत्येक सदन का पृथक्‌ सचिवीय 
कर्मचारिवृंद होगा; 


परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया 
जाएगा कि वह संसद्‌ के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों 
के सृजन को निवारित करती है। 


(2) संसद्‌, विधि द्वारा, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के सचिवीय 
कर्मचारिवृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों 
का विनियमन कर सकेगी। 


(3) जब तक संसद्‌ खंड (2) के अधीन उपबंध नहीं 
करती है तब तक राष्ट्रपति, यथास्थिति, लोक सभा के अध्यक्ष 
या राज्य सभा के सभापति से परामर्श करने के पश्चात्‌ 
लोक सभा के या राज्य सभा के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती 
के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के 
लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त 
खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए प्रभावी होंगे। 


कार्य संचालन 


99. संसद्‌ के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान 
ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त 
व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए 
गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस 
पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 


700. () इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के 
सिवाय, प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक 
में सभी प्रश्नों का अवधारण, अध्यक्ष को अथवा सभापति या 
अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थित 
और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। 


सभापति या अध्यक्ष, अथवा उस रूप में कार्य करने वाला 
व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा 
में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। 
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(भाग 5- संघ) 


(2) संसद्‌ के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने 
पर भी, उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद 
में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति, जो ऐसा करने का 
हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत 
दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद्‌ की कोई 
कार्यवाही विधिमान्य होगी। 


(3) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब 
तक संसद्‌ के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए 
गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग होगी। 


(4) यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं 
है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले 
व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे 
या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक 
गणपूर्ति नहीं हो जाती है। 


सदस्यों की निररहताएं 


307. (।) कोई व्यक्ति संसद्‌ के दोनों सदनों का सदस्य स्थानों का रिक्त होना। 
नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया 
जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के 
लिए संसद्‌ विधि द्वारा उपबंध करेगी। 


(2) कोई व्यक्ति संसद्‌ और किसी '*** राज्य के 
विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य नहीं होगा और 
यदि कोई व्यक्ति संसद्‌ और [किसी राज्य] के विधान-मंडल के 
किसी सदन, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि 
को समाप्ति के पश्चात्‌ जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों? में 
विनिर्दिष्ट की जाए, संसद्‌ में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो 
जाएगा यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में अपने स्थान को 
पहले ही नहीं त्याग दिया है। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्द और अक्षरों का लोप किया गया। 

श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “ऐसे किसी राज्य'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

देखिए, विधि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ. 46/50-सी, तारीख 26 जनवरी, 950, भारत का राजपत्र, 
असाधारण, पृष्ठ 678 में प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 950। 
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(3) यदि संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य-- 


(क) [अनुच्छेद 202 के खंड (]) या खंड (2)] में 
वर्णित किसी निरहता से ग्रस्त हो जाता है, या 

?[ (ख) यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष को संबोधित 
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर 
देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष 
द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,] 


तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा: 


[परन्तु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि 
प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, 
जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष का यह 
समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं 
है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा।] 


(4) यदि संसद्‌ के किसी सदन का कोई सदस्य साठ दिन 
की अवधि तक सदन को अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों 
से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित 
कर सकेगा; 


परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी 
ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन 
सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता 
है। 


सदस्यता के लिए निरहताएं। 02. (१) कोई व्यक्ति संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य 
चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरहित होगा 


(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य को 
सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण 
करने वाले का निरहित न होना संसद्‌ ने विधि द्वारा घोषित 
किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है; 


'संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, ॥985 की धारा 2 द्वारा (-3-985 से) “अनुच्छेद 02 के 
खंड ()'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

शसंविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 974 की धारा 2 द्वारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

संविधान (तैतीसवां संशोधन) अधिनियम, 974 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की 
ऐसी घोषणा विद्यमान है; 


(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; 


(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी 
विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करलीहैया 
वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को 
अभिस्वीकार किए हुए है; 


(ङ) यदि वह संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा 
या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है। 


[स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए,] कोई व्यक्ति 
केवल उस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार 
के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा 
कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। 


२[(2) कोई व्यक्ति संसद्‌ के किसी सदन का सदस्य होने 
के लिए निरहित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस 
प्रकार निरर्हित हो जाता है।] 


3[403. (]) यदि यह प्रश्‍न उठता है कि संसद्‌ के किसी 
सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 702 के खंड (१) में वर्णित 
किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति 
को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय 
अंतिम होगा। 


(2) ऐसे किसी प्रश्‍न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति 
निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य 
करेगा।] 


304. यदि संसद्‌ के किसी सदन में कोई व्यक्ति 
अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह 
जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूं या 
निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि 
के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य 
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सदस्यों की निररहताओं 
से संबंधित प्रश्नों पर 
विनिश्चय। 


अनुच्छेद 99 के अधीन 
शपथ लेने या प्रतिज्ञान 
करने से पहले या 
अहित न होते हुए या 
निरर्हित किए जाने पर 
बैठने और मत देने के 
लिए शास्ति। 


'संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 985 की धारा 3 द्वारा (-3-985 से) “(2) इस अनुच्छेद के 


प्रयोजनों के लिए” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


2संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, ।985 की धारा 3 द्वारा (-3-985 से) अंतःस्थापित। 
अनुच्छेद 703, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 की धारा 20 द्वारा (3--977 से) और 
तत्पश्चात्‌ संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 7978 की धारा १4 द्वारा (20-6-979 से) संशोधित होकर 


उपरोक्त रूप में आया। 
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संसद्‌ के सदनों की 
तथा उनके सदस्यों और 
समितियों की शक्तियां, 
विशेषाधिकार आदि। 


भारत का संविधान 

(भाग 5- संघ) 
के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए, 
जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की 
शास्ति का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल 
को जाएगी। 


संसद्‌ और उसके सदस्यों की शक्तियां, 
विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां 


05. () इस संविधान के उपबंधों और संसद्‌ की प्रक्रिया 
का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन 
रहते हुए, संसद्‌ में वाक्‌-स्वातंत्रय होगा। 


(2) संसद्‌ में या उसकी किसी समिति में संसद्‌ के किसी 
सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के 
संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं 
की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद्‌ के किसी सदन 
के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या 
कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही 
नहीं की जाएगी। 


(3) अन्य बातों में संसद्‌ के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक 
सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और 
उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद्‌, समय-समय पर, विधि द्वारा, 
परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की 
जाती हैं तब तक [वही होंगी जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) 
अधिनियम, 978 की धारा १5 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस 
सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं]। 


(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद्‌ 
के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और 
उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके 
संबंध में खंड (), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी 
प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद्‌ के सदस्यों के संबंध में 
लागू होते हैं। 


संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।978 की धारा 75 द्वारा (20-6-979 से) कुछ शब्दों के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


206. संसद्‌ के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, 
जिन्हें संसद्‌, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और 
जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है 
तब तक ऐसे भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जो भारत 
डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के 
प्रारंभ से ठीक पहले लागू थीं, प्राप्त करने के हकदार होंगे। 


विधायी प्रक्रिया 


07. () धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के 
संबंध में अनुच्छेद 09 और अनुच्छेद ]77 के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए, कोई विधेयक संसद्‌ के किसी भी सदन में आरंभ हो 
सकेगा। 


(2) अनुच्छेद 08 और अनुच्छेद 09 के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, कोई विधेयक संसद्‌ के सदनों द्वारा तब तक 
पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना 
या केवल ऐसे संशोधनों सहित, जिन पर दोनों सदन सहमत हो 
गए हैं, उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते हैं। 


(3) संसद्‌ में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण 
व्यपगत नहीं होगा। 


(4) राज्य सभा में लंबित विधेयक, जिसको लोक सभा ने 
पारित नहीं किया है, लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं 
होगा। 


(5) कोई विधेयक, जो लोक सभा में लंबित है या जो 
लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य सभा में 
लंबित है, अनुच्छेद 08 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। 


08. (]) यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित 
किए जाने और दूसरे सदन को पारेषित किए जाने के पश्चात्‌,- 


(क) दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया 
है, या 


(ख) विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में 
दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं, या 
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सदस्यों के वेतन और 
भत्ते। 


विधेयको के पुरःस्थापन 
और पारित किए जाने 
के संबंध में उपबंध। 


कुछ दशाओं में दोनों 
सदनो की संयुक्त 
बैठक। 
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भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


(ग) दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 
उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना छह मास से अधिक 
बीत गए हैं, 

तो उस दशा के सिवाय जिसमें लोक सभा का विघटन होने के 
कारण विधेयक व्यपगत हो गया है, राष्ट्रपति विधेयक पर 
विचार-विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को 
संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने 
आशय की सूचना, यदि वे बैठक में हैं तो संदेश द्वारा या यदि 
वे बैठक में नहीं हैं तो लोक अधिसूचना द्वारा देगाः 


परन्तु इस खंड की कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं 
होगी। 


(2) छह मास की ऐसी अवधि की गणना करने में, जो 
खंड (7) में निर्दिष्ट है, किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं 
लिया जाएगा जिसमें उक्त खंड के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट सदन 
सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित कर 
दिया जाता है। 


(3) यदि राष्ट्रपति ने खंड (]) के अधीन सदनों को 
संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने 
आशय की सूचना दे दी है तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे 
कार्यवाही नहीं करेगा, किन्तु राष्ट्रपति अपनी अधिसूचना की तारीख 
के पश्चात्‌ किसी समय सदनों को अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
प्रयोजन के लिए संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत 
कर सकेगा और, यदि वह ऐसा करता है तो, सदन तदनुसार 
अधिवेशित होंगे। 


(4) यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधनों 
सहित, यदि कोई हों, जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती 
है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल 
संख्या के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तो इस संविधान के 
प्रयोजनों के लिए वह दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा 
जाएगा; 


परन्तु संयुक्त बैठक में 


(क) यदि विधेयक एक सदन से पारित किए जाने पर 
दूसरे सदन द्वारा संशोधनों सहित पारित नहीं कर दिया गया 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


है और उस सदन को, जिसमें उसका आरंभ हुआ था, लौटा 
नहीं दिया गया है तो ऐसे संशोधनों से भिन्न (यदि कोई 
हों), जो विधेयक के पारित होने में देरी के कारण आवश्यक 
हो गए हैं, विधेयक में कोई और संशोधन प्रस्थापित नहीं 
किया जाएगा; 

(ख) यदि विधेयक इस प्रकार पारित कर दिया गया है 
और लौटा दिया गया है तो विधेयक में केवल पूर्वोक्त 
संशोधन, और ऐसे अन्य संशोधन, जो उन विषयों से सुसंगत 
हैं जिन पर सदनों में सहमति नहीं हुई है, प्रस्थापित किए 
जाएंगे, 

और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि 
कौन से संशोधन इस खंड के अधीन ग्राह्य हैं। 


(5) सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए 
आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात्‌, 
लोक सभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी, इस अनुच्छेद 
के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित 
हो सकेगा। 


409. () धन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं 
किया जाएगा। 


(2) धन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के 
पश्चात्‌ राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित किया 
जाएगा और राज्य सभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह 
दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित 
लोक सभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर लोक सभा, 
राज्य सभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या 
अस्वीकार कर सकेगी। 


(3) यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी सिफारिश को 
स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश 
किए गए और लोक सभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित 
दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। 


(4) यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी भी सिफारिश 
को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक, राज्य सभा द्वारा 


59 


धन विधेयकों के संबंध 
में विशेष प्रक्रिया। 
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“धन विधेयक'' की 
परिभाषा। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना, दोनों सदनों द्वारा 
उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह 
लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। 


(5) यदि लोक सभा द्वारा पारित और राज्य सभा को उसकी 
सिफारिशों के लिए पारेषित धन विधेयक उक्त चौदह दिन की 
अवधि के भीतर लोक सभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त 
अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा, उस रूप में पारित 
किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोक सभा द्वारा पारित 
किया गया था। 


3१0. () इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक 
धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी 
या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात्‌: 

(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन 
या विनियमन; 

(ख) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई 
प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने 
ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं 
से संबंधित विधि का संशोधन; 

(ग) भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि को 
अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से 
धन निकालना; 

(घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग; 

(ङ) किसी व्यय को भारत को संचित निधि पर भारित 
व्यय घोषित करना या ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका 
निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा; 

(च) भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे 
मद्धे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या 
उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा; 
या 

(छ) उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी 
विषय का आनुषंगिक कोई विषय। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


(2) कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं 
समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के 
अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई 
सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध 
करता है अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि 
वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों 
के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या 
विनियमन का उपबंध करता है। 


(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक 
है या नहीं तो उस पर लोक सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय 
अंतिम होगा। 


(4) जब धन विधेयक अनुच्छेद 09 के अधीन राज्य सभा 
को पारेषित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद के 
अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है 
तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोक सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर 
सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन विधेयक 
है। 


33. जब कोई विधेयक संसद्‌ के सदनों द्वारा पारित कर 
दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और 
राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या 
अनुमति रोक लेता हैः 


परन्तु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत 
किए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन 
विधेयक नहीं है तो, सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा 
कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर 
पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के 
पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने 
संदेश में सिफारिश की है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा 
दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तद्नुसार पुनर्विचार करेंगे 
और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना 
फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति 
के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं 
रोकेगा। 


6I 


विधेयकों पर अनुमति। 
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वार्षिक वित्तीय विवरण। 
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वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया 


32. (।) राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद्‌ 
के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए 
प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस 
भाग में “वार्षिक वित्तीय विवरण'' कहा गया है। 


(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राककलनों 
में 

(क) इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित 
व्यय के रूप में वर्णित व्यय को पूर्ति के लिए अपेक्षित 
राशियां, और 

(ख) भारत की संचित निधि में से किए जाने के लिए 
प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, 
पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले 
व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। 
(3) निम्नलिखित व्यय भारत को संचित निधि पर भारित 

व्यय होगा, अर्थात्‌: 

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद 
से संबंधित अन्य व्यय; 

(ख) राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा 
लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते; 

(ग) ऐसे ऋण भार, जिनका दायित्व भारत सरकार पर 
है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार 
तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित 
अन्य व्यय हैं; 

(घ) (7) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या 
उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन; 

(7) फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके 
संबंध में संदेय पेंशन; 

(#¡) उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके 
संबंध में दी जाने वाली पेंशन, जो भारत के राज्यक्षेत्र के 
अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता 


भारत का संविधान 
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है या जो [भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत] के 
अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से 
पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था; 

(ङ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, या उसके 
संबंध में, संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन; 

(च) किसी न्यायालय या माध्यस्थम्‌ अधिकरण के निर्णय, 
डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां; 

(छ) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद्‌ 
द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। 


33. (0) प्राक्कलनो में से जितने प्राक्कलन भारत की 
संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद्‌ में मतदान 
के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का 
यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद्‌ के किसी सदन में 
उन प्राक्कलनों में से किसी प्राककलन पर चर्चा को निवारित 
करती है। 

(2) उक्त प्राक्कलनो में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से 
संबंधित हैं वे लोक सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप 
में रखे जाएंगे और लोक सभा को शक्ति होगी कि वह किसी 
मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा 
किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति 
दे। 

(3) किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही 
की जाएगी, अन्यथा नहीं। 

334. () लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 3 के अधीन अनुदान 
किए जाने के पश्चात्‌, यथाशक्य शीघ्र, भारत की संचित निधि में 

(क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, 
और 
(ख) भारत की संचित निधि पर भारित, किन्तु संसद्‌ के 
समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी 
दशा में अनधिक व्यय की, 
पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध 
करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा। 
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संसद्‌ में प्राक्कलनों के 
संबंध में प्रक्रिया। 


विनियोग विधेयक। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ॥956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 


भाग क में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी प्रांत'” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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अनुपूरक, अतिरिक्त या 
अधिक अनुदान। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


(2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में 
परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की 
संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का 
प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में संसद्‌ 
के किसी सदन में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन 
व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन 
इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं। 


(3) अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद ]6 के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के 
उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के 
अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। 


3१5. () यदि 


(क) अनुच्छेद ]4 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई 
किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस 
वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष 
के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई 
सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष 
के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या 


(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर, उस 
वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक 
कोई धन व्यय हो गया है, 


तो राष्ट्रपति, यथास्थिति, संसद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष उस 
व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण 
रखवाएगा या लोक सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत 
करवाएगा। 


(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में 
तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से 
संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत 
करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी, 
अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 के उपबंध वैसे 
ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


व्यय या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और भारत 
की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए 
धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि 
के संबंध में प्रभावी हैं। 

36. () इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात 
के होते हुए भी, लोक सभा को-- 


(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित 
व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए 
मतदान करने के लिए अनुच्छेद ]3 में विहित प्रक्रिया के 
पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 4 के 
उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक, अग्रिम देने 
की; 

(ख) जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित 
रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा 
सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया 
जाता है तब भारत के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की 
पूर्ति के लिए अनुदान करने की; 

(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान 
भाग नहीं है, ऐसा कोई अपवादानुदान करने की, 

शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए 
हैं उनके लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि 
द्वारा प्राधिकृत करने की संसद्‌ को शक्ति होगी। 


(2) खंड () के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान 
और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध 
में अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 4 के उपबंध वैसे ही प्रभावी 
होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे 
में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि 
में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत 
करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं। 


7. (।) अनुच्छेद ]0 के खंड (]) के उपखंड (क) 
से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने 
वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही 
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लेखानुदान, प्रत्ययानुदान 
और अपवादानुदान। 


वित्त विधेयकों के बारे 
में विशेष उपबंध। 
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प्रक्रिया के नियम। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसा 
उपबंध करने वाला विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया 
जाएगा: 


परन्तु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए उपबंध करने 
वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन 
सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। 


(2) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी 
के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा 
कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का 
अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के 
लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता है 
अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय 
प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर 
के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध 
करता है। 


(3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने 
पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक 
संसद्‌ के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब 
तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से 
राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। 


साधारणतया प्रक्रिया 


338. (१) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
संसद्‌ का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन 
के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। 


(2) जब तक खंड () के अधीन नियम नहीं बनाए जाते 
हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन 
के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी 
आदेश प्रवृत्त थे, वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन 
रहते हुए संसद्‌ के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, 
राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष उनमें करे। 


(3) राष्ट्रपति, राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के 
अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्‌, दोनों सदनों की संयुक्त 
बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया 
के नियम बना सकेगा। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


(4) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक सभा का 
अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा 
जिसका खंड (3) के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के 
अनुसार अवधारण किया जाए। 


339. संसद्‌, वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करने के 
प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से संबंधित या भारत की 
संचित निधि में से धन का विनियोग करने के लिए किसी 
विधेयक से संबंधित, संसद्‌ के प्रत्येक सदन की प्रक्रिया और 
कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकेगी तथा यदि 
और जहां तक इस प्रकार बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध 
अनुच्छेद 8 के खंड (]) के अधीन संसद्‌ के किसी सदन 
द्वारा बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड (2) के 
अधीन संसद्‌ के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी आदेश 
से असंगत है तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी होगा। 


420. () भाग 77 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु 
अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद्‌ में कार्य 
हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा; 


परन्तु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का 
अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य 
को, जो हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं 
कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की 
अनुज्ञा दे सकेगा। 


(2) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब 
तक इस संविधान के प्रारंभ के पंद्रह वर्ष को अवधि को समाप्ति 
के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो ““या अंग्रेजी में'' 
शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। 


2. उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी 
न्यायाधीश के, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के 
विषय में संसद्‌ में कोई चर्चा इसमें इसके पश्चात्‌, उपबंधित रीति 
से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को 
राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा 
नहीं। 
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संसद्‌ में वित्तीय कार्य 
संबंधी प्रक्रिया का 
विधि द्वारा विनियमन। 


संसद्‌ में प्रयोग को 
जाने वाली भाषा। 


संसद्‌ में चर्चा पर 
निर्बन्धन। 
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न्यायालयों द्वारा संसद्‌ 
की कार्यवाहियों की 
जांच न किया जाना। 


संसद्‌ के विश्रांतिकाल 
में अध्यादेश प्रख्यापित 
करने की राष्ट्रपति की 
शक्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


22. (१) संसद्‌ की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को 
प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत 
नहीं किया जाएगा। 


(2) संसद्‌ का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस 
संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद्‌ में प्रक्रिया या कार्य संचालन 
का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां 
निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी 
न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा। 


अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 


323. () उस समय को छोड़कर जब संसद्‌ के दोनों सदन 
सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता 
है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई 
करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश 
प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत 
हों। 

(2) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही 
बल और प्रभाव होगा जो संसद्‌ के अधिनियम का होता है, 
किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश-- 


(क) संसद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और 
संसद्‌ के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर 
या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके 
अननुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं तो, इनमें से दूसरे 
संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा; और 


(ख) राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा 
सकेगा। 


स्पष्टीकरण- जहां संसद्‌ के सदन, भिन्न-भिन्न तारीखों को 
पुनः समवेत होने के लिए, आहूत किए जाते हैं वहां इस खंड 
के प्रयोजनों के लिए, छह सप्ताह की अवधि की गणना उन 
तारीखों में से पश्चातृवर्ती तारीख से की जाएगी। 


(3) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश 
कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए 
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(भाग 5- संघ) 


संसद्‌ इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है तो और वहां तक 
वह अध्यादेश शून्य होगा। 


I कर कं न न 


अध्याय 4 संघ को न्यायपालिका 


१24. () भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत उच्चतम न्यायालय की 
के मुख्य न्यायमूर्ति और, जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अधिक स्थापना और गठन। 
संख्या विहित नहीं करती है तब तक, सात” से अनधिक अन्य 
न्यायालयों से मिलकर बनेगा। 

(2) [अनुच्छेद 24क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति 
आयोग की सिफारिश पर] राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा 
सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को 
नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब 
तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता हैः 
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° [परन्तु] 

(क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; 

(ख) किसी न्यायाधीश को खंड (4) में उपबंधित रीति 
से उसके पद से हटाया जा सकेगा। 


“[ (2क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे 
प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका 
संसद्‌ विधि द्वारा उपबंध करे।] 


संविधान (अड्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 2 द्वारा खंड (4) अंतःस्थापित किया गया और 
संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।978 की धारा ॥6 द्वारा (20-6-979 से) उसका लोप किया गया। 

22009 के अधिनियम सं. ] की धारा 2 के अनुसार अब यह (5-2-2009 से) संख्या “तीस'' है। 

>संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 20१4 की धारा 2 द्वारा (3-4-2075 से) “उच्चतम न्यायालय 
के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्‌, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन 
के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स 
आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 76 अक्तूबर, 20]5 के 
आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। 

“संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 20१4 की धारा 2 द्वारा (3-4-205 से) पहले परन्तुक का 
लोप किया गया। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाले मामले 
में उच्चतम न्यायालय के तारीख १6 अक्तूबर, 205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। संशोधन के 
पूर्व, यह निम्नानुसार था- 

“परन्तु मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति को दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 
से सदैव परामर्श किया जाएगाः''। 

ऽसंविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 2 द्वारा (3-4-205 से) “परन्तु यह और कि’? 
शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स़ आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 
वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 76 अक्तूबर, 2075 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। 

“संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


(3) कोई व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप 
में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक 
है और- 


(क) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक 
न्यायालयों का लगातार कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश 
रहा है; या 

(ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक 
न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता 
रहा है; या 

(ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। 


स्पष्टीकरण -इस खंड में, “उच्च न्यायालय'' से वह 
उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी भाग 
में अधिकारिता का प्रयोग करता है, या इस संविधान के प्रारंभ 
से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था। 


स्पष्टीकरण 2- इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति 
के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि 
भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता 
होने के पश्चात्‌ ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला 
न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है। 


(4) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद 
से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या 
असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद्‌ के 
प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा 
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई 
बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में 
रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। 


(5) संसद्‌ खंड (4) के अधीन किसी समावेदन के रखे 
जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण 
और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर 
सकेगी। 


(6) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त 
प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या 


भारत का संविधान 7 
(भाग 5- संघ) 


उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची 


में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा 
या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 


(7) कोई व्यक्ति, जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी 
न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य 


नहीं करेगा। 
![24क. (॥) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति 
आयोग होगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्‌: आयोग। 


(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति -अध्यक्ष, पदेन; 


(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम 
न्यायालय के दो अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश--सदस्य, पदेन; 


(ग) संघ का विधि और न्याय का भारसाधक मंत्री-- 
सदस्य, पदेन; 

(घ) प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक 
सभा में विपक्ष के नेता या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता 
नहीं है वहां, लोक सभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल 
के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए 
जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति--सदस्यः 


परंतु विख्यात व्यक्तियों में से एक विख्यात व्यक्ति, अनुसूचित 
जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के 
व्यक्तियों अथवा स्त्रियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा: 


परंतु यह और कि विख्यात व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के 
लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और पुनः नामनिर्देशन का पात्र नहीं 
होगा। 


(2) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कोई कार्य या 
कार्यवाहियां, केवल इस आधार पर प्रश्‍नगत नहीं की जाएंगी या 
अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके 
गठन में कोई त्रुटि है। 


"संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 3 द्वारा (3-4-205 से) अंतःस्थापित। यह 
संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय 
के तारीख 6 अक्तूबर, 20]5 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। 
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आयोग के कृत्य। 


विधि बनाने की संसद्‌ 
को शक्ति। 


न्यायाधीशों के वेतन 
आदि। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


424ख,. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निम्नलिखित 
कर्तव्य होंगे 


(क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों तथा उच्च 
न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 
व्यक्तियों को सिफारिश करना; 


(ख) उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य 
न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च 
न्यायालय में स्थानांतरण करने की सिफारिश करना; और 


(ग) यह सुनिश्चित करना कि वह व्यक्ति, जिसको 
सिफारिश की गई है, सक्षम और सत्यनिष्ठ है। 


24ग. संसद्‌, विधि द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और 
उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के 
मुख्य न्यायमूर्तियों और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 
विनियमित कर सकेगी तथा आयोग को विनियमों द्वारा उसके 
कृत्यो के निर्वहन, नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन की रीति 
और ऐसे अन्य विषयों के लिए, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे 
जाएं, प्रक्रिया अधिकथित करने के लिए सशक्त कर सकेगी।] 


25. "[(१) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे 
वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद्‌, विधि द्वारा, अवधारित 
करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता 
है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।] 


(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का 
तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों 
का, जो संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय- 
समय पर अवधारित किए जाएं और जब तक इस प्रकार अवधारित 
नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे विशेषाधिकारों, भत्तों और अधिकारों 
का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा: 


परन्तु किसी न्यायाधीश के विशेषाधिकारों और भत्तों में तथा 
अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में 
उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं 
किया जाएगा। 


'संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 986 की धारा 2 द्वारा (।-4-986 से) खंड () के स्थान पर 


प्रतिस्थापित। 
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(भाग 5- संघ) 


26. जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति 
न्यायमूर्ति अनुपस्थिति अन्यथा अपने की नियुक्ति। 
मुख्य न्यायमूर्ति, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के 
कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब न्यायालय के अन्य 
न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन 
के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। 


27. () यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को तदर्थ न्यायाधीशों की 
आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के युक्त 
न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो [राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति 
आयोग भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश 
पर, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से] और संबंधित उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्‌, किसी उच्च 
न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से, जो उच्चतम न्यायालय का 
न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक्‌ रूप से अर्हित है और 
जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नामनिर्दिष्ट करे, न्यायालय की 
बैठकों में उतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, तदर्थ 
न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध 
कर सकेगा। 


(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि 
वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय 
और उस अवधि के लिए, जिसके लिए उसकी उपस्थिति अपेक्षित 
है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में, उपस्थित हो और जब वह 
इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे 
और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 


28. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, °[राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय की 
न्यायिक नियुक्ति आयोग,] किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व ० रा 
सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल उपस्थिति। 


न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है [या जो 


"संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 20१4 की धारा 4 द्वारा (3-4-205 से) “भारत का मुख्य 
न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स 
आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख १6 अक्तूबर, 2005 के 
आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। 

संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 5 से (।3-4-205) से “भारत का मुख्य 
न्यायमूर्ति ”” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम 
भारत संघ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख १6 अक्तूबर, 205 के आदेश द्वार अभिखंडित कर दिया गया है। 

>संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 
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उच्चतम न्यायालय का 
अभिलेख न्यायालय 
होना। 


उच्चतम न्यायालय का 
स्थान। 


उच्चतम न्यायालय की 
आरंभिक अधिकारिता। 


उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और 
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक्‌ 
रूप से अर्हित है,] उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 
बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा 
व्यक्ति, जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार 
बैठने और कार्य करने के दौरान, ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो 
राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के 
न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, 
किन्तु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा 
जाएगाः 


परन्तु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश 
के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है 
तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा 
करने वाली नहीं समझी जाएगी। 


329. उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको 
अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय 
की सभी शक्तियां होंगी। 


330. उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान 
या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, 
राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे। 


3I. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 


(क) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के 
बीच, या 


(ख) एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या 
राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के 
बीच, या 

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच, 


किसी विवाद में, यदि और जहां तक उस विवाद में (विधि का 
या तथ्य का) ऐसा कोई प्रश्‍न अंतर्वलित है जिस पर किसी 
विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है तो और वहां 
तक अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके उच्चतम न्यायालय को 
आरंभिक अधिकारिता होगी: 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


[परन्तु उक्त अधिकारिता का विस्तार उस विवाद पर नहीं 
होगा जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या 
वैसी ही अन्य लिखत से उत्पन्न हुआ है जो इस संविधान के 
प्रारंभ से पहले की गई थी या निष्पादित की गई थी और ऐसे 
प्रारंभ के पश्चात्‌ प्रवर्तन में है या जो यह उपबंध करती है कि 
उक्त अधिकारिता का विस्तार ऐसे विवाद पर नहीं होगा।] 


२3१क. [केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित 
प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता।] 
संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 977 की धारा 4 
द्वारा (3.4.978) से निरसित। 


732. () भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय को 
सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, 
डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी 
[यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 34क के अधीन प्रमाणित 
कर देता है] कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे 
में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। 


44 क क क क 


(3) जहां ऐसा प्रमाणपत्र दे दिया गया है **** वहां उस 
मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में 
अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत 
किया गया है ****। 


स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, “ अंतिम 
आदेश '” पद के अंतर्गत ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने वाला 
आदेश है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता 
है तो, उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा। 
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कुछ मामलों में उच्च 
न्यायालयों से अपीलों में 
उच्चतम न्यायालय की 
अपीली अधिकारिता। 


संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ]956 की धारा 5 द्वारा परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 23 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित। 
>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 7978 की धारा 77 द्वारा (-8-979 से) “यदि उच्च न्यायालय 


प्रमाणित कर दे'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


“संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 77 द्वारा (-8-979 से) खंड (2) का लोप 


किया गया। 


“संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 7978 की धारा ॥7 द्वारा (-8-979 से) कुछ शब्दों का लोप 


किया गया। 
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उच्च न्यायालयों से 
सिविल विषयों से 
संबंधित अपीलों में 
उच्चतम न्यायालय की 
अपीली अधिकारिता। 


दांडिक विषयों में उच्चतम 
न्यायालय की अपीली 
अधिकारिता। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


433. [() भारत के राज्यक्षेत्र मै किसी उच्च न्यायालय 
की सिविल कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम 
आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी [यदि उच्च 
न्यायालय अनुच्छेद 34क के अधीन प्रमाणित कर देता है कि]-- 


(क) उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई 
सारवान प्रश्न अंतर्वलित है; और 


(ख) उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम 
न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है।] 


(2) अनुच्छेद ]32 में किसी बात के होते हुए भी, 
उच्चतम न्यायालय में खंड (]) के अधीन अपील करने वाला 
कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता 
सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी 
सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। 


(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, उच्च 
न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश 
की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक 
संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे। 


334. () भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की 
दांडिक कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या 
दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि-- 


(क) उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त 
व्यक्ति की दोषमुक्ति के आदेश को उलट दिया है और 
उसको मृत्यु दंडादेश दिया है; या 

(ख) उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ 
किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने 
पास मंगा लिया है और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति 
को सिद्धदोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है; 
या 


'संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 972 की धारा 2 द्वारा (27-2-973 से) खंड (१) के स्थान पर 


प्रतिस्थापित। 


श्संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 78 द्वारा (-8-979 से) “यदि उच्च न्यायालय 
प्रमाणित करे'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 77 
(भाग 5- संघ) 


(ग) वह उच्च न्यायालय [अनुच्छेद 34क के अधीन 
प्रमाणित कर देता है] कि मामला उच्चतम न्यायालय में 
अपील किए जाने योग्य है: 


परन्तु उपखंड (ग) के अधीन अपील ऐसे उपबंधों के अधीन 
रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 245 के खंड () के अधीन इस 
निमित बनाए जाएं और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो 
उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करे। 


(2) संसद्‌ विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के 
राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्यवाही में दिए 
गए किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील ऐसी 
शर्तों और परिसीमाओ के अधीन रहते हुए, जो ऐसी विधि में 
विनिर्दिष्ट की जाएं, ग्रहण करने और सुनने की अतिरिक्त शक्ति 
दे सकेगी। 


श्‌ 434क. प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो अनुच्छेद 2332 के उच्चतम न्यायालय में अपील 
खंड (१) या अनुच्छेद 33 के खंड (१) या अनुच्छेद 234 के कै लिए प्रमाणप 
खंड (॥) में निर्दिष्ट निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश 
पारित करता है या देता है, इस प्रकार पारित किए जाने या दिए 
जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, इस प्रश्न का अवधारण कि उस 
मामले के संबंध में, यथास्थिति, अनुच्छेद 332 के खंड (१) या 
अनुच्छेद 33 के खंड (।) या अनुच्छेद 34 के खंड (]) के 
उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रमाणपत्र दिया जाए या 
नहीं, 
(क) यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो स्वप्रेरणा 
से कर सकेगा; और 
(ख) यदि ऐसा निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश या दंडादेश 
पारित किए जाने या दिए जाने के ठीक पश्चात्‌ व्यथित 
पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से मौखिक आवेदन किया जाता 
है तो करेगा।] 


'संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा ।9 द्वारा (-8-979 से) “प्रमाणित करता है'' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 20 द्वारा (-8-979 से) अंतःस्थापित। 
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विद्यमान विधि के 
अधीन फेडरल न्यायालय 
की अधिकारिता और 
शक्तियों का उच्चतम 
न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य 
होना। 


अपील के लिए 
उच्चतम न्यायालय की 
विशेष इजाजत। 


निर्णयों या आदेशों का 
उच्चतम न्यायालय द्वारा 
पुनर्विलोकन। 


उच्चतम न्यायालय की 
अधिकारिता की वृद्धि। 


कुछ रिट निकालने को 
शक्तियों का उच्चतम 
न्यायालय को प्रदत्त 
किया जाना। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


335. जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब 
तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में, 
जिसको अनुच्छेद ।33 या अनुच्छेद 34 के उपबंध लागू नहीं 
होते हैं, अधिकारिता और शक्तियां होंगी यदि उस विषय के 
संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान 
विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा 
प्रयोक्तव्य थीं। 


436. () इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, 
उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्यक्षेत्र में किसी 
न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए 
गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या 
आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। 


(2) खंड (।) की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित 
किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या 
अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, 
अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी। 


37. संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि के या अनुच्छेद ॥45 
के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए 
आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। 


38. (१) उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में 
से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां 
होंगी जो संसद्‌ विधि द्वारा प्रदान करे। 


(2) यदि संसद्‌ विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी 
अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो 
उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त 
अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी 
राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे। 


39. संसद्‌ विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 
के खंड (2) में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के 
लिए ऐसे निदेश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, 
परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, या उनमें 
से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


[१39क. 2[ (7) यदि ऐसे मामले, जिनमें विधि के समान 
या सारतः समान प्रश्न अंतर्वलित हैं, उच्चतम न्यायालय के और 
एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च 
न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं और उच्चतम न्यायालय का स्वप्रेरणा 
से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा या ऐसे किसी मामले के 
किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता 
है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान्‌ प्रश्न हैं तो, उच्चतम 
न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष 
लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन 
सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा: 


परन्तु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामले को 
उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात्‌ ऐसे प्रश्नों 
पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस उच्च न्यायालय को, 
जिससे मामला मंगा लिया गया है, लौटा सकेगा और वह 
उच्च न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय 
के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा।] 


(2) यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह किसी उच्च न्यायालय 
के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही का 
अंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सकेगा।] 


40. संसद्‌, विधि द्वारा, उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक 
शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान 
के उपबंधों में से किसी से असंगत न हों और जो उस न्यायालय 
को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का 
अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए 
आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों। 


347. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र 
के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। 


79 


कुछ मामलों का अंतरण। 


उच्चतम न्यायालय को 
आनुषंगिक शक्तियां। 


उच्चतम न्यायालय द्वारा 
घोषित विधि का सभी 
न्यायालयों पर आबद्धकर 
होना। 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 24 द्वारा (-2-7977 से) अंतःस्थापित। 
>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 2 द्वारा (-8-979 से) खंड (।) के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 
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उच्चतम न्यायालय की 
डिक्रियों और आदेशों का 
प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि 
के बारे में आदेश। 


उच्चतम न्यायालय से 
परामर्श करने की राष्ट्रपति 
को शक्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


442. () उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग 
करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर 
सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण 
न्याय करने के लिए आवश्यक हो और इस प्रकार पारित डिक्री 
या किया गया आदेश भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, 
जो संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन 
विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध 
नहीं किया जाता है तब तक, ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश 
द्वारा विहित करे, प्रवर्तनीय होगा। 


(2) संसद्‌ द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय को भारत के 
संपूर्ण राज्यक्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के, 
किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने 
किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के 
लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। 


43. (]) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि 
विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्‍न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने 
को संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का 
है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन 
है, तो वह उस प्रश्‍न को विचार करने के लिए उस न्यायालय 
को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के 
पश्चात्‌ जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी 
राय प्रतिवेदित कर सकेगा। 


(2) राष्ट्रपति अनुच्छेद ]3] ?*** के परन्तुक में किसी बात 
के होते हुए भी, इस प्रकार के विवाद को, जो [उक्त परन्तुक] 
में वर्णित है, राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित 
कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात्‌ जो 
वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित 
करेगा। 


"उच्चतम न्यायालय (डिक्री और आदेश) प्रवर्तन आदेश, 954 (सं.आ. 47) देखिए। 

श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ]956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “के खंड ()'' शब्दों, 
कोष्ठकों और अंक का लोप किया गया। 

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “उक्त खंड'' के स्थान पर 


प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


344. भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक 
प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। 


44क. [विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों 
के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध।] संविधान (तैंतालीसवां 
संशोधन) अधिनियम, 977 की धारा 5 द्वारा (3.4.978 से) 
निरसित। 


345. () संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों 
के अधीन रहते हुए, उच्चतम न्यायालय समय-समय पर, राष्ट्रपति 
के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया के, साधारणतया, 
विनियमन के लिए नियम बना सकेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित 
भी हैं, अर्थात्‌: 


(क) उस न्यायालय में विधि-व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों 
के बारे में नियम; 

(ख) अपीलें सुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में और 
अपीलों संबंधी अन्य विषयों के बारे में, जिनके अंतर्गत वह 
समय भी है जिसके भीतर अपीलें उस न्यायालय में ग्रहण 
की जानी हैं, नियम; 


(ग) भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी का 
प्रवर्तन कराने के लिए उस न्यायालय में कार्यवाहियों के बारे 
में नियम; 

2[ (गग) [अनुच्छेद 39क] के अधीन उस न्यायालय 
में कार्यवाहियों के बारे में नियम;] 

(घ) अनुच्छेद 34 के खंड () के उपखंड (ग) के 
अधीन अपीलों को ग्रहण किए जाने के बारे में नियम; 

(ङ) उस न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या 
किए गए आदेश का जिन शर्तों के अधीन रहते हुए पुनर्विलोकन 
किया जा सकेगा उनके बारे में और ऐसे पुनर्विलोकन के 
लिए प्रक्रिया के बारे में, जिसके अंतर्गत वह समय भी है 


8I 


सिविल और न्यायिक 
प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम 
न्यायालय की सहायता में 
कार्य किया जाना। 


न्यायालय के नियम आदि। 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 25 द्वारा (-2-7977 से) अंतःस्थापित। 
श्संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 26 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित। 
>संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 977 की धारा 6 द्वारा (3-4-978 से) “अनुच्छेद 3क और 


39क'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


जिसके भीतर ऐसे पुनर्विलोकन के लिए आवेदन उस न्यायालय 
में ग्रहण किए जाने हैं, नियम; 

(च) उस न्यायालय में किन्हीं कार्यवाहियों के और उनके 
आनुषंगिक खर्चे के बारे में, तथा उसमें कार्यवाहियों के 
संबंध में प्रभारित की जाने वाली फीसों के बारे में नियम; 


(छ) जमानत मंजूर करने के बारे में नियम; 
(ज) कार्यवाहियों को रोकने के बारे में नियम; 


(झ) जिस अपील के बारे में उस न्यायालय को यह 
प्रतीत होता है कि वह तुच्छ या तंग करने वाली है अथवा 
विलंब करने के प्रयोजन से की गई है, उसके संक्षिप्त 
अवधारण के लिए उपबंध करने वाले नियम; 

(जञ) अनुच्छेद 37 के खंड (॥) में निर्दिष्ट जांचों के 
लिए प्रक्रिया के बारे में नियम। 


(2) [2*** खंड (3) के उपबंधों] के अधीन रहते हुए, 
इस अनुच्छेद के अधीन बनाए गए नियम, उन न्यायाधीशों की 
न्यूनतम संख्या नियत कर सकेंगी जो किसी प्रयोजन के लिए 
बैठेंगे तथा एकल न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों की शक्ति के 
लिए उपबंध कर सकेंगे। 


(3) जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में 
विधि का कोई सारवान्‌ प्रश्न अंतर्वलित है उसका विनिश्चय करने 
के प्रयोजन के लिए या इस संविधान के अनुच्छेद 43 के अधीन 
निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों 
की *[**** न्यूनतम संख्या] पांच होगीः 


परन्तु जहां अनुच्छेद 32 से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों 
के अधीन अपील की सुनवाई करने वाला न्यायालय पांच से कम 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 26 द्वारा (2-2-977 से) “खंड (3) के 
उपबंधों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


2संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 977 की धारा 6 द्वारा (3-4-978 से) कुछ शब्दों, अंकों 


और अक्षरों का लोप किया गया। 
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संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 26 द्वारा (-2-7977 से) “न्यूनतम संख्या'' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


“संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 977 की धारा 6 द्वारा (3-4-978 से) कुछ शब्दों, अंकों 
और अक्षरों का लोप किया गया। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


न्यायाधीशों से मिलकर बना है और अपील की सुनवाई के दौरान 
उस न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपील में संविधान 
के निर्वचन के बारे में विधि का ऐसा सारवान्‌ प्रश्न अंतर्वलित 
है जिसका अवधारण अपील के निपटारे के लिए आवश्यक है 
वहां वह न्यायालय ऐसे प्रश्‍न को उस न्यायालय को, जो ऐसे 
प्रश्‍न को अंतर्वलित करने वाले किसी मामले के विनिश्चय के 
लिए इस खंड की अपेक्षानुसार गठित किया जाता है, उसकी राय 
के लिए निर्देशित करेगा और ऐसी राय की प्राप्ति पर उस अपील 
को उस राय के अनुरूप निपटाएगा। 


(4) उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में ही 
सुनाएगा, अन्यथा नहीं और अनुच्छेद 43 के अधीन प्रत्येक 
प्रतिवेदन खुले न्यायालय में सुनाई गई राय के अनुसार ही दिया 
जाएगा, अन्यथा नहीं। 


(5) उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रत्येक निर्णय और ऐसी प्रत्येक 
राय, मामले की सुनवाई में उपस्थित न्यायाधीशों को बहुसंख्या की 
सहमति से ही दी जाएगी, अन्यथा नहीं, किन्तु इस खंड को कोई 
बात किसी ऐसे न्यायाधीश को, जो सहमत नहीं है, अपना 
विसम्मत निर्णय या राय देने से निवारित नहीं करेगी। 


१46. () उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों 
की नियुक्तियां भारत का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस न्यायालय 
का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निदिष्ट 
करे र 


परन्तु राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसी 
किन्हीं दशाओं में, जो नियम में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी ऐसे 
व्यक्ति को, जो पहले से ही न्यायालय से संलग्न नहीं है, 
न्यायालय से संबंधित किसी पद पर संघ लोक सेवा आयोग से 
परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 


(2) संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की 
शर्ते ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उस न्यायालय 
के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, जिसे भारत के मुख्य 
न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत 
किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित को जाएं: 
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उच्चतम न्यायालय के 
अधिकारी और सेवक 
तथा व्यय। 
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निर्वचन। 


भारत का नियंत्रक- 
महालेखापरीक्षक। 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


परन्तु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए, जहां 
तक वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित हैं, राष्ट्रपति 


डन 


के अनुमोदन की अपेक्षा होगी। 


(3) उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत 
उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध 
में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि 
पर भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य 
धनराशियां उस निधि का भाग होंगी। 


१47. इस अध्याय में और भाग 6 के अध्याय 5 में इस 
संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान्‌ प्रश्न के 
प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत भारत 
शासन अधिनियम, 935 के (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की 
संशोधक या अनुपूरक कोई अधिनियमिति है) अथवा किसी सपरिषद्‌ 
आदेश या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के अथवा 
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 947 के या उसके अधीन बनाए 
गए किसी आदेश के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान्‌ 
प्रश्‍न के प्रति निर्देश हैं। 


अध्याय 5 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 


748. () भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा 
जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा 
नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और 
उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों 
पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। 


(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 
नियुक्त किया जाता है अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति 
या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी 
अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार 
शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 


(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य 
शर्ते ऐसी होंगी जो संसद्‌, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब 
तक वे इस प्रकार अवधारित नहीं की जाती हैं तब तक ऐसी 
होंगी जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं: 


भारत का संविधान 
(भाग 5- संघ) 


परन्तु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन में और अनुपस्थिति 
छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों 
में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन 
नहीं किया जाएगा। 


(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, अपने पद पर न रह जाने के 
पश्चातू, भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन 
किसी और पद का पात्र नहीं होगा। 


(5) इस संविधान के और संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि 
के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा 
विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और 
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो 
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चातू राष्ट्रपति 
द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहेत की जाएं। 


(6) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक 
व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों 
को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, 
भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। 


449. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा 
किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के संबंध में ऐसे 
कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें 
संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया 
जाए और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया 
जाता है तब तक, संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में 
ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो 
इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमश: भारत डोमिनियन 
के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखापरीक्षक 
को प्रदत्त थीं या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य थीं। 


![50. संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्ररूप में 
रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक [की 
सलाह पर] विहित करे।] 
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नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 
के कर्तव्य और शक्तियां। 


संघ के और राज्यों के 
लेखाओं का प्ररूप। 


संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 27 द्वारा (-4-977 से) अनुच्छेद ।50 के 


स्थान पर प्रतिस्थापित। 


>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 22 द्वारा (20-6-979 से) “से परामर्श के 


पश्चात्‌!” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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संपरीक्षा प्रतिवेदन। 


35. (१) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संघ के 
लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया 
जाएगा, जो उनको संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। 


(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी राज्य के 
लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल !*** के 
समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधान-मंडल के 
समक्ष रखवाएगा। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


भाग 6 
।*** राज्य 
अध्याय ]- साधारण 
352. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
न हो, “राज्य” पद [के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है]। 
अध्याय 2--कार्यपालिका 
राज्यपाल 
353. प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा: 


3[परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो 
या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित 
नहीं करेगी।] 


354. () राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित 
होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या 
अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 


(2) इस अनुच्छेद की कोई बात-- 


(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी 
को प्रदान किए गए कृत्य राज्यपाल को अंतरित करने वाली 
नहीं समझी जाएगी; या 

(ख) राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि 


द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद्‌ या राज्य के विधान-मंडल 
को निवारित नहीं करेगी। 


355. राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और 
मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। 


परिभाषा। 


राज्यों के राज्यपाल। 


राज्य की कार्यपालिका 
शक्ति। 


राज्यपाल की नियुक्ति। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 


भाग क में के” शब्दों का लोप किया गया। 


श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “का अर्थ प्रथम अनुसूची 


के भाग क में उल्लिखित राज्य है” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
>संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 6 द्वारा जोडा गया। 
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राज्यपाल की पदावधि। 


राज्यपाल नियुक्त होने 
के लिए अर्हताएं। 


राज्यपाल के पद के 
लिए शर्तें। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


356. () राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत पद धारण 
करेगा। 


(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित 
लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। 


(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
राज्यपाल अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक 
पद धारण करेगा: 


परन्तु राज्यपाल, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर 
भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी 
अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। 


57. कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा 
जब वह भारत का नागरिक है और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर 
चुका है। 


358. (0) राज्यपाल संसद्‌ के किसी सदन का या पहली 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी 
सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद्‌ के किसी सदन का 
या ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई 
सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि 
उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद 
ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। 


(2) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 


(3) राज्यपाल, बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों 
के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिकारों का भी, जो संसद्‌, विधि द्वारा, अवधारित करे और 
जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब 
तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा। 


![(३क) जहां एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का 
राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वहां उस राज्यपाल को संदेय 


'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आबंटित 
किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे।] 


(4) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के 
दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 


359. प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के 
कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले 
उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस 
न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित 
प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने 
हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌:-- 

ईश्वर की शपथ लेता हूं 

“मैं, अमुक, कि मैं 

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 


(राज्य का नाम) के राज्यपाल के पद का कार्यपालन (अथवा 
राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन) करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता 
से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण 
करूंगा और मैं........... (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और 
कल्याण में निरत रहूंगा।''। 


60. राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय 
में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के 
लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। 


76. किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस 
विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी 
विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए 
किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या 
परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण 
की शक्ति होगी। 


62. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा 
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राज्यपाल द्वारा शपथ या 
प्रतिज्ञान। 


कुछ आकस्मिकताओं 
में राज्यपाल के कृत्यों 
का निर्वहन। 


क्षमा आदि की और 
कुछ मामलों में दंडादेश 
के निलंबन, परिहार या 
लघुकरण की राज्यपाल 
को शक्ति। 


राज्य की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार। 


90 भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य) 


जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की 
शक्ति हैः 


परंतु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधान-मंडल और 
संसद्‌ को विधि बनाने की शक्ति है उसमें राज्य की कार्यपालिका 
शक्ति इस संविधान द्वारा, या संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि 
द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारियों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त 
कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उससे परिसीमित होगी। 


मंत्रिपरिषद 
राज्यपाल को सहायता 63. () जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन 
र अनिस देने के राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से 
पी मी । किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल 


को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के 
लिए एक मंत्रिपरिषद्‌ होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा। 


(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या 
नहीं जिसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल 
से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो 
राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम 
होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस 
आधार पर प्रश्‍नगत नहीं को जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार 
कार्य करना चाहिए था या नहीं। 


(3) इस प्रश्‍न को किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी 
कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी 


तो क्या दी। 
मंत्रियों के बारे में अन्य 64. () मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य 
उपबंध। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा 


तथा मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यत अपने पद धारण करेंगे: 


परंतु [छत्तीसगढ़, झारखंड] मध्य प्रदेश और ?[ ओडिशा] 
राज्यों में जनजातियों के कल्याण का भारसाधक एक मंत्री होगा 
जो साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का 
या किसी अन्य कार्य का भी भारसाधक हो सकेगा। 

3[ (4क) किसी राज्य की मंत्रिपरिषद्‌ में मुख्यमंत्री सहित 
मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों 
की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी: 


'संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 2 द्वारा ''बिहार'' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 207 (207 का 75) की धारा 4 द्वारा (--20] से) “उड़ीसा”! 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

>संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य ) 


परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या बारह 
से कम नहीं होगी: 


परंतु यह और कि जहां संविधान (इक्यानवेवाँ संशोधन) 
अधिनियम, 2003 के प्रारंभ पर किसी राज्य की मंत्रिपरिषद्‌ में 
मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, यथास्थिति, उक्त पंद्रह 
प्रतिशत या पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक है वहां 
उस राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या ऐसी तारीख* से, जो 
राष्ट्रति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे, छह मास के भीतर 
इस खंड के उपबंधों के अनुरूप लाई जाएगी। 


(१एख) किसी राजनीतिक दल का किसी राज्य की विधान 
सभा का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का 
जिसमें विधान परिषद्‌ है, कोई सदस्य जो दसवीं अनुसूची के 
पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निररहित है, 
अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख 
तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी 
या जहां वह, ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व, यथास्थिति, किसी 
राज्य को विधान सभा के लिए या विधान परिषद्‌ वाले किसी 
राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन 
लड़ता है उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया 
जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के दौरान, खंड 
(१) के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी 
निरहित होगा।] 


(2) मंत्रिपरिषद्‌ राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक 
रूप से उत्तरदायी होगी। 


(3) किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, 
राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूपों 
के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। 


(4) कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक 
राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की 
समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 


*7--2004, देखिए का.आ. 2(अ), दिनांक 7--2004। 
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राज्य का महाधिवक्ता। 


राज्य की सरकार के 
कार्य का संचालन। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


(5) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य का 
विधान-मंडल, विधि द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे और 
जब तक उस राज्य का विधान-मंडल इस प्रकार अवधारित नहीं 
करता है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 


राज्य का महाधिवक्ता 


365. (१) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का 
न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य 
का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। 


(2) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य 
की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और 
विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल 
उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का 
निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी 
अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। 


(3) महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यत पद धारण करेगा 
और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। 


सरकारी कार्य का संचालन 


466. (१) किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका 
कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी। 


(2) राज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों 
और अन्य लिखतो को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा 
जो राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए 
और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता 
इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राज्यपाल द्वारा 
किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है। 


(3) राज्यपाल, राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक 
किए जाने के लिए और जहां तक वह कार्य ऐसा कार्य नहीं है 
जिसके विषय में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल 
से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे वहां 
तक मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा। 


Tl मु मु मे मे मै 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 28 द्वारा (3--]977 से) खंड 4 अंतःस्थापित 
किया गया था और उसका संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 23 द्वारा (20-6-979 


से) लोप किया गया। 


भारत का संविधान 93 
(भाग 6--राज्य) 


।67. प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्यपाल को जानकारी 
वह देने आदि के संबंध में 
मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 

(क) राज्य के कार्यो के प्रशासन संबंधी और विधान 


विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय 
राज्यपाल को संसूचित करे; 


(ख) राज्य के कार्यो के प्रशासन संबंधी और विधान 
विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे, वह 
दे; और 

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय 
कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, 
राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद्‌ के समक्ष विचार 
के लिए रखे। 


अध्याय 3--राज्य का विधान-मंडल 
साधारण 


१68. (१) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान-मंडल होगा राज्यों के विधान-मंडलों 
जो राज्यपाल और-- का गठन। 


(क) !***, 2[ आंध्र प्रदेश] , बिहार, 3***, “[मध्य प्रदेश ] 
5ककक [महाराष्ट्र], [कर्नाटक], ****, १[१०[तमिलनाडु, 
तेलंगाना]] [और उत्तर प्रदेश] राज्यों में दो सदनों से; 


' आंध्र प्रदेश'' शब्दों का आंध्र प्रदेश विधान परिषद्‌ (उत्सादन) अधिनियम, ॥985 (985 का 34) की 
धारा 4 द्वारा (7-6-985 से) लोप किया गया। 

आंध्र प्रदेश विधान परिषद्‌ अधिनियम, 2005 (2006 का १) की धारा 3 द्वारा (30-3-2007 से) अंतः- 
स्थापित। 

मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 960 (7960 का ]) की धारा 20 द्वारा (-5-960 से) ''मुंबई'' शब्द का 
लोप किया गया। 

“इस उपखंड में “मध्य प्रदेश'' शब्दों के अंतःस्थापन के लिए संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 
की धारा 8(2) के अधीन कोई तारीख नियत नहीं की गई है। 

“तमिलनाडु विधान परिषद्‌ (उत्सादन) अधिनियम, 986 (।986 का 40) की धारा 4 द्वारा (।-7]-7986 से) 
“'तमिलनाडु'' शब्द का लोप किया गया। 

“मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 960 (960 का ]) की धारा 20 द्वारा (।-5-960 से) अंतःस्थापित। 

मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 973 (973 का 30) की धारा 4 द्वारा (--973 से) “मैसूर! 
के स्थान पर प्रतिस्थापित जिसे संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 8(१) द्वारा अंतःस्थापित 
किया गया था। 

*पंजाब विधान परिषद्‌ (उत्सादन) अधिनियम, 969 (969 का 46) की धारा 4 द्वारा (7--970 से) 
““पंजाब'' शब्द का लोप किया गया। 

श्तमिलनाडु विधान परिषद्‌ अधिनियम (20१0 का १6) की धारा 3 द्वारा (जो अभी प्रवृत्त नहीं हुई है, तारीख 
बाद में अधिसूचित की जाएगी) अंतःस्थापित। 

0औँश्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2074 (2024 का 6) की धारा 96 द्वारा (7-6-2024 से) “तमिलनाडु '' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

"पश्चिमी बंगाल विधान परिषद्‌ (उत्सादन) अधिनियम, 969 (969 का 20) की धारा 4 द्वारा 
(१-8-१969 से) “उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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राज्यों में विधान परिषदों 


का उत्सादन या सृजन। 


विधान सभाओं की 
संरचना। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से, मिलकर बनेगा। 


(2) जहां किसी राज्य के विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां 
एक का नाम विधान परिषद्‌ और दूसरे का नाम विधान सभा 
होगा और जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधान 
सभा होगा। 


469. (१) अनुच्छेद १68 में किसी बात के होते हुए भी, 
संसद्‌ विधि द्वारा किसी विधान परिषद्‌ वाले राज्य में विधान 
परिषद्‌ के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में, जिसमें विधान 
परिषद्‌ नहीं है, विधान परिषद्‌ के सृजन के लिए उपबंध कर 
सकेगी, यदि उस राज्य की विधान सभा ने इस आशय का 
संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा 
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 
दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। 


(2) खंड () में विनिर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान 
के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि 
के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे 
अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो 
सकेंगे जिन्हें संसद्‌ आवश्यक समझे। 


(3) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों 
के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। 


![470. (।) अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन- 
क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पांच सौ से अनधिक और 
साठ से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। 


(2) खंड (१) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य को 
प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा 
कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों 
की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। 


° [स्पष्टीकरण-इस खंड में ''जनसंख्या'' पद से ऐसी अंतिम 
पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है 
जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं: 


संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 9 द्वारा अनुच्छेद 70 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
शसंविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 29 द्वारा (3--977 से) स्पष्टीकरण के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 95 
(भाग 6- राज्य) 


परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति 
जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक 
सन्‌ [2026] के पश्चात्‌ की गई पहली जनगणना के सुसंगत 
आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
वह '[?[2007]] की जनगणना के प्रति निर्देश है।] 


(3) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की 
विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और 
ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद्‌ विधि द्वारा 
अवधारित करे: 


परंतु ऐसे पुनः समायोजन से विधान सभा में प्रतिनिधित्व पर 
तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान 
विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता हैः] 


3[परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से 
प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे 
पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधान सभा के लिए कोई 
निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-श्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो 
ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं; 


परंतु यह और भी कि जब तक सन्‌ “[2026] के पश्चात्‌ 
की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो 
जाते हैं तब तक [इस खंड के अधीन,-- 

() प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 97] की जनगणना 
के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की कुल संख्या का; 
और 

(7) ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन 
का, जो "[200]] की जनगणना के आधार पर पुनः 
समायोजित किए जाएं, 


पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा।] 


'संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200 की धारा 5 द्वारा क्रमशः ` 2000'' और ''97]'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

शसंविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित। 

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 29 द्वारा (3--7977 से) अंतःस्थापित। 

“संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200] की धारा 5 द्वारा क्रमशः अंकों और शब्दों के स्थान पर 
प्रतिस्थापित। 

“संविधान (सतासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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विधान परिषदों की 
संरचना। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


377. (।) विधान परिषद्‌ वाले राज्य की विधान परिषद्‌ के 


सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों 
को कुल संख्या के '[एक-तिहाई] से अधिक नहीं होगी: 


परंतु किसी राज्य की विधान परिषद्‌ के सदस्यों की कुल 


संख्या किसी भी दशा में चालीस से कम नहीं होगी। 


(2) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब 


तक किसी राज्य की विधान परिषद्‌ की संरचना खंड (3) में 
उपबंधित रीति से होगी। 


(3) किसी राज्य की विधान परिषद्‌ के सदस्यों की कुल 


संख्या का-- 


(क) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग उस राज्य की 
नगरपालिकाओं, जिला बोर्डो और अन्य ऐसे स्थानीय 
प्राधिकारियों के, जो संसद्‌ विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सदस्यों 
से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा; 


(ख) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग उस राज्य में 
निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले 
निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत के राज्यक्षेत्र 
में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक 
हैं या जिनके पास कम से कम तीन वर्ष से ऐसी अर्हताएं 
हैं जो संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन 
ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य 
विहित की गई हों; 

(ग) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग ऐसे व्यक्तियों से 
मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो 
राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की 
ऐसी शिक्षा संस्थाओं में, जो संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी 
विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं, पढ़ाने के काम 
में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं; 

(घ) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग राज्य को 
विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित 
होगा जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं; 


'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा )0 द्वारा '' एक-चौथाई'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


(ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड (5) के उपबंधों 
के अनुसार नामनिर्देशित किए जाएंगे। 


(4) खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और 
उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्रों में चुने जाएंगे, जो संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा 
या उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और 
उक्त खंड के उपखंड (घ) के अधीन निर्वाचन आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे। 


(5) राज्यपाल द्वारा खंड (3) के उपखंड (ङ) के अधीन 
नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें 
निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक 
अनुभव है, अर्थात्‌: 


साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। 


372. (१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले 
ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के 
लिए नियत तारीख से [पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे 
अधिक नहीं और '[पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का 
परिणाम विधान सभा का विघटन होगा: 


परंतु उक्त अवधि को, जब आपात्‌ की उद्घोषणा प्रवर्तन में 
है, तब संसद्‌ विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो 
एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के 
प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात्‌ किसी भी दशा में उसका 
विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। 


(2) राज्य की विधान परिषद्‌ का विघटन नहीं होगा, किंतु 
उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद्‌ 
द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक 
द्वितीय वर्ष को समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। 


73. कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी 
स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा 
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राज्यों के विधान-मंडलों 
की अवधि। 


राज्य के विधान-मंडल 
की सदस्यता के लिए 
अर्हता। 


"संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।978 को धारा 24 द्वारा (6-9-979 से) “छह वर्ष'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 30 द्वारा (3--977 से) मूल शब्दों 


“पांच वर्ष” के स्थान पर “छह वर्ष'' प्रतिस्थापित किए गए थे। 


96 


राज्य के विधान-मंडल 
के सत्र, सत्रावसान और 
विघटन। 


सदन या सदनों में 
अभिभाषण का और 
उनको संदेश भेजने का 
राज्यपाल का अधिकार। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 
जब-- 

'[ (क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग 
द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी 
अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार 
शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने 
हस्ताक्षर करता है;] 

(ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम 
पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद्‌ के स्थान के 
लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है; और 

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त 
संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन 
विहित की जाएं। 


2[ 474. () राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान-मंडल 
के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह 
ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक 
सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए 
नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा। 


(2) राज्यपाल, समय-समय पर, 


(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर 
सकेगा; 
(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा।] 


75. (।) राज्यपाल, विधान सभा में या विधान परिषद्‌ 
वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधान-मंडल के किसी एक 
सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में, अभिभाषण कर 
सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की 
अपेक्षा कर सकेगा। 


(2) राज्यपाल, राज्य के विधान-मंडल में उस समय लंबित 
किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, उस 
राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और 
जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन 


'संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 4 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 95 की धारा 8 द्वारा अनुच्छेद 74 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर 
सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। 


476. () राज्यपाल, [विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण 
निर्वाचन के पश्चात्‌ प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के 
प्रथम सत्र के आरंभ में] विधान सभा में या विधान परिषद्‌ वाले 
राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण 
करेगा और विधान-मंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। 


(2) सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने 
वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के 
लिए समय नियत करने के लिए ?*** उपबंध किया जाएगा। 


777. प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार 
होगा कि वह उस राज्य की विधान सभा में या विधान परिषद्‌ 
वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों 
में अन्यथा भाग ले और विधान-मंडल की किसी समिति में, 
जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और 
उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु इस अनुच्छेद के 
आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। 


राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी 


78. प्रत्येक राज्य की विधान सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने 
दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और 
जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब 
विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष चुनेगी। 


379. विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद 
धारण करने वाला सदस्य-- 


(क) यदि विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तो 
अपना पद रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो 


99 


राज्यपाल का विशेष 
अभिभाषण। 


सदनों के बारे में मंत्रियों 
और महाधिवक्ता के 
अधिकार। 


विधान सभा का 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 


अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
का पद रिक्त होना, 
पदत्याग और पद से 
हटाया जाना। 


संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 395१ की धारा 9 द्वारा “प्रत्येक सत्र” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
>संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 954 की धारा 9 द्वारा “तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा 


को अग्रता देने के लिए” शब्दों का लोप किया गया। 
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अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों 
का पालन करने या 
अध्यक्ष के रूप में कार्य 
करने की उपाध्यक्ष या 
अन्य व्यक्ति की शक्ति। 


जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष 
को पद से हटाने का कोई 
संकल्प विचाराधीन है तब 
उसका पीठासीन न होना। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो 
अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना 
पद त्याग सकेगा; और 

(ग) विधान सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत 
से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा: 


परंतु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक 
प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को 
प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना 
नदे दी गई होः 


परंतु यह और कि जब कभी विधान सभा का विघटन किया 
जाता है तो विघटन के पश्चात्‌ होने वाले विधान सभा के प्रथम 
अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं 
करेगा। 


१80. () जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, या 
यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधान सभा का ऐसा 
सदस्य, जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस 
पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। 


(2) विधान सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति 
में उपाध्यक्ष, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो 
विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, 
या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, 
जो विधान सभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में 
कार्य करेगा। 


38. () विधान सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष 
को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब 
अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई 
संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी, 
पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 80 के खंड (2) के उपबंध 
ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वह उस 
बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष अनुपस्थित है। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य ) 


(2) जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प 
विधान सभा में विचाराधीन है तब उसको विधान सभा में बोलने 
और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा 
और वह अनुच्छेद ।89 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे 
संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर 
प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा किंतु मत बराबर होने की 
दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। 


382. विधान परिषद्‌ वाले प्रत्येक राज्य को विधान परिषद्‌, 
यथाशीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति 
चुनेगी और जब-जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता 
है तब-तब परिषद्‌ किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, सभापति 
या उपसभापति चुनेगी। 


383. विधान परिषद्‌ के सभापति या उपसभापति के रूप में 
पद धारण करने वाला सदस्य २ 


(क) यदि विधान परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता है तो 
अपना पद रिक्त कर देगा; 


(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य सभापति है तो 
उपसभापति को संबोधित और यदि वह सदस्य उपसभापति 
है तो सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा 
अपना पद त्याग सकेगा; और 

(ग) विधान परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के 
बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा 
सकेगा; 


परंतु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक 
प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को 
प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना 
न दे दी गई हो। 


384. (१) जब सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति, 
यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो विधान परिषद्‌ का ऐसा 
सदस्य, जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस 
पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। 
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विधान परिषद्‌ का सभापति 
और उपसभापति। 


सभापति और उपसभापति का 
पद रिक्त होना, पदत्याग और 
पद से हटाया जाना। 


सभापति के पद के कर्तव्यों 
का पालन करने या 
सभापति के रूप में कार्य 
करने की उपसभापति या 
अन्य व्यक्ति की शक्ति। 
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जब सभापति या 
उपसभापति को पद से 
हटाने का कोई संकल्प 
विचाराधीन है तब 
उसका पीठासीन न 
होना। 


अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
तथा सभापति और 
उपसभापति के वेतन 
और भत्ते। 


राज्य के विधान-मंडल 
का सचिवालय। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


(2) विधान परिषद्‌ की किसी बैठक से सभापति की 
अनुपस्थिति में उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो 
ऐसा व्यक्ति, जो विधान परिषद्‌ की प्रक्रिया के नियमों द्वारा 
अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं 
है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विधान परिषद्‌ द्वारा अवधारित किया 
जाए, सभापति के रूप में कार्य करेगा। 


385. (।) विधान परिषद्‌ की किसी बैठक में, जब सभापति 
को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब 
सभापति, या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई 
संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी 
पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 84 के खंड (2) के उपबंध 
ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस 
बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, सभापति या 
उपसभापति अनुपस्थित है। 


(2) जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प 
विधान परिषद्‌ में विचाराधीन है तब उसको विधान परिषद्‌ में 
बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार 
होगा और वह अनुच्छेद ]89 में किसी बात के होते हुए भी, 
ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय 
पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा किन्तु मत बराबर होने 
की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। 


786. विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान 
परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्तों 
का जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नियत करे और जब 
तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक 
ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, 
संदाय किया जाएगा। 


387. (]) राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन 
का पृथक्‌ सचिवीय कर्मचारिवृन्द होगाः 


परंतु विधान परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल की दशा में, 
इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि 
वह ऐसे विधान-मंडल के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों 
के सृजन को निवारित करती है। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य ) 


(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, राज्य के विधान-मंडल 
के सदन या सदनों के सचिवीय कर्मचारिवँद में भर्ती का और 
नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगा। 


(3) जब तक राज्य का विधान-मंडल खंड (2) के अधीन 
उपबंध नहीं करता है तब तक राज्यपाल, यथास्थिति, विधान सभा 
के अध्यक्ष या विधान परिषद्‌ के सभापति से परामर्श करने के 
पश्चात्‌ विधान सभा के या विधान परिषद्‌ के सचिवीय कर्मचारिवृंद 
में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन 
के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम 
उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे। 


कार्य संचालन 


388. राज्य की विधान सभा या विधान परिषद्‌ का प्रत्येक 
सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके 
द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस 
प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या 
प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 


389. (]) इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के 
सिवाय, किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की बैठक 
में सभी प्रश्नों का अवधारण, अध्यक्ष या सभापति को अथवा उस 
रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थित और मत 
देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। 


अध्यक्ष या सभापति, अथवा उस रूप में कार्य करने वाला 
व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा 
में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। 


(2) राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की सदस्यता में 
कोई रिक्ति होने पर भी, उस सदन को कार्य करने की शक्ति 
होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति, जो 
ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है 
या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी राज्य 
के विधान-मंडल की कार्यवाही विधिमान्य होगी। 
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सदस्यों द्वारा शपथ या 
प्रतिज्ञान। 


सदनों में मतदान, रिक्तियों 
के होते हुए भी सदनों की 
कार्य करने की शक्ति और 
गणपूर्ति 
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स्थानों का रिक्त होना। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


(3) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा 
उपबंध न करे तब तक राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन 
का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति दस सदस्य या सदन 
के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां भाग, इसमें से जो भी 
अधिक हो, होगी। 


(4) यदि राज्य की विधान सभा या विधान परिषद्‌ के 
अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति 
अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा 
कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के 
लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। 


सदस्यों की निरहताएँ 


490. () कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों 
सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का 
सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान 
को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा 
उपबंध करेगा। 


(2) कोई व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दो या अधिक 
राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई 
व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य 
चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ जो 
राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों' में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे सभी 
राज्यों के विधान-मंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो 
जाएगा यदि उसने एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधान- 
मंडलों में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है। 


(3) यदि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य-- 


(क) [अनुच्छेद 9 के खंड (2)] में वर्णित किसी 
निरहता से ग्रस्त हो जाता है, या 


'देखिए विधि मंत्रालय को अधिसूचना सं. एफ. 46/50-सी, दिनांक 26 जनवरी, 950, भारत का राजपत्र, 
असाधारण, पृष्ठ 678 में प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, ।950। 

2संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, ]985 की धारा 4 द्वारा (-3-985 से) “अनुच्छेद 9] के 
खंड (१)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


।[(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को संबोधित 
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर 
देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति 
द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,] 


तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा: 


[परंतु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि 
प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्‌, 
जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति का यह 
समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं 
है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा।] 


(4) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का 
सदस्य साठ दिन को अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके 
सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को 
रिक्त घोषित कर सकेगा: 


परंतु साठ दिन को उक्त अवधि की संगणना करने में किसी 
ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन 
सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता 
है। 


39. (१) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या 
विधान परिषद्‌ का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के 
लिए निरहित होगा-- 

(क) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को 
छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरहित न होना राज्य 
के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ 
का पद धारण करता है; 

(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की 
ऐसी घोषणा विद्यमान है; 

(ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है; 
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सदस्यता के लिए निररहताएं। 


संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 974 की धारा 3 द्वारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


“संविधान (तैतीसवां संशोधन) अधिनियम, 974 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 
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सदस्यों की निररहताओं 
से संबंधित प्रश्नों पर 
विनिश्चय। 


अनुच्छेद 88 के अधीन 
शपथ लेने या प्रतिज्ञान 
करने से पहले या अर्हित 
न होते हुए या निरर्हित 
किए जाने पर बैठने और 
मत देने के लिए शास्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य) 


(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी 
विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या 
वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को 
अभिस्वीकार किए हुए है; 


(ङ) यदि वह संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा 
या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है। 


[स्पष्टीकरण-_इस खंड के प्रयोजनों के लिए,] कोई व्यक्ति 
केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने 
वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री 


है। 


2[ (2) कोई व्यक्ति किसी राज्य को विधान सभा या 
विधान परिषद्‌ का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह 
दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरहित हो जाता है।] 


3[१92. (१) यदि यह प्रश्‍न उठता है कि किसी राज्य के 
विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 9 के 
खंड (१) में वर्णित किसी निररहता से ग्रस्त हो गया है या नहीं 
तो वह प्रश्‍न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया 
जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। 


(2) ऐसे किसी प्रश्‍न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल 
निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य 
करेगा।] 


93. यदि किसी राज्य को विधान सभा या विधान परिषद्‌ 
में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 788 को अपेक्षाओं का अनुपालन करने 
से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए 
अर्हित नहीं हूं या निरर्हित कर दिया गया हूं या संसद्‌ या राज्य 
के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा 
ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूं, सदस्य के रूप में 


"संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 985 की धारा 5 द्वारा (7-3-।985 से) '' (2) इस अनुच्छेद के 
प्रयोजनों के लिए'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

श्संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, ।985 की धारा 5 द्वारा (-3-985 से) अंतःस्थापित। 

अनुच्छेद 792, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 33 द्वारा (3--977 से) और 
तत्पश्चात्‌, संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 25 द्वारा (20-6-979 से) संशोधित होकर 


उपरोक्त रूप में आया। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य) 


बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह 
इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति 
का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल को 
जाएगी। 


राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, 
विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां 


१94. (।) इस संविधान के उपबंधों के और विधान-मंडल 
की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों 
के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्‌- 
स्वातंत्र्य होगा। 


(2) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में 
विधान-मंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए 
गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में 
कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे 
विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन 
किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध 
में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। 


(3) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन 
की और ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के सदस्यों और 
समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी 
जो वह विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा परिनिश्चित 
करें और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं 
तब तक '[वही होंगी जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) 
अधिनियम, 7978 की धारा 26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस 
सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं]। 


(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य 
के विधान-मंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में 
बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का 
अधिकार है, उनके संबंध में खंड (।), खंड (2) और 
खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस 
विधान-मंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। 
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विधान-मंडलों के सदनों 
को तथा उनके सदस्यों 
और समितियों की 
शक्तियां, विशेषाधिकार, 
आदि। 


'संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 को धारा 26 द्वारा (20-6-979 से) कुछ शब्दों के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


I08 


सदस्यों के वेतन और 
भत्ते। 


विधेयकों के पुर:स्थापन 
और पारित किए जाने 
के संबंध में उपबंध। 


धन विधेयकों से भिन्न 
विधेयकों के बारे में 
विधान परिषद्‌ की 
शक्तियों पर निर्बधन। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


95. राज्य की विधान सभा और विधान परिषद्‌ के सदस्य 
ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्है उस राज्य का विधान-मंडल, 
समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस 
संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे 
वेतन और भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जो तत्स्थानी 
प्रांत की विधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से 
ठीक पहले लागू थीं, प्राप्त करने के हकदार होंगे। 


विधायी प्रक्रिया 


96. () धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के 
संबंध में अनुच्छेद 298 और अनुच्छेद 207 के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए, कोई विधेयक विधान परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल 
के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। 


(2) अनुच्छेद 397 और अनुच्छेद 98 के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, कोई विधेयक विधान परिषद्‌ वाले राज्य के 
विधान-मंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं 
समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों 
सहित, जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं, उस पर दोनों 
सदन सहमत नहीं हो जाते हैं। 


(3) किसी राज्य के विधान-मंडल में लंबित विधेयक उसके 
सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। 


(4) किसी राज्य की विधान परिषद्‌ में लंबित विधेयक, 
जिसको विधान सभा ने पारित नहीं किया है, विधान सभा के 
विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। 


(5) कोई विधेयक, जो किसी राज्य की विधान सभा में 
लंबित है या जो विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और 
विधान परिषद्‌ में लंबित है, विधान सभा के विघटन पर व्यपगत 
हो जाएगा। 


397. (।) यदि विधान परिषद्‌ वाले राज्य की विधान सभा 
द्वारा किसी विधेयक के पारित किए जाने और विधान परिषद्‌ को 
पारेषित किए जाने के पश्चातू-- 


(क) विधान परिषद्‌ द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया 
जाता है, या 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


(ख) विधान परिषद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की 
तारीख से, उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना, तीन मास 
से अधिक बीत गए हैं, या 

(ग) विधान परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित 
पारित किया जाता है जिनसे विधान सभा सहमत नहीं होती 
है, 

तो विधान सभा विधेयक को, अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने 
वाले नियमों के अधीन रहते हुए, उसी या किसी पश्चात्वर्ती सत्र 
में ऐसे संशोधनों सहित या उसके बिना, यदि कोई हों, जो 
विधान परिषद्‌ ने किए हैं, सुझाए हैं या जिनसे विधान परिषद्‌ 
सहमत है, पुनःपारित कर सकेगी और तब इस प्रकार पारित 
विधेयक को विधान परिषद्‌ को पारेषित कर सकेगी। 


(2) यदि विधान सभा द्वारा विधेयक इस प्रकार दुबारा पारित 
कर दिए जाने और विधान परिषद्‌ को पारेषित किए जाने के 
पश्चात्‌ 


(क) विधान परिषद्‌ द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया 
जाता है, या 


(ख) विधान परिषद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने को 
तारीख से, उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना, एक मास 
से अधिक बीत गया है, या 


(ग) विधान परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित 
पारित किया जाता है जिनसे विधान सभा सहमत नहीं होती 
है, 

तो विधेयक राज्य के विधान-मंडल के सदनों द्वारा ऐसे संशोधनों 
सहित, यदि कोई हों, जो विधान परिषद्‌ ने किए हैं या सुझाए 
हैं और जिनसे विधान सभा सहमत है, उस रूप में पारित किया 
गया समझा जाएगा जिसमें वह विधान सभा द्वारा दुबारा पारित 
किया गया था। 


(3) इस अनुच्छेद को कोई बात धन विधेयक को लागू नहीं 
होगी। 


98. () धन विधेयक विधान परिषद्‌ में पुरःस्थापित नहीं 
किया जाएगा। 


I09 


धन विधेयकों के संबंध 
में विशेष प्रक्रिया। 


II0 


“धन विधेयक'' को 
परिभाषा । 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य ) 


(2) धन विधेयक विधान परिषद्‌ वाले राज्य की 
विधान सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्‌ विधान परिषद्‌ को 
उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित किया जाएगा और 
विधान परिषद्‌ विधेयक की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की 
अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित 
विधान सभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर विधान सभा, 
विधान परिषद्‌ की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या 
अस्वीकार कर सकेगी। 


(3) यदि विधान सभा, विधान परिषद्‌ की किसी सिफारिश 
को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक विधान परिषद्‌ द्वारा 
सिफारिश किए गए और विधान सभा द्वारा स्वीकार किए गए 
संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। 


(4) यदि विधान सभा, विधान परिषद्‌ की किसी भी सिफारिश 
को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक विधान परिषद्‌ द्वारा 
सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना, दोनों सदनों द्वारा 
उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह 
विधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 


(5) यदि विधान सभा द्वारा पारित और विधान परिषद्‌ को 
उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित धन विधेयक उक्त चौदह दिन 
की अवधि के भीतर विधान सभा को नहीं लौटाया जाता है तो 
उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में 
पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधान सभा द्वारा 
पारित किया गया था। 


399. () इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक 
धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी 
या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात 


(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन 
या विनियमन; 

(ख) राज्य द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति 
देने का विनियमन अथवा राज्य द्वारा अपने ऊपर ली गई या 
ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि 
का संशोधन; 

(ग) राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि को 
अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से 
धन निकालना; 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


(घ) राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग; 


(ड) किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित 
व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना; 


(च) राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखे मद्धे 
धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका 
निर्गमन; या 

(छ) उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी 
विषय का आनुषंगिक कोई विषय। 


(2) कोई विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं 
समझा जाएगा, कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के 
अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई 
सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध 
करता है अथवा इस कारण धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि 
वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों 
के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या 
विनियमन का उपबंध करता है। 


(3) यदि यह प्रश्‍न उठता है कि विधान परिषद्‌ वाले किसी 
राज्य के विधान-मंडल में पुरःस्थापित कोई विधेयक धन विधेयक 
है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष 
का विनिश्चय अंतिम होगा। 


(4) जब धन विधेयक अनुच्छेद 798 के अधीन विधान 
परिषद्‌ को पारेषित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 200 
के अधीन अनुमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता 
है तब प्रत्येक धन विधेयक पर विधान सभा के अध्यक्ष के 
हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण पृष्ठांकित किया जाएगा कि वह धन 
विधेयक है। 


200. जब कोई विधेयक राज्य को विधान सभा द्वारा या 
विधान परिषद्‌ वाले राज्य में विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा 
पारित कर दिया गया है तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया 
जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति 
देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को 
राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता हैः 


III 


विधेयकों पर अनुमति। 


I2 


विचार के लिए 
आरक्षित विधेयक । 


वार्षिक वित्तीय विवरण। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


परंतु राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत 
किए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन 
विधेयक नहीं है तो, सदन या सदनों को इस संदेश के साथ 
लौटा सकेगा कि सदन या दोनों सदन विधेयक पर या उसके 
किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया 
किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें 
जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधेयक 
इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन या दोनों सदन विधेयक 
पर तद्नुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदन या सदनों 
द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया 
जाता है और राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया 
जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति नहीं रोकेगाः 


परंतु यह और कि जिस विधेयक से, उसके विधि बन जाने 
पर, राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा 
अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिसकी पूर्ति के लिए वह 
न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, संकटापन्न हो जाएगा, 
उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति 
के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। 


20]. जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार 
के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा 
कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता हैः 


परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है वहां राष्ट्रपति 
राज्यपाल को यह निदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को, यथास्थिति, 
राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों को ऐसे संदेश के 
साथ, जो अनुच्छेद 200 के पहले परंतुक में वर्णित है, लौटा दे 
और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा 
संदेश मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर सदन 
या सदनों द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा और यदि 
वह सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से 
पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार 
के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। 


वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया 


202. () राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य 
के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस 
वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा 
जिसे इस भाग में ''वार्षिक वित्तीय विवरण'' कहा गया है। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राककलनों 
के: 

(क) इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित 
व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित 
राशियां, और 

(ख) राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए 
प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, 

पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का 
अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। 


(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर 
भारित व्यय होगा, अर्थात्‌: 


(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद 
से संबंधित अन्य व्यय; 

(ख) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा 
विधान परिषद्‌ वाले राज्य को दशा में विधान परिषद्‌ के 
सभापति और उपसभापति के भी वेतन और भत्ते; 


(ग) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके 
अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार 
लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय 

(घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और 
भत्तों के संबंध में व्यय; 

(ङ) किसी न्यायालय या माध्यस्थम्‌ अधिकरण के निर्णय, 
डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां; 


(च) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित 
किया जाता है। 


203. (१) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन राज्य की 
संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा में 
मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड को किसी बात 
का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान-मंडल में उन 
प्राककलनों में से किसी प्राककलन पर चर्चा को निवारित करती 
है। 
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विधान-मंडल में प्राक्कलनों 
के संबंध में प्रक्रिया। 


I4 


विनियोग विधेयक। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य ) 


(2) उक्त प्राक्कलनो में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से 
संबंधित हैं वे विधान सभा के समक्ष अनुदानो की मांगों के रूप 
में रखे जाएंगे और विधान सभा को शक्ति होगी कि वह किसी 
मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा 
किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति 
दे। 


(3) किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही 
की जाएगी, अन्यथा नहीं। 


204. (१) विधान सभा द्वारा अनुच्छेद 203 के अधीन 
अनुदान किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, राज्य की संचित 
निधि में से 


(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों 
की, और 

(ख) राज्य की संचित निधि पर भारित, किन्तु सदन या 
सदनों के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से 
किसी भी दशा में अनधिक व्यय की, 


पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध 
करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित किया जाएगा। 


(2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में 
परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा राज्य की 
संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का 
प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में राज्य 
के विधान-मंडल के सदन में या किसी सदन में प्रस्थापित नहीं 
किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय 
अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है 
या नहीं। 


(3) अनुच्छेद 205 और अनुच्छेद 206 के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, राज्य की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के 
उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के 
अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य ) 


205. (7) यदि 


(क) अनुच्छेद 204 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई 
किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस 
वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष 
के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई किसी नई 
सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 
के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या 


(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस 
वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक 
कोई धन व्यय हो गया है, 

तो राज्यपाल, यथास्थिति, राज्य के विधान-मंडल के सदन या 
सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राककलित रकम को दर्शित करने 
वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या राज्य की विधान सभा में ऐसे 
आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। 


(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में 
तथा राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से 
संबंधित अनुदान को पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत 
करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी, 
अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे 
ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित 
व्यय के संबंध में या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध 
में और राज्य की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की 
पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई 
जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं। 


206. () इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात 
के होते हुए भी, किसी राज्य की विधान सभा को-- 


(क) किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित 
व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए 
मतदान करने के लिए अनुच्छेद 203 में विहित प्रक्रिया के 
पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 204 के 
उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक, अग्रिम देने 
की; 
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अनुपूरक, अतिरिक्त या 
अधिक अनुदान। 


लेखानुदान, प्रत्ययानुदान 
और अपवादानुदान। 


II6 


वित्त विधेयकों के बारे 
में विशेष उपबंध। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य ) 


(ख) जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित 
रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा 
सकती है जो वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया 
जाता है तब राज्य के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांग की 
पूर्ति के लिए अनुदान करने की है; 


(ग) किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान 

भाग नहीं है ऐसा कोई अपवादानुदान करने की, 
शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए 
हैं उनके लिए राज्य की संचित निधि में से धन निकालना विधि 
द्वारा प्राधिकृत करने की राज्य के विधान-मंडल को शक्ति होगी। 


(2) खंड () के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान 
और उस खंड के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध 
में अनुच्छेद 203 और अनुच्छेद 204 के उपबंध वैसे ही प्रभावी 
होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे 
में कोई अनुदान करने के संबंध में और राज्य की संचित निधि 
में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत 
करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं। 


207. (१) अनुच्छेद 99 के खंड () के उपखंड (क) 
से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने 
वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही 
पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं और ऐसा 
उपबंध करने वाला विधेयक विधान परिषद्‌ में पुरःस्थापित नहीं 
किया जाएगा: 


परंतु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए उपबंध करने 
वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन 
सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। 


(2) कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी 
विषय के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा 
जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण 
का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं 
के लिए फीसों की मांग का या उनके संदाय का उपबंध करता 
है अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य) 


प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर 
के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध 
करता है। 


(3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने 
पर राज्य की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा वह विधेयक 
राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं 
किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए 
उस सदन से राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है। 


साधारणतया प्रक्रिया 


208. () इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने 
कार्य-संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। 


(2) जब तक खंड () के अधीन नियम नहीं बनाए जाते 
हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रांत 
के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी 
आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते 
हुए उस राज्य के विधान-मंडल के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें, 
यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद्‌ का सभापति 
उनमें करे। 


(3) राज्यपाल, विधान परिषद्‌ वाले राज्य में विधान सभा के 
अध्यक्ष और विधान परिषद्‌ के सभापति से परामर्श करने के 
पश्चातू, दोनों सदनों में परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के 
नियम बना सकेगा। 


209. किसी राज्य का विधान-मंडल, वित्तीय कार्य को समय 
के भीतर पूरा करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय विषय से 
संबंधित या राज्य की संचित निधि में से धन का विनियोग करने 
के लिए किसी विधेयक से संबंधित, राज्य के विधान-मंडल के 
सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य-संचालन का विनियमन 
विधि द्वारा कर सकेगा तथा यदि और जहां तक इस प्रकार बनाई 
गई किसी विधि का कोई उपबंध अनुच्छेद 208 के खंड (१) 
के अधीन राज्य के विधान-मंडल के सदन या किसी सदन द्वारा 
बनाए गए नियम से या उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन 
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प्रक्रिया के नियम। 


राज्य के विधान-मंडल 
में वित्तीय कार्य संबंधी 
प्रक्रिया का विधि द्वारा 
विनियमन। 
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विधान-मंडल में प्रयोग 
की जाने वाली भाषा। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य) 


राज्य विधान-मंडल के संबंध में प्रभावी किसी नियम या स्थायी 
आदेश से असंगत है तो और वहां तक ऐसा उपबंध अभिभावी 
होगा। 


20. (]) भाग 77 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु 
अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के 
विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या 
हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा: 


परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद्‌ 
का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी 
सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी 
पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन 
को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। 


(2) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा 
उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की 
अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा 
मानो “या अंग्रेजी में'' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया 
होः 


'[परंतु 2[ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, और त्रिपुरा राज्यों 
के विधान-मंडलों] के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा 
मानो इसमें आने वाले “पंद्रह वर्ष'' शब्दों के स्थान पर “पच्चीस 
वर्ष'' शब्द रख दिए गए हों:] 


[परंतु यह और कि **[ अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम 
राज्यों के विधान-मंडलों] के संबंध में यह खंड इस प्रकार 
प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले “पंद्रह वर्ष'' शब्दों के स्थान 
पर “चालीस वर्ष” शब्द रख दिए गए हों।] 


"हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 970 (970 का 53) की धारा 46 द्वारा (25--97 से) अंतःस्थापित। 

“पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97 का 80) को धारा 7 द्वारा (2--972 से) “हिमाचल 
प्रदेश राज्य के विधान-मंडल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

मिजोरम राज्य अधिनियम, 986 (।986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-987 से) अंतःस्थापित। 

१अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 986 (986 का 69) की धारा 42 द्वारा (20-2-987 से) “ मिजोरम 
राज्य के विधान-मंडल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 987 (987 का १8) की धारा 63 द्वारा (30-5-987 से) 
“ अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य ) 


27. उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी 
न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए, आचरण के 
विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा नहीं होगी। 


22. () राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की 
विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के 
आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 


(2) राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिकारी या सदस्य, 
जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधान-मंडल में 
प्रक्रिया या कार्य-संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था 
बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा 
प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन 
नहीं होगा। 


अध्याय 4--राज्यपाल की विधायी शक्ति 


23. (]) उस समय को छोड़कर जब किसी राज्य की 
विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद्‌ वाले राज्य में विधान- 
मंडल के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राज्यपाल का 
यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं 
जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया 
है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन 
परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों: 


परंतु राज्यपाल, राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना, कोई ऐसा 
अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा यदि 


(क) वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक को 
विधान-मंडल में पुरःस्थापित किए जाने के लिए राष्ट्रपति की 
पूर्व मंजूरी की अपेक्षा इस संविधान के अधीन होती; या 

(ख) वह वैसे ही उपबंध अंतर्विष्ट करने वाले विधेयक 
को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक 
समझता; या 


(ग) वैसे हर उपबंध अंतर्विष्ट करने वाला राज्य के 
विधान-मंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन तब 
तक अविधिमान्य होता जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए 
आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं 
हो गई होती। 
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विधान-मंडल में चर्चा पर 
निर्बधन। 


न्यायालयों द्वारा विधान- 
मंडल की कार्यवाहियों की 
जांच न किया जाना। 


विधान-मंडल के विश्रांतिकाल 
में अध्यादेश प्रख्यापित करने 
की राज्यपाल की शक्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


(2) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही 
बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम 
का होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु प्रत्येक 
ऐसा अध्यादेश 


(क) राज्य की विधान सभा के समक्ष और विधान परिषद्‌ 
वाले राज्य में दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा तथा 
विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की 
समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधान 
सभा उसके अननुमोदन का संकल्प पारित कर देती है और 
यदि विधान परिषद्‌ है तो वह उससे सहमत हो जाती है तो, 
यथास्थिति, संकल्प के पारित होने पर या विधान परिषद्‌ द्वारा 
संकल्प से सहमत होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा; और 


(ख) राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा 
सकेगा। 


स्पष्टीकरण- जहाँ विधान परिषद्‌ वाले राज्य के विधान-मंडल 
के सदन, भिन्न-भिन्न तारीखों को पुनः समवेत होने के लिए, 
आहूत किए जाते हैं वहां इस खंड के प्रयोजनों के लिए छह 
सप्ताह की अवधि की गणना उन तारीखों में से पश्चातृवर्ती 
तारीख से की जाएगी। 


(3) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश 
कोई ऐसा उपबंध करता है जो राज्य के विधान-मंडल के ऐसे 
अधिनियम में, जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, अधिनियमित 
किए जाने पर विधिमान्य नहीं होता तो और वहां तक वह 
अध्यादेश शून्य होगा: 


परंतु राज्य के विधान-मंडल के ऐसे अधिनियम के, जो 
समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के बारे में संसद्‌ के किसी 
अधिनियम या किसी विद्यमान विधि के विरुद्ध है, प्रभाव से 
संबंधित इस संविधान के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए यह है 
कि कोई अध्यादेश, जो राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस 
अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित किया जाता है, राज्य के 
विधान-मंडल का ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो राष्ट्रपति के 
विचार के लिए आरक्षित रखा गया था और जिसे उसने अनुमति 
दे दी है। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य) 


मै मै भै मै मै 
अध्याय 5--राज्यों के उच्च न्यायालय 


224. ?*** प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय 


होगा। 


3 मे मह से रे x 


275. प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और 
उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे 
न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। 


276. प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य 
न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर 
नियुक्त करना आवश्यक समझे। 


त £ त 


27. (१) [अनुच्छेद 24क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक 
नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति] अपने हस्ताक्षर और 
मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को 
नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश “[ अपर या कार्यकारी न्यायाधीश 
की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा 
और किसी अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 
7[बासठ वर्ष] की आयु प्राप्त नहीं कर लेता हैः] 
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राज्यों के लिए उच्च 
न्यायालय। 


उच्च न्यायालयों का 
अभिलेख न्यायालय 
होना। 


उच्च न्यायालयों का 
गठन। 


उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश को नियुक्ति 
और उसके पद की 
शर्तें। 


'संविधान (अड्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, ॥975 की धारा 3 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड (4) 


अंतःस्थापित किया गया और संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 27 द्वारा (20-6-3979 


से) इसका लोप कर दिया गया। 
का लोप किया गया। 


लोप किया गया। 


2संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा कोष्ठक और अंक “(१) 


>संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा खंड (2) और (3) का 


+संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 77 द्वारा परंतुक का लोप किया गया। 
“संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 6 द्वारा (3-4-205 से) “भारत के मुख्य 


न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा 
में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्‌, राष्ट्रपति'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय 
के तारीख 6 अक्तूबर, 2005 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। 

“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 72 द्वारा “तब तक पद धारण करेगा जब तक कि 
वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

7संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, ॥963 की धारा 4 द्वारा “साठ वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


22 भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य) 


परंतु 


(क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; 


(ख) किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
को हटाने के लिए अनुच्छेद 24 के खंड (4) में उपबंधित 
रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा; 


(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम 
न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति 
द्वारा उसे भारत के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय 
को, अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। 


(2) कोई व्यक्ति, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 
रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का 
नागरिक है और 


(क) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक 
न्यायिक पद धारण कर चुका है; या 


(ख) किसी !*** उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या 
अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक 
अधिवक्ता रहा है; ?*** 
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स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 


3[ (क) भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने 
की अवधि की संगणना करने में बह अवधि भी सम्मिलित 
की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण 
करने के पश्चात्‌ किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा 
है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया 
है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण 
किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है;] 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 3956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
किसी राज्य में के” शब्दों का लोप किया गया। 

शसंविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 की धारा 36 द्वारा (3-।-977 से) शब्द “या” और 
उपखंड (ग) अंतःस्थापित किए गए और संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 28 द्वारा 
(20-6-979 सै) उनका लोप किया गया। 

संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 28 द्वारा (20-6-7979 से) अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


[(कक)] किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने 
की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित 
की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने 
के पश्चात्‌ [न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण 
के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के 
अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का 
विशेष ज्ञान अपेक्षित है]; 


(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या 
किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की 
संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की वह 
अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति 
ने, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र में जो 5 अगस्त, 947 से पहले 
भारत शासन अधिनियम, 7935 में परिभाषित भारत में समाविष्ट 
था, न्यायिक पद धारण किया है या वह ऐसे किसी क्षेत्र में 
किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है। 


3[ (3) यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु 
के बारे में कोई प्रश्‍न उठता है तो उस प्रश्‍न का विनिश्चय भारत 
के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति द्वारा 
किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा।] 


28. अनुच्छेद 24 के खंड (4) और खंड (5) के 
उपबंध, जहां-जहां उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश है 
वहां-वहां उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके, उच्च 
न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम 
न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। 


29. **** उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए 
नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, उस राज्य 
के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, 
तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के 
अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर आपने 
हस्ताक्षर करेगा। 
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उच्चतम न्यायालय से 
संबंधित कुछ उपबंधों 
का उच्च न्यायालयों 
को लागू होना। 


उच्च न्यायालयों के 
न्यायाधीशों द्वारा शपथ 
या प्रतिज्ञान। 


'संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 28 द्वारा (20-6-979 से) खंड (क) को 


खंड (कक) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया। 


श्संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 36 द्वारा (3--7977 से) “न्यायिक पद धारण 


किया हो'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


>संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, १963 की धारा 4 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित। 
“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “किसी राज्य में” शब्दों का 


लोप किया गया। 
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स्थायी न्यायाधीश रहने 
के पश्चात्‌ विधि- 
व्यवसाय पर निर्बधन। 


न्यायाधीशों के वेतन 
आदि। 


किसी न्यायाधीश का 
एक उच्च न्यायालय से 
दूसरे उच्च न्यायालय 
को अंतरण। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य) 


।[220. कोई व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के 
पश्चात्‌ किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में 
पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों 
के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के 
समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। 


स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद में, ''उच्च न्यायालय'' पद के 
अंतर्गत संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, १956 के प्रारंभ? 
से पहले विद्यमान पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य 
का उच्च न्यायालय नहीं है।] 


227. [(१) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे 
वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद्‌, विधि द्वारा, अवधारित 
करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता 
है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।] 


(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का तथा अनुपस्थिति छुट्टी 
और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का, जो संसद्‌ द्वारा बनाई 
गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय-समय पर अवधारित किए 
जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब 
तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
हैं, हकदार होगा। 

परंतु किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनुपस्थिति छुट्टी या 


पेंशन के संबंध में उसके अधिकारों में उसको नियुक्ति के पश्चात्‌ 
उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 


222. (।) राष्ट्रपति, “[ अनुच्छेद ॥24क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय 
न्यायिक नियुक्ति आयोग को सिफारिश पर] **** किसी न्यायाधीश 
का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा। 


संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा ]3 द्वारा अनुच्छेद 220 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


2] नवंबर, 956। 


>संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 986 की धारा 3 द्वारा (-4-986 से) खंड (१) के स्थान पर 


प्रतिस्थापित। 


“संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 20१4 की धारा 7 द्वारा (3-4-205 से) “भारत के मुख्य 
न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्‌!” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स 
आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 2005 के 
आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। 

“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा १4 द्वारा “भारत के राज्यक्षेत्र में के'' शब्दों का लोप 


किया गया। 


भारत का संविधान I25 
(भाग 6--राज्य) 


[(2) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया 
है या किया जाता है तब वह उस अवधि के दौरान, जिसके 
दौरान वह संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 के 
प्रारंभ के पश्चात्‌ दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 
सेवा करता है, अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता, 
जो संसद्‌ विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार 
अवधारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता, 
जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, प्राप्त करने का हकदार होगा।] 


223. जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति 
रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या की नियुक्ति। 
अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब 
न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश, जिसे 
राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों 
का पालन करेगा। 


2[ 224. () यदि किसी उच्च न्यायालय के कार्य में किसी अपर और कार्यकारी 
अस्थायी वृद्धि के कारण या उसमें कार्य की बकाया के कारण यायाधीश की नियुक्ति। 
राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों 
की संख्या को तत्समय बढ़ा देना चाहिए [तो राष्ट्रपति, राष्ट्रीय 
न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से, सम्यक्‌ रूप से] अर्हित 
व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो वह 
विनिर्दिष्ट करे, उस न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। 


(2) जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न 
कोई न्यायाधीश अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने 
पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या मुख्य न्यायमूर्ति 
के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया 
जाता है [तब राष्ट्रपति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के 
परामर्श से, सम्यक्‌ रूप से] अर्हित किसी व्यक्ति को तब तक 
के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के 
लिए नियुक्त कर सकेगा जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों 
को फिर से नहीं संभाल लेता है। 


"संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, ।963 को धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित। संविधान (सातवां संशोधन) 
अधिनियम, ।956 की धारा १4 द्वारा मूल खंड (2) का लोप किया गया था। 

2संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 7956 की धारा 75 द्वारा अनुच्छेद 224 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

>संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 8 द्वारा (१3-4-205 से) “तो राष्ट्रपति सम्यक्‌ 
रूप से'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम 
भारत वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6 अक्तूबर, 2005 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया 
गया है। 

“संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 20१4 की धारा 8 द्वारा (3-4-205 से) “तब राष्ट्रपति सम्यक्‌ 
रूप से'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम 
भारत 5 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 76 अक्तूबर, 20]5 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया 
गया है। 


I26 


उच्च न्यायालयों की बैठकों 
में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों 
की नियुक्ति। 


विद्यमान उच्च न्यायालयों 
की अधिकारिता। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य) 


(3) उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के 
रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति '[बासठ वर्ष] की आयु प्राप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ पद धारण नहीं करेगा।] 


2[224क. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, 
[राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किसी राज्य के उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर, राष्ट्रपति 
को पूर्व सहमति से,] किसी व्यक्ति से, जो उस उच्च न्यायालय 
या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर 
चुका है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 
बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा 
व्यक्ति, जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार 
बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो 
राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार 
होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं 
समझा जाएगा: 


परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे 
देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने 
को अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।] 


225. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस 
संविधान द्वारा समुचित विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार 
पर उस विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, किसी विद्यमान उच्च न्यायालय को अधिकारिता 
और उसमें प्रशासित विधि तथा उस न्यायालय में न्याय प्रशासन 
के संबंध में उसके न्यायाधीशों की अपनी-अपनी शक्तियां, जिनके 
अंतर्गत न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति तथा उस न्यायालय 
और उसके सदस्यों की बैठकों का चाहे वे अकेले बैठें या खंड 
न्यायालयों में बैठें विनियमन करने को शक्ति है, वही होंगी जो 
इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले थीं: 


'संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 7963 की धारा 6 द्वारा “साठ वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

श्संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित। 

3संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 9 द्वारा (3-4-2075 से) “किसी राज्य के उच्च 
न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाले मामले में उच्चतम न्यायालय 
के तारीख 6 अक्तूबर, 205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। 


भारत का संविधान I27 
(भाग 6--राज्य) 


[परंतु राजस्व संबंधी अथवा उसका संग्रहण करने में आदिष्ट 
या किए गए किसी कार्य संबंधी विषय की बाबत उच्च न्यायालयों 
में से किसी की आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग, इस संविधान 
के प्रारंभ से ठीक पहले, जिस किसी निर्बधन के अधीन था वह 
निर्बधन ऐसी अधिकारिता के प्रयोग को ऐसे प्रारंभ के पश्चात्‌ 
लागू नहीं होगा।] 


2[ 226. (१) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी कुछ रिट निकालने की 
३% प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके चि । न्यायालय की 
संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, [भाग 3 
द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और 
किसी अन्य प्रयोजन के लिए] उन राज्यक्षेत्रों के भीतर किसी 
व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार 
को ऐसे निदेश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत “[बंदी प्रत्यक्षीकरण, 
परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, या उनमें 
से कोई] निकालने की शक्ति होगी।] 


(2) किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निदेश, आदेश 
या रिट निकालने की खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन 
राज्यक्षेत्रों के संबंध में, जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के 
लिए वादहेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है, अधिकारिता का 
प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी, इस बात के 
होते हुए भी किया जा सकेगा कि ऐसी सरकार या प्राधिकारी का 
स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास-स्थान उन राज्यक्षेत्रों के भीतर 
नहीं है। 


"संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 29 द्वारा (20-6-979 से) अंतःस्थापित। 
संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 की धारा 37 द्वारा (-2-7977 से) मूल परंतुक का लोप किया 
गया था। 

“संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 38 द्वारा (-2-7977 से) अनुच्छेद 226 के 
स्थान पर प्रतिस्थापित। 

संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।977 की धारा 7 द्वारा (3-4-978 से) “किंतु अनुच्छेद 3क 
और अनुच्छेद 226क के उपबंधों के अधीन रहते हुए'' शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया गया। 

“संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 30 द्वारा (-8-979 से) “जिनके अंतर्गत बंदी 
प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं अथवा उनमें से किसी 
को “शब्दों से आरंभ होकर'' न्याय की सारवान्‌ निष्फलता हुई है, किसी क्षति के प्रतितोष के लिए” शब्दों के 
साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


]28 भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


।[(3) जहां कोई पक्षकार, जिसके विरुद्ध खंड () के 
अधीन किसी याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में 
व्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से 
कोई अंतरिम आदेश-- 


(क) ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की और ऐसे 
अंतरिम आदेश के लिए अभिवाक्‌ के समर्थन में सभी दस्तावेजों 
की प्रतिलिपियां, और 


(ख) ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर, 


दिए बिना किया गया है, ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिए 
उच्च न्यायालय को आवेदन करता है और ऐसे आवेदन की एक 
प्रतिलिपि उस पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया 
है या उसके काउंसेल को देता है वहां उच्च न्यायालय उसकी 
प्राप्ति को तारीख से या ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि इस प्रकार 
दिए जाने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, इनमें 
से जो भी पश्चात्वर्ती हो, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि 
के अंतिम दिन बंद है वहां उसके ठीक बाद वाले दिन की 
समाप्ति से पहले जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है, आवेदन को 
निपटाएगा और यदि आवेदन इस प्रकार नहीं निपटाया जाता है तो 
अंतरिम आदेश, यथास्थिति, उक्त अवधि की या उक्त ठीक बाद 
वाले दिन की समाप्ति पर रह हो जाएगा।] 


2[ (4) इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति 
से, अनुच्छेद 32 के खंड (2) द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त 
शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा।] 


3226क. [अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केन्द्रीय 
विधियों की सांविधानिक वैधता पर विचार न किया जाना।] 
संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 977 की धारा 8 
द्वारा (।3-4-978 से) निरसित। 


'संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 30 द्वारा (-8-979 से) खंड (3), खंड (4), 
खंड (5) और खंड (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

श्संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 30 द्वारा (-8-979 से), खंड (7) को 
खंड (4) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 39 द्वारा (-2-7977 से) अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान I29 
(भाग 6--राज्य) 


227. [[(१) प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र, हम ह के 

बध में अपनी वह अधीक्षण उच्च 

जिनके संबंध मे वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, गाया सित 
सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा।] 


(2) पूर्वगामी उपबंध को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना, उच्च न्यायालय-- 


(क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा; 


(ख) ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के 
विनियमन के लिए साधारण नियम और प्ररूप बना सकेगा, 
और निकाल सकेगा तथा विहित कर सकेगा; और 


(ग) किन्हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी 
जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्ररूप विहित 
कर सकेगा। 


(3) उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर 
सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शैरिफ को तथा सभी लिपिको और 
अधिकारियों को तथा उनमें विधि-व्यावसाय करने वाले अटर्नियों, 
अधिवक्ताओ और प्लीडरों को अनुज्ञेय होंगी: 


परंतु खंड (2) या खंड (3) के अधीन बनाए गए कोई 
नियम, विहित किए गए कोई प्ररूप या स्थिर को गई कोई सारणी 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध से असंगत नहीं होगी और 
इनके लिए राज्यपाल से पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी। 


(4) इस अनुच्छेद को कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र 
बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी 
न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाली नहीं 
समझी जाएगी। 


24 कं 


खंड (।) संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 की धारा 40 द्वारा (।-2-977 से) और 
तत्पश्चात्‌ संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।978 की धारा 3 द्वारा (20-6-7979 से) प्रतिस्थापित 
होकर उपरोक्त रूप में आया। 

>संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 की धारा 40 द्वारा (-2-977 से) खंड (5) अंतःस्थापित 
किया गया और उसका संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 3 द्वारा (20-6-979 से) 
लोप किया गया। 
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कुछ मामलों का उच्च 
न्यायालय को अंतरण। 


उच्च न्यायालयों के 
अधिकारी और सेवक 
तथा व्यय। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य) 


228. यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि 
उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी मामले में इस 
संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान्‌ प्रश्‍न 
अंतर्वलित है जिसका अवधारण मामले के निपटारे के लिए 
आवश्यक है [तो वह ?*** उस मामले को अपने पास मंगा 
लेगा और ] 


(क) मामले को स्वयं निपटा सकेगा, या 


(ख) उक्त विधि के प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और 
उस मामले को ऐसे प्रश्न पर निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस 
न्यायालय को, जिससे मामला इस प्रकार मंगा लिया गया है, 
लौटा सकेगा और उक्त न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस 
मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे 
कार्यवाही करेगा। 


3228क. [राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित 
प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध।] संविधान (तैंतालीसवां 
संशोधन) अधिनियम, 977 की धारा )0 द्वारा (3-4-]978 
से) निरसित। 


229. (]) किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों 
की नियुक्तियाँ उस न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करेगा या उस 
न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह 
निदिष्ट करे: 


परंतु उस राज्य का राज्यपाल **** नियम द्वारा यह अपेक्षा 
कर सकेगा कि ऐसी किन्हीं दशाओं में जो नियम में विनिर्दिष्ट 
की जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से ही न्यायालय से 
संलग्न नहीं है, न्यायालय से संबंधित किसी पद पर राज्य लोक 
सेवा आयोग से परामर्श करके ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा 
नहीं । 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 को धारा 4) द्वारा (-2-7977 से) “तो वह उस मामले 
को अपने पास मंगा लेगा तथा---” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

श्संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 977 की धारा 9 द्वारा (3-4-978 से) “अनुच्छेद 3Iक के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया गया। 

>संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 42 द्वारा (।-2-977 से) अंतःस्थापित। 

“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “जिसमें उच्च न्यायालय का 
मुख्य स्थान है,'' शब्दों का लोप किया गया। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य ) 


(2) राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों 
के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों 
की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति 
या उस न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा, 
जिसे मुख्य न्यायमूर्ति ने इस प्रयोजन के लिए नियम बनाने के 
लिए प्राधिकृत किया है, बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं: 


परंतु इस खंड के अधीन बनाए गए नियमों के लिए, जहां 
तक वे वेतनों, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से संबंधित है, उस राज्य 


SJ 


के राज्यपाल के '*** अनुमोदन की अपेक्षा होगी। 


(3) उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस 
न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में 
संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, राज्य की संचित निधि पर 
भारित होंगे और उस न्यायालय द्वारा ली गई फीसें और अन्य 
धनराशियां उस निधि का भाग होंगी। 


२[ 230. () संसद्‌, विधि द्वारा, किसी संघ राज्यक्षेत्र पर 
किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी या 
किसी संघ राज्यक्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का 
अपवर्जन कर सकेगी। 


(2) जहां किसी राज्य का उच्च न्यायालय किसी संघ राज्यक्षेत्र 
के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है, वहां 


(क) इस संविधान की किसी बात का यह अर्थ नहीं 
लगाया जाएगा कि वह उस राज्य के विधान-मंडल को उस 
अधिकारिता में वृद्धि, उसका निर्बधन या उत्सादन करने के 
लिए सशक्त करती है; और 

(ख) उस राज्यक्षेत्र में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 
किन्हीं नियमों, प्ररूपों या सारणियों के संबंध में, अनुच्छेद 
227 में राज्यपाल के प्रति निर्देश का, यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि वह राष्ट्रपति के प्रति निर्देश है। 


I3I 


उच्च न्यायालयों की 
अधिकारिता का संघ 
राज्यक्षेत्रों पर विस्तार। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “जिसमें उच्च न्यायालय का 


मुख्य स्थान है,'' शब्दों का लोप किया गया। 


श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 6 द्वारा अनुच्छेद 230, 23 और 232 के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 
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दो या अधिक राज्यों 
के लिए एक ही उच्च 
न्यायालय की स्थापना। 


जिला न्यायाधीशों की 
नियुक्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 6--राज्य) 


23. () इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात 
के होते हुए भी, संसद्‌, विधि द्वारा, दो या अधिक राज्यों के लिए 
अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए 
एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। 


(2) किसी ऐसे उच्च न्यायालय के संबंध में, 


]% मु मु मे मे 


(ख) अधीनस्थ न्यायालयों के लिए किन्हीं नियमों, प्ररूपों 
या सारणियों के संबंध में, अनुच्छेद 227 में राज्यपाल के 
प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य 
के राज्यपाल के प्रति निर्देश है जिसमें वे अधीनस्थ न्यायालय 
स्थित हैं; और 

(ग) अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 229 में राज्य के प्रति 
निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस राज्य के प्रति 
निर्देश है, जिसमें उस उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान हैः 


परंतु यदि ऐसा मुख्य स्थान किसी संघ राज्यक्षेत्र में है तो 
अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 229 में राज्य के, राज्यपाल, 
लोक सेवा आयोग, विधान-मंडल और संचित निधि के प्रति 
निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः राष्ट्रपति, 
संघ लोक सेवा आयोग, संसद्‌ और भारत की संचित निधि के प्रति 
निर्देश हैं।] 


अध्याय 6- अधीनस्थ न्यायालय 


233. (]) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने 
वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना 
और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में 
अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श 
करके करेगा। 


(2) वह व्यक्ति, जो संघ की या राज्य की सेवा में पहले 
से ही नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी 
पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या 
प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने 
सिफारिश की है। 


"संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा )0 द्वारा (3-4-205 से) खंड (2) के उपखंड 
(क) का लोप किया गया। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाले 
मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख १6 अक्तूबर, 205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है। संशोधन 
के पूर्व खंड (क) निम्नानुसार थाः 

“ (क) अनुच्छेद 277 में उस राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 
उन सभी राज्यों के राज्यपालों के प्रति निर्देश हैं जिनके संबंध में वह उच्च न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग 


करता है;''। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


![233क. किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश 
होते हुए भी, 


(क) (3) उस व्यक्ति की जो राज्य की न्यायिक सेवा 
में पहले से ही है या उस व्यक्ति की, जो कम से कम सात 
वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है, उस राज्य में जिला 
न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की बाबत, और 


(7) ऐसे व्यक्ति की जिला न्यायाधीश के रूप में 
पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण की बाबत, 


जो संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 966 के प्रारंभ से 
पहले किसी समय अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के उपबंधों 
के अनुसार न करके अन्यथा किया गया है, केवल इस तथ्य के 
कारण कि ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण उक्त 
उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा 
कि वह अवैध या शून्य है या कभी भी अवैध या शून्य रहा था; 


(ख) किसी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में 
अनुच्छेद 233 या अनुच्छेद 235 के उपबंधों के अनुसार न 
करके अन्यथा नियुक्त, पदस्थापित, प्रोन्नत या अंतरित किसी 
व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष संविधान (बीसवां संशोधन) 
अधिनियम, 7966 के प्रारंभ से पहले प्रयुक्त अधिकारिता की, 
पारित किए गए या दिए गए निर्णय, डिक्री, दंडादेश या 
आदेश की और किए गए अन्य कार्य या कार्यवाही की 
बाबत, केवल इस तथ्य के कारण कि ऐसी नियुक्ति, 
पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण उक्त उपबंधों के अनुसार नहीं 
किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या 
अविधिमान्य है या कभी भी अवैध या अविधिमान्य रहा था।] 


234. जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य 
की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य 
लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता 
का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्‌, 
और राज्यपाल द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार की 
जाएगी। 


'संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 966 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 
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कुछ जिला न्यायाधीशों 
की नियुक्तियां का और 
उनके द्वारा किए गए 
निर्णयो आदि का 
विधिमान्यकरण। 


न्यायिक सेवा में जिला 
न्यायाधीशों से भिन्न 
व्यक्तियों की भर्ती। 
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अधीनस्थ न्यायालयों 
पर नियंत्रण। 


निर्वचन। 


कुछ वर्ग या वर्गो के 
मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय 
के उपबंधों का लागू 
होना। 


भारत का संविधान 
(भाग 6- राज्य) 


235. जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का 
नियंत्रण, जिसके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और 
जिला न्यायाधीश के पद से अवर किसी पद को धारण करने 
वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, प्रोन्नति और उनको छुट्टी देना है, 
उच्च न्यायालय में निहित होगा, किंतु इस अनुच्छेद की किसी 
बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति 
से उसके अपील के अधिकार को छीनती है जो उसकी सेवा की 
शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे है या 
उच्च न्यायालय को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह 
उससे ऐसी विधि के अधीन विहित उसको सेवा को शर्तों के 
अनुसार व्यवहार न करके अन्यथा व्यवहार करे। 


236. इस अध्याय में, 


(क) “जिला न्यायाधीश'' पद के अंतर्गत नगर सिविल 
न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त 
जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय 
का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य 
प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश 
और सहायक सेशन न्यायाधीश है; 


(ख) “न्यायिक सेवा'' पद से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो 
अनन्यतः ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है, जिनके द्वारा 
जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद 
से अवर अन्य सिविल न्यायिक पदों का भरा जाना आशयित 
है। 


237. राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि 
इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंध और उनके अधीन बनाए गए 
नियम ऐसी तारीख से, जो वह इस निमित्त नियत करे, ऐसे 
अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना 
में विनिर्दिष्ट किए जाएं, राज्य में किसी वर्ग या वर्गो के मजिस्ट्रेटों 
के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की न्यायिक सेवा 
में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं। 


भाग 7 


[पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य।] संविधान (सातवां 
संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 
निरसित। 
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संघ राज्यक्षेत्रो का 
प्रशासन। 


कुछ संघ राज्यक्षेत्रों 
के लिए स्थानीय 
विधान-मंडलों या 
मंत्रिपरिषदों का या 
दोनों का सृजन। 


भाग 8 
॥ संघ राज्यक्षेत्र ] 


2[ 239, (१) संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा 
उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति 
द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित, 
जो वह विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से 
उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है। 


(2) भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी 
राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक 
नियुक्त कर सकेगा और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त 
किया जाता है वहां वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कृत्यों 
का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद्‌ से स्वतंत्र रूप से करेगा।] 


3[ 239क. (१) संसद्‌, विधि द्वारा “[[पुडुचेरी], संघ राज्यक्षेत्र 
के लिए,]-- 


(क) उस संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के रूप में 
कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नामनिर्देशित और 
भागतः निर्वाचित निकाय का, या 

(ख) मंत्रिपरिषद्‌ का, 

या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक का गठन, 
शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए 
जाएं। 


संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 77 द्वारा शीर्षक “प्रथम अनुसूची के भाग ग में के 


राज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
2संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 77 द्वारा अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 240 के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


३संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 962 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित। 

“गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, ॥987 (987 का १8) की धारा 63 द्वारा (30-5-987 से) 
“गोवा, दमण और दीव, और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्रों में से किसी के लिए” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

ऽपांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (-0-2006 से) ''पांडिचेरी'' 


के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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भारत का संविधान 
(भाग 8- संघ राज्यक्षेत्र) 


(2) खंड () में निर्दिष्ट विधि को, अनुच्छेद 368 के 
प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए 
भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है 
जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का 
प्रभाव रखता है।] 


![239कक. (१) संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 
499१ के प्रारंभ से दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय 
राजधानी राज्यक्षेत्र (जिसे इस भाग में इसके पश्चात्‌ राष्ट्रीय 
राजधानी राज्यक्षेत्र कहा गया है) कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 
के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पदाभिधान उप-राज्यपाल 


होगा। 


(2) (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए एक 
विधान सभा होगी और ऐसी विधान सभा में स्थान राष्ट्रीय 
राजधानी राज्यक्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन 
द्वारा चुने हुए सदस्यों से भरे जाएंगे। 


(ख) विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या, अनुसूचित 
जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी 
राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन (जिसके अंतर्गत 
ऐसे विभाजन का आधार है) तथा विधान सभा के कार्यकरण से 
संबंधित सभी अन्य विषयों का विनियमन, संसद्‌ द्वारा बनाई गई 
विधि द्वारा किया जाएगा। 


(ग) अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के 
उपबंध राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की 
विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे 
जैसे वे, किसी राज्य, किसी राज्य की विधान सभा और उसके 
सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं तथा अनुच्छेद 326 और 
अनुच्छेद 329 में “समुचित विधान-मंडल'' के प्रति निर्देश के 
बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद्‌ के प्रति निर्देश है। 


(3) (क) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
विधान सभा को राज्य सूची की प्रविष्टि , प्रविष्टि 2 और 
प्रविष्टि 78 से तथा उस सूची की प्रविष्टि 64, प्रविष्टि 65 और 
प्रविष्टि ७6 से, जहां तक उनका संबंध उक्त प्रविष्टि ], 
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दिल्ली के संबंध में 
विशेष उपबंध। 


संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 99] की धारा 2 द्वारा (-2-7992 से) अंतःस्थापित। 
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भारत का संविधान 
(भाग 8- संघ राज्यक्षेत्र) 


प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 78 से है, संबंधित विषयों से भिन्न राज्य 
सूची में या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध 
में, जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्यक्षेत्रों को लागू है, संपूर्ण 
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि 
बनाने को शक्ति होगी। 


(ख) उपखंड (क) की किसी बात से संघ राज्यक्षेत्र या 
उसके किसी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस 
संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद्‌ को शक्ति का अल्पीकरण 
नहीं होगा। 


(ग) यदि विधान सभा द्वारा किसी विषय के संबंध में बनाई 
गई विधि का कोई उपबंध संसद्‌ द्वारा उस विषय के संबंध में 
बनाई गई विधि के, चाहे वह विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि 
से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या किसी पूर्वतर 
विधि के, जो विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न है, 
किसी उपबंध के विरुद्ध है तो, दोनों दशाओं में, यथास्थिति, 
संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि, या ऐसी पूर्वतर विधि अभिभावी होगी 
और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक 
शून्य होगी; 


परंतु यदि विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी ऐसी विधि को 
राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर 
उसकी अनुमति मिल गई है तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी 
राज्यक्षेत्र में अभिभावी होगी: 


परंतु यह और कि इस उपखंड की कोई बात संसद्‌ को उसी 
विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है जो 
विधान सभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, 
संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय 
अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी। 


(4) जिन बातों में किसी विधि द्वारा या उसके अधीन 
उप-राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य 
करे उन बातों को छोड़कर, उप-राज्यपाल की, उन विषयों के 
संबंध में, जिनको बाबत विधान सभा को विधि बनाने की शक्ति 
है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के 


भारत का संविधान 39 
(भाग 8- संघ राज्यक्षेत्र) 


लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जो विधान सभा की कुल सदस्य 
संख्या के दस प्रतिशत से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, 
जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगाः 


परंतु उप-राज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच किसी विषय 
पर मतभेद की दशा में, उप-राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को विनिश्चय 
के लिए निर्देशित करेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर किए गए 
विनिश्चय के अनुसार कार्य करेगा तथा ऐसा विनिश्चय होने तक 
उप-राज्यपाल किसी ऐसे मामले में, जहां वह विषय, उसकी राय 
में, इतना आवश्यक है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके 
लिए आवश्यक है वहां, उस विषय में ऐसी कार्रवाई करने या 
ऐसा निदेश देने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, सक्षम होगा। 


(5) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों 
की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री, 
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करेंगे। 


(6) मंत्रिपरिषद्‌ विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से 
उत्तरदायी होगी। 


'[(7)(क)] संसद्‌, पूर्वगामी खंडों को प्रभावी करने के 
लिए, या उनमें अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुपूर्ति के लिए और उनके 
आनुषंगिक या पारिणामिक सभी विषयों के लिए, विधि द्वारा, 
उपबंध कर सकेगी। 


(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट विधि को, अनुच्छेद 368 
के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते 
हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट 
है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का 
प्रभाव रखता है।] 


(8) अनुच्छेद 239ख के उपबंध, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय 
राजधानी राज्यक्षेत्र, उप-राज्यपाल और विधान सभा के संबंध में 
वैसे ही लागू होंगे जैसे वे  [पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र, प्रशासक 


संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, ।992 की धारा 3 द्वारा (2-2-99] से) “(7)” के स्थान पर 
प्रतिस्थापित। 

2संविधान (सत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 3 द्वारा (2।-2-997 से) अंतःस्थापित। 

अपांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (-0-2006 से) ''पांडिचेरी'' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


I40 


सांविधानिक तंत्र के 
विफल हो जाने की 
दशा में उपबंध। 


विधान-मंडल के विश्रांतिकाल 
में अध्यादेश प्रख्यापित करने 
की प्रशासक को शक्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 8- संघ राज्यक्षेत्र) 


और उसके विधान-मंडल के संबंध में लागू होते हैं; और उस 
अनुच्छेद में “ अनुच्छेद 239क के खंड (१) ' के प्रति निर्देश के 
बारे में यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, इस अनुच्छेद या 
अनुच्छेद 239कख के प्रति निर्देश है। 


239कख. यदि राष्ट्रपति का, उप-राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने 
पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि, 


(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय 
राजधानी राज्यक्षेत्र का प्रशासन, अनुच्छेद 239कक या उस 
अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों 
के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; या 

(ख) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के 
लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, 


तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अनुच्छेद 239कक के किसी उपबंध के 
अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के 
सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को, ऐसी अवधि के लिए और 
ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट की 
जाएं, निलंबित कर सकेगा, तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक 
उपबंध कर सकेगा जो अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239कक के 
उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए 
उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।] 


![239ख. (]) उस समय को छोड़कर जब ?[°[पुड्चेरी] 
संघ राज्यक्षेत्र] का विधान-मंडल सत्र में है, यदि किसी समय 
उसके प्रशासक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां 
विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कारवाई करना उसके लिए आवश्यक 
हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे 
उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों: 


संविधान (सत्ताइसवां संशोधन) अधिनियम, 97 की धारा 3 द्वारा (30-2-977 से) अंतःस्थापित। 

श्गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 987 (987 का ।8) की धारा 63 द्वारा (30-5-987 से) 
“अनुच्छेद 239क के खंड (१) में निर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्रों'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

अपांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (-0-2006 से) ''पांडिचेरी'' 


के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 4I 
(भाग 8- संघ राज्यक्षेत्र) 


परंतु प्रशासक, कोई ऐसा अध्यादेश राष्ट्रपति से इस निमित्त 
अनुदेश अभिप्राप्त करने के पश्चात्‌ ही प्रख्यापित करेगा, अन्यथा 
नहीं: 

परंतु यह और कि जब कभी उक्त विधान-मंडल का विघटन 
कर दिया जाता है या अनुच्छेद 239क के खंड () में निर्दिष्ट 
विधि के अधीन की गई किसी कार्रवाई के कारण उसका कार्यकरण 
निलंबित रहता है तब प्रशासक ऐसे विघटन या निलंबन की 
अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। 


(2) राष्ट्रपति के अनुदेशों के अनुसरण में इस अनुच्छेद के 
अधीन प्रख्यापित अध्यादेश संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का 
ऐसा अधिनियम समझा जाएगा जो अनुच्छेद 239क के खंड (१) 
में निर्दिष्ट विधि में, उस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन 
करने के पश्चात्‌, सम्यक्‌ रूप से अधिनियमित किया गया है, 
किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश-- 


(क) संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के समक्ष रखा 
जाएगा और विधान-मंडल के पुनः समवेत होने से छह 
सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से 
पहले विधान-मंडल उसके अननुमोदन का संकल्प पारित कर 
देता है तो संकल्प के पारित होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा; 
और 

(ख) राष्ट्रपति से इस निमित्त अनुदेश अभिप्राप्त करने के 
पश्चात्‌ प्रशासक द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा 
सकेगा। 


(3) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश 
कोई ऐसा उपबंध करता है जो संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल 
के ऐसे अधिनियम में, जिसे अनुच्छेद 239क के खंड (१) में 
निर्दिष्ट विधि में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने 
के पश्चात्‌ बनाया गया है, अधिनियमित किए जाने पर विधिमान्य 
नहीं होता तो और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। 


I fe गम कर 


"संविधान (अड्तीसवाँ संशोधन) अधिनियम, ॥975 की धारा 4 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड (4) 
अंतःस्थापित किया गया और उसका संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, ॥978 की धारा 32 द्वारा 
(20-6-979 से) लोप किया गया। 


[42 भारत का संविधान 
(भाग 8- संघ राज्यक्षेत्र) 


ह ह ह य 240. (]) राष्ट्रपति 
ए विनियम बना 
राष्ट्रपति की शक्ति। (क) अंदमान और निकोबार द्वीप; 


'[(ख) लक्षद्वीप;] 

(ग) दादरा और नागर हवेली;] 
[ (घ) दमण और दीव;] 
“[(ङ) [पुडुचेरी];] 

6x Cd Cd 


7% र र र 


संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम 
बना सकेगा: 

[परंतु जब १[१0[ ['२[ऽ[पुडुचेरी] संघ राज्यक्षेत्र ] ] i] ] 
के लिए विधान-मंडल के रूप में कार्य करने के लिए 
अनुच्छेद 239क के अधीन किसी निकाय का सृजन किया जाता 
है तब राष्ट्रपति विधान-मंडल के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत 
तारीख से उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के 
लिए विनियम नहीं बनाएगाः] 

[परंतु यह और कि जब कभी '["'['१[[पुडुचेरी] ] 
।3***]] संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल के रूप में कार्य करने 


'लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 973 (973 का 34) की धारा 4 
द्वारा (।--7973 से) प्रविष्टि (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

श्संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 96] की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 

गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 987 (987 का 78) की धारा 63 द्वारा प्रविष्टि (घ) के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। संविधान (बारहवां संशोधन) अधिनियम, 962 की धारा 3 द्वारा प्रविष्टि (घ) अंतःस्थापित की 
गई थी। 

“संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 962 की धारा 5 और धारा 7 द्वारा (।6-8-962 से) अंतःस्थापित। 

“पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 4 द्वारा (-0-2006 से) ''पांडिचेरी'' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

मिजोरम राज्य अधिनियम, 986 (7986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-987 से) मिजोरम संबंधी 
प्रविष्टि (च) का लोप किया गया। 

7अरूणाचल प्रदेश अधिनियम, 986 (986 का 69) की धारा 42 द्वारा (20-2-987 से) अरूणाचल प्रदेश 
संबंधी प्रविष्टि (छ) का लोप किया गया। 

संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 962 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित। 

१संविधान (सत्ताइसवां संशोधन) अधिनियम, 97 की धारा 4 द्वारा (।5-2-972 से) “गोवा, दमण और 
दीव या पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

"गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 987 (987 का १8) की धारा 63 द्वारा (30-5-987 से) 
“गोवा, दमण और दीव या पांडिचेरी'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

"संबिधान (सैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 3 द्वारा “पांडिचेरी या मिजोरम'' के स्थान पर 
प्रतिस्थापित। 

अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 986 (986 का 69) की धारा 42 द्वारा (20-2-987 से) “' पांडिचेरी 
या अरूणाचल प्रदेश'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

!३मिजोरम राज्य अधिनियम, 986 (986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-987 से) ''मिजोरम'' शब्द 
का लोप किया गया। 

संविधान (सत्ताइसवां संशोधन) अधिनियम, 97 की धारा 4 द्वारा (5-2-972 से) अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 8- संघ राज्यक्षेत्र) 


वाले निकाय का विघटन कर दिया जाता है या उस निकाय का 
ऐसे विधान-मंडल के रूप में कार्यकरण, अनुच्छेद 239क के 
खंड (१) में निर्दिष्ट विधि के अधीन की-गई-कार्रवाई के कारण 
निलंबित रहता है तब राष्ट्रपति ऐसे विघटन या निलंबन की 
अवधि के दौरान उस संघ राज्यक्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन 
के लिए विनियम बना सकेगा।] 


(2) इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम संसद्‌ द्वारा बनाए 
गए किसी अधिनियम या [किसी अन्य विधि] का, जो उस संघ 
राज्यक्षेत्र को तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा 
और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और 
प्रभाव होगा जो संसद्‌ के किसी ऐसे अधिनियम का है जो उस 
राज्यक्षेत्र को लागू होता है।] 


24. () संसद्‌ विधि द्वारा, किसी ”[संघ राज्यक्षेत्र] के 
लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी या [ऐसे संघ राज्यक्षेत्र] 
में किसी न्यायालय को इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों 
के लिए उच्च न्यायालय घोषित कर सकेगी। 


(2) भाग 6 के अध्याय 5 के उपबंध, ऐसे उपांतरणों या 
अपवादों के अधीन रहते हुए, जो संसद्‌ विधि द्वारा उपबंधित करे, 
खंड (॥) में निर्दिष्ट प्रत्येक उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे 
ही लागू होंगे जैसे वे अनुच्छेद 244 में निर्दिष्ट किसी उच्च 
न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। 


4[ (3) इस संविधान के उपबंधों के और इस संविधान द्वारा 
या इसके अधीन समुचित विधान-मंडल को प्रदत्त शक्तियों के 
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संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 
उच्च न्यायालय। 


'संविधान (सत्ताइसवां संशोधन) अधिनियम, 97 की धारा 4 द्वारा (।5-2-972 से) “किसी विद्यमान 


विधि'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्य'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


पर प्रतिस्थापित। 


के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


°संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 7956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “ऐसा राज्य” शब्दों के स्थान 


“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा खंड (3) और खंड (4) 
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भारत का संविधान 
(भाग 8- संघ राज्यक्षेत्र) 


आधार पर बनाई गई उस विधान-मंडल की किसी विधि के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक उच्च न्यायालय, जो संविधान 
(सातवां संशोधन) अधिनियम, १956 के प्रारंभ से ठीक पहले 
किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता 
था, ऐसे प्रारंभ के पश्चात्‌ उस राज्यक्षेत्र के संबंध में उस 
अधिकारिता का प्रयोग करता रहेगा। 


(4) इस अनुच्छेद को किसी बात से किसी राज्य के उच्च 
न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके भाग 
पर विस्तार करने या उससे अपवर्जन करने को संसद्‌ की शक्ति 
का अल्पीकरण नहीं होगा।] 


242. [कोड़गू।] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 
956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित। 


[भाग 9 
पंचायत 


243. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित परिभाषाएं। 


न हो 
(क) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है; 


(ख) “ग्राम सभा'' से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के 
भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली 
में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है; 


(ग) “मध्यवर्ती स्तर'' से ग्राम और जिला स्तरों के बीच 
का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, 
इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, 
मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे; 

(घ) “पंचायत” से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख 
के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (चाहे वह 
किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है; 


(ङ) “पंचायत क्षेत्र" से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत 
है; 

(च) ''जनसंख्या'' से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में 
अभिनिश्‍्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत 
आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं; 

(छ) ““ग्राम'' से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के 
लिए, लोक अधिसूचना द्वारा, ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम 
अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का 
समूह भी है। 


243क. ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग ग्राम सभा। 
और ऐसे कृत्यां का पालन कर सकेगी, जो किसी राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं। 


'संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 2 द्वारा (24-4-993 से) अंतःस्थापित। संविधान 
(सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा मूल भाग 9 का लोप किया गया था। 
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पंचायतों का गठन। 


पंचायतों की संरचना। 


भारत का संविधान 
(भाग 9--पंचायत) 


243ख, (7) प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला 
स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन 
किया जाएगा। 


(2) खंड () में किसी बात के होते हुए भी, मध्यवर्ती 
स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा 
जिसकी जनसंख्या बीस लाख से अनधिक है। 


243ग. (।) इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों की संरचना 
की बाबत उपबंध कर सकेगा: 


परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की 
जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों 
की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। 


(2) किसी पंचायत के सभी स्थान, पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे 
जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक 
निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आबंटित स्थानों की संख्या 
से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। 


(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, 


(क) ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती 
स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में, जहां 
मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों 

(ख) मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला 
स्तर पर पंचायतों में; 

(ग) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की 
विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई 
पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में; 

(घ) राज्य सभा के सदस्यों का और राज्य की विधान 
परिषद्‌ के सदस्यों का, जहां वे, 


() मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर 
निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, मध्यवर्ती स्तर पर 
पंचायत में; 


भारत का संविधान 
(भाग 9 पंचायत) 


(7) जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर 
निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर 
पंचायत मैं, 

प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा। 


(4) किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे 
अन्य सदस्यों को, चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों 
से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के 
अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा। 


(5) (क) ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का 
निर्वाचन ऐसे रीति से, जो राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि 
द्वारा, उपबंधित की जाए, किया जाएगा; और 


(ख) मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के 
अध्यक्ष का निर्वाचन, उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से 
किया जाएगा। 

243घ. (॥) प्रत्येक पंचायत में- 

(क) अनुसूचित जातियों; और 

(ख) अनुसूचित जनजातियों, 
के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की 
संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने 
वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस 
पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र 
में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की 
कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न 
निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे। 


(2) खंड (।) के अधीन आरक्षित स्थानों को कुल संख्या 
के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। 


(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले 
स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके 
अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों 
के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए 
आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न 
निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे। 
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स्थानों का आरक्षण। 
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पंचायतों की अवधि, 
आदि। 


भारत का संविधान 
(भाग 9 पंचायत) 


(4) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के 
पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के 
लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, 
विधि द्वारा, उपबंधित करे: 


परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के 
पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में ऐसे 
पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में 
अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों 
की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है: 


परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के 
पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के 
लिए आरक्षित रहेंगेः 


परंतु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की 
संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से 
आबंटित को जाएगी। 


(5) खंड (]) और खंड (2) के अधीन स्थानों का 
आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण 
(जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में 
विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। 


(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल 
को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर 
पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों 
के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 


243ङ. (१) प्रत्येक पंचायत, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी 
विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, 
अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक 
बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। 


(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी 
स्तर पर ऐसी पंचायत का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य 
कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड (॥) में 
विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। 


भारत का संविधान 
(भाग 9--पंचायत) 


(3) किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन, 


(क) खंड (॥) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति 
के पूर्व; 

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि 
की समाप्ति के पूर्व, 


पूरा किया जाएगा : 


परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित 
पंचायत बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के 
लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन 
कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। 


(4) किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस 
पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत, उस अवधि 
के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित 
पंचायत खंड (]) के अधीन बनी रहती, यदि वह इस प्रकार 
विघटित नहीं की जाती। 


243च. () कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने 
जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरहित होगा, 


(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों 
के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या 
उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है: 


परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि 
उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष 
की आयु प्राप्त कर ली है; 


(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई 
किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर 
दिया जाता है। 


(2) यदि यह प्रश्‍न उठता है कि किसी पंचायत का कोई 
सदस्य खंड (१) में वर्णित किसी निरहता से ग्रस्त हो गया है 
या नहीं तो वह प्रश्‍न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, जो 
राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय के 
लिए निर्देशित किया जाएगा। 


I49 


सदस्यता के लिए निरहताएं। 


I50 भारत का संविधान 
(भाग 9 पंचायत) 


पंचायतों की शक्तियां, 243छ. संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी 

प्राधिकार और उत्तायित्व। राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां 
और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की 
संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक 
हों और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों 
के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित 
के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए 
उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :-- 


(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए 
योजनाएं तैयार करना; 

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी 
स्कोमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें 
भी हैं, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध 
में हैं, कार्यान्वित करना। 


पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित 243ज. किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा 
करने की शक्तियां और फीसे 
उनकी निधियां। (क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, 


संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, 
ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बधनों के अधीन रहते 
हुए, प्राधिकृत कर सकेगा; 

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, 
शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को, ऐसे प्रयोजनों 
के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, 
समनुदिष्ट कर सकेगा; 

(ग) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे 
सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा; और 

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए 
गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का 
गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने 
के लिए भी उपबंध कर सकेगा, 


जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। 
वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन 243झ. () राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां 


र वित्त आयोग का संशोधन) अधिनियम, १992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर 
यथाशीघ्र, और तत्पश्चात्‌, प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, 


भारत का संविधान 
(भाग 9 पंचायत) 


वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का 
पुनर्विलोकन करेगा, और जो-- 


(क) (7) राज्य द्वारा उद्गृहीत करों, शुल्कों, पथकरों 
और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के 
बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, 
वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे 
आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन को; 

(४) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण 
को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके 
द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी; 

(7) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए 
सहायता अनुदान को, 
शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में; 

(ख) पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए 
आवश्यक अध्युपायों के बारे में; 

(ग) पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा 
वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के 
बारे में, 

राज्यपाल को सिफारिश करेगा। 

(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, आयोग की संरचना 
का, उन अर्हताओं का, जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति 
के लिए अपेक्षित होंगी, और उस रीति का, जिससे उनका चयन 
किया जाएगा, उपबंध कर सकेगा। 

(3) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और उसे अपने 
कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियां होंगी जो राज्य का विधान-मंडल, 
विधि द्वारा, उसे प्रदान करे। 

(4) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई 
प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक 
ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा। 

243ज. किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों 
द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे 
में उपबंध कर सकेगा। 


243ट. (१) पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों 
के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी 


I5I 


पंचायतों के लेखाओं की 
संपरीक्षा। 


पंचायतों के लिए निर्वाचन। 


I52 


संघ राज्यक्षेत्रों को लागू 
होना। 


भारत का संविधान 
(भाग 9--पंचायत) 


निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक 
राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन 
आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 


(2) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी 
विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की 
सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राज्यपाल नियम द्वारा 
अवधारित करे; 


परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से 
और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन 
आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, 
अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में 
उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं 
किया जाएगा। 


(3) जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी 
राज्य का राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारिवृंद 
उपलब्ध कराएगा जितने खंड (॥) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को 
उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों। 


(4) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी 
राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों के निर्वाचनों से 
संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। 


243ठ. इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे 
और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार 
प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, 
अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के 
प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधान-मंडल या विधान सभा 
के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसमें 
विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश हों: 


परंतु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा 
कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी 
भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू 
होंगे, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। 


भारत का संविधान i55 
(भाग 9--पंचायत) 


243ड. () इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के हद भाग का कतिपय 
खंड (॥) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड (2) में क्षेत्रों को लागू न होना। 
निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। 


(2) इस भाग की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं 
होगी, अर्थात्‌: 

(क) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य; 

(ख) मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान 
हैं । 

(3) इस भाग को-- 


(क) कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में 
पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय 
क्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी 
विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद्‌ विद्यमान 
है; 

(ख) किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि 
वह ऐसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय 
परिषद्‌ के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है। 


![(३क) अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से 
संबंधित अनुच्छेद 243घ की कोई बात अरूणाचल प्रदेश राज्य को 
लागू नहीं होगी।] 


(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 


(क) खंड (2) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी राज्य 
का विधान-मंडल, विधि द्वारा, इस भाग का विस्तार, 
खंड (7) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के सिवाय, यदि कोई हों, उस 
राज्य पर उस दशा में कर सकेगा जब उस राज्य को 
विधान सभा इस आशय का एक संकल्प उस सदन को कुल 
सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित 
और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत 
द्वारा पारित कर देती है; 


संविधान (तिरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 
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विद्यमान विधियों और 
पंचायतों का बना रहना। 


निर्वाचन संबंधी मामलों 
में न्यायालयों के 
हस्तक्षेप का वर्जन। 


भारत का संविधान 
(भाग 9--पंचायत) 


(ख) संसद्‌, विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार, 
खंड (॥) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर, 
ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी, 
जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी 
विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान 
का संशोधन नहीं समझा जाएगा। 


243ढ. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान 
(तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व 
किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से संबंधित किसी विधि का कोई 
उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम 
विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित 
या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से 
एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, 
तब तक प्रवृत्त बना रहेगा : 


परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी पंचायतें, यदि 
उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें 
विधान परिषद्‌ है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन 
द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं 
कर दी जाती हैं तो, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेंगी। 


243ण. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 


(क) अनुच्छेद 243ट के अधीन बनाई गई या बनाई जाने 
के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो 
निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों 
के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्‍नगत नहीं 
को जाएगी; 

(ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन 
अर्जी पर ही प्रश्‍नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को 
और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी राज्य 
के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके 
अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।] 


भाग 9क 
नगरपालिकाएं 


243त. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित परिभाषाएं। 


न हो, 


(क) “समिति'' से अनुच्छेद 243 के अधीन गठित 
समिति अभिप्रेत है; 


(ख) “जिला” से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है; 


(ग) “महानगर क्षेत्र'' से दस लाख या उससे अधिक 
जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें एक या अधिक 
जिले समाविष्ट हैं और जो दो या अधिक नगरपालिकाओं या 
पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है तथा 
जिसे राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, लोक 
अधिसूचना द्वारा, महानगर क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करे; 

(घ) “नगरपालिका क्षेत्र'' से राज्यपाल द्वारा अधिसूचित 
किसी नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है; 

(ङ) “नगरपालिका '' से अनुच्छेद 243थ के अधीन गठित 
स्वायत्त शासन की कोई संस्था अभिप्रेत है; 

(च) ““पंचायत'' से अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित 
कोई पंचायत अभिप्रेत है; 

(छ) ''जनसंख्या'' से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में 
अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत 
आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। 
243थ. (१) प्रत्येक राज्य में, इस भाग के उपबंध के नगरपालिकाओं का गठन। 

अनुसार, 


(क) किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिए, अर्थात्‌, ग्रामीण 
क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए कोई नगर 
पंचायत का (चाहे बह किसी भी नाम से ज्ञात हो); 


संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 2 द्वारा (।-6-993 से) अंतःस्थापित। 
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I56 


नगरपालिकाओं की संरचना। 


भारत का संविधान 
(भाग 9क--नगरपालिकाएं) 


(ख) किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका 

परिषद्‌ का; और 
(ग) किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का, 

गठन किया जाएगा: 


परंतु इस खंड के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र 
या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे 
राज्यपाल, क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र में किसी औद्योगिक 
स्थापन द्वारा दी जा रही या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिक 
सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान 
में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, औद्योगिक नगरी के रूप में 
विनिर्दिष्ट करे। 


(2) इस अनुच्छेद में, '' संक्रमणशील क्षेत्र'', ““लघुतर नगरीय 
क्षेत्र! या “वृहत्तर नगरीय क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे 
राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए, उस क्षेत्र की जनसंख्या, 
उसमें जनसंख्या की सघनता, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न 
राजस्व, कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन की प्रतिशतता, 
आर्थिक महत्व या ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, 
ध्यान में रखते हुए, लोक अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे। 


243द्‌. () खंड (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, 
किसी नगरपालिका के सभी स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक 
निर्वाचन-श्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे 
जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को 
प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जो वार्ड के 
नाम से ज्ञात होंगे। 


(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, 
(क) नगरपालिका में, 

(५) नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव 
रखने वाले व्यक्तियों का; 

(7) लोक सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की 
विधान सभा के ऐसे सदस्यों का, जो उन निर्वाचन- क्षेत्रों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कोई नगरपालिका क्षेत्र 
पूर्णतः या भागतः समाविष्ट हैं; 


भारत का संविधान 
(भाग 9क--नगरपालिकाएं) 
(|) राज्य सभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की 
विधान परिषद्‌ के ऐसे सदस्यों का, जो नगरपालिका क्षेत्र 
के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं; 
(३४) अनुच्छेद 243ध के खंड (5) के अधीन गठित 
समितियों के अध्यक्षों का, 
प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा: 

परंतु पैरा (¡) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिका के 
अधिवेशनों में मत देने का अधिकार नहीं होगा; 

(ख) किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन की 
रीति का उपबंध कर सकेगा। 


243ध. (।) ऐसी नगरपालिका के, जिसकी जनसंख्या 
तीन लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड 
समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक या अधिक वार्डो से 
मिलकर बनेगी। 


(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, 
(क) वार्ड समिति की संरचना और उसके प्रादेशिक क्षेत्र 
को बाबत; 
(ख) उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड समिति में 
स्थान भरे जाएंगे, 
उपबंध कर सकेगा। 
(3) वार्ड समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर किसी वार्ड का 


प्रतिनिधित्व करने वाला किसी नगरपालिका का सदस्य उस समिति 
का सदस्य होगा। 


(4) जहां कोई वार्ड समिति, 
(क) एक वार्ड से मिलकर बनती है वहां नगरपालिका 
में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य; या 


(ख) दो या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है वहां 
नगरपालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों 
में से एक सदस्य, जो उस वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा 
निर्वाचित किया जाएगा, 


उस समिति का अध्यक्ष होगा। 
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वार्ड समितियों, आदि 
का गठन और संरचना। 


I58 


स्थानों का आरक्षण। 


भारत का संविधान 
(भाग 9क--नगरपालिकाएं) 


(5) इस अनुच्छेद की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा 
कि वह किसी राज्य के विधान-मंडल को वार्ड समितियों के 
अतिरिक्त समितियों का गठन करने के लिए कोई उपबंध करने 
से निवारित करती है। 


243न. () प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस 
प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका 
में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से 
यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित 
जातियों को अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों 
की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और 
ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को 
चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे। 


(2) खंड (।) के अधीन आरक्षित स्थानों को कुल संख्या 
के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। 


(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने 
वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान 
(जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के 
लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न- 
भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे। 


(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित 
रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे। 


(5) खंड (]) और खंड (2) के अधीन स्थानों का 
आरक्षण और खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण 
(जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में 
विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। 


(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल 
को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका 
में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण 
के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 


भारत का संविधान 
(भाग 9क--नगरपालिकाएं) 


243प. (7) प्रत्येक नगरपालिका, यदि तत्समय प्रवृत्त किसी 
विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, 
अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक 
बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं: 


परंतु किसी नगरपालिका का विघटन करने के पूर्व उसे 
सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। 


(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी 
स्तर पर ऐसी नगरपालिका का, जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व 
कार्य कर रही है, तब तक विघटन नहीं होगा जब तक 
खंड (१) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। 


(3) किसी नगरपालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन, 
(क) खंड () में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति 
के पूर्व; 
(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि 
की समाप्ति के पूर्व, 
पूरा किया जाएगा: 


परंतु जहां वह शेष अवधि, जिसके लिए कोई विघटित 
नगरपालिका बनी रहती, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि 
के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खंड के 
अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। 


(4) किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस 
नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका, उस 
अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए 
विघटित नगरपालिका खंड (]) के अधीन बनी रहती, यदि वह 
इस प्रकार विघटित नहीं की जाती। 


243फ. (१) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का सदस्य 
चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरहित होगा- 


(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों 
के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या 
उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है: 


I59 


नगरपालिकाओं को अवधि, 
आदि। 


सदस्यता के लिए निरहताएं। 


I60 


नगरपालिकाओं, आदि 
की शक्तियां, प्राधिकार 
और उत्तरदायित्व। 


भारत का संविधान 
(भाग 9क--नगरपालिकाएं) 


परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि 
उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि उसने इक्कीस वर्ष 
को आयु प्राप्त कर ली है; 

(ख) यदि वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई 
किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निररहित कर 
दिया जाता है। 


(2) यदि यह प्रश्‍न उठता है कि किसी नगरपालिका का 
कोई सदस्य खंड () में वर्णित किसी निरहता से ग्रस्त हो गया 
है या नहीं तो वह प्रश्‍न ऐसे प्राधिकारी को, और ऐसी रीति से, 
जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंधित करे, विनिश्चय 
के लिए निर्देशित किया जाएगा। 


243ब. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी 
राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा 


(क) नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार 
प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के 
रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों 
और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को, ऐसी शर्तों के अधीन 
रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के 
संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यागत करने के लिए 
उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्‌ :-- 

(4) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए 
योजनाएं तैयार करना; 

(४) ऐसे कृत्यां का पालन करना और ऐसी स्कीमों 
को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी 
हैं, जो बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में 
हैं, कार्यान्वित करना; 

(ख) समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान 
कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्वों को, 
जिनके अंतर्गत वे उत्तरदायित्व भी हैं जो बारहवीं अनुसूची 
में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने में 
समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। 


भारत का संविधान ]6] 
(भाग 9क--नगरपालिकाएं) 


243भ. किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं द्वारा 
कर अधिरोपित करने 


(क) ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, की शक्ति और उनकी 
संगृहीत और विनियोजित करने के लिए किसी नगरपालिका गिधियां। 
को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बधनों के अधीन 
रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा; 

(ख) राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, 
शुल्क, पथकर और फीसें किसी नगरपालिका को, ऐसे प्रयोजनों 
के लिए, तथा ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, 
समनुदिष्ट कर सकेगा; 

(ग) राज्य को संचित निधि में से नगरपालिकाओं के 
लिए ऐसे सहायता-अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा; 
और 

(घ) नगरपालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त 
किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों 
का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को 
निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा, 


जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। 


243म. (।) अनुच्छेद 243झ के अधीन गठित वित्त आयोग वित्त आयोग। 
नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और 
जो 
(क) (7) राज्य द्वारा उद्गृहणीय ऐसे करों, शुल्कों, 
पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और 
नगरपालिकाओं के बीच, जो इस भाग के अधीन उनमें 
विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर 
नगरपालिकाओं के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के 
आबंटन को; 
(४) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण 
को, जो नगरपालिकाओं को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या 
उनके द्वारा विनियोजित को जा सकेंगी; 


(77) राज्य की संचित निधि में से नगरपालिकाओं के 
लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धांतों के 
बारे में; 
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नगरपालिकाओ के लेखाओं 
की संपरीक्षा। 


नगरपालिकाओं के लिए 
निर्वाचन। 


संघ राज्यक्षेत्रों को लागू 
होना। 


भारत का संविधान 
(भाग 9क--नगरपालिकाएं) 


(ख) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के 
लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में; 

(ग) नगरपालिकाओं के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल 
द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय 
के बारे में, 


राज्यपाल को सिफारिश करेगा। 


(2) राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई 
प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक 
ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा। 


243य. किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, 
नगरपालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा 
करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। 


243यक. () नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले 
सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और 
उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, 
अनुच्छेद 2432 में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। 


(2) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी 
राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से 
संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। 


243यख. इस भाग के उपबंध संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे 
और किसी संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार 
प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश, 
अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के 
प्रति निर्देश हों और किसी राज्य के विधान-मंडल या विधान सभा 
के प्रति निर्देश, किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसमें 
विधान सभा है, उस विधान सभा के प्रति निर्देश हों: 


परंतु राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा 
कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी 
भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू 
होंगे, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। 


भारत का संविधान 
(भाग 9क--नगरपालिकाएं) 


243यग. () इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के 
खंड (॥) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और इसके खंड (2) में 
निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। 


(2) इस भाग की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया 
जाएगा कि वह पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के 
पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन 
गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद्‌ के कृत्यां और शक्तियों 
पर प्रभाव डालती है। 


(3) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌, 
विधि द्वारा, इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड (]) में 
निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर, ऐसे अपवादों 
और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, कर सकेगी, जो ऐसी विधि 
में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 
के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा 
जाएगा। 


243यघ. (7) प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, जिले में 
पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का 
समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना 
प्रारूप तैयार करने के लिए, एक जिला योजना समिति का गठन 
किया जाएगा। 


(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की 
बाबत उपबंध कर सकेगा, अर्थात्‌: 

(क) जिला योजना समितियों की संरचना; 

(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे 
जाएंगे: 

परंतु ऐसी समिति को कुल सदस्य संख्या के कम से कम 
चार बटा पांच सदस्य, जिला स्तर पर पंचायत के और जिले 
में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, अपने में से, 
जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या 
के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे; 

(ग) जिला योजना से संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी 
समितियों को समनुदिष्ट किए जाएं; 


63 


इस भाग का कतिपय 
क्षेत्रों को लागू न होना। 


जिला योजना के लिए 
समिति। 


I64 भारत का संविधान 
(भाग 9क--नगरपालिकाएं) 


(घ) वह रीति, जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने 
जाएंगे। 
(3) प्रत्येक जिला योजना समिति, विकास योजना प्रारूप 
तैयार करने में, 


(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात्‌: 

() पंचायतों और नगरपालिकाओं के सामान्य हित 
के विषय, जिनके अंतर्गत स्थानिक योजना, जल तथा 
अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, 
अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण 
है; 

(7) उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा 
और प्रकार; 

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी 
जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे। 


(4) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास 
योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य 
सरकार को भेजेगा। 


महानगर योजना के 243यङः () प्रत्येक महानगर क्षेत्र में, संपूर्ण महानगर क्षेत्र 
लिए अमिति। के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए, एक महानगर 
योजना समिति का गठन किया जाएगा। 


(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, निम्नलिखित की 
बाबत उपबंध कर सकेगा, अर्थात्‌ 


(क) महानगर योजना समितियों की संरचना; 


(ख) वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे 
जाएंगे: 


परंतु ऐसी समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य, 
महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और 
पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा, अपने में से, उस क्षेत्र में 
नगरपालिकाओं की और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात 
के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे; 


भारत का संविधान 
(भाग 9क--नगरपालिकाएं) 


(ग) ऐसी समितियों में भारत सरकार और राज्य सरकार 
का तथा ऐसे संगठनों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व जो ऐसी 
समितियों को समनुदिष्ट कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए 
आवश्यक समझे जाएं; 

(घ) महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से 
संबंधित ऐसे कृत्य जो ऐसी समितियों को समनुदिष्ट किए 
जाएं; 

(ङ) वह रीति, जिससे ऐसी समितियों के अध्यक्ष चुने 
जाएंगे । 


(3) प्रत्येक महानगर योजना समिति, विकास योजना प्रारूप 
तैयार करने में, 


(क) निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, अर्थात्‌ 

() महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों 
द्वारा तैयार की गई योजनाएं; 

(7) नगरपालिकाओं और पंचायतों के सामान्य हित 
के विषय, जिनके अंतर्गत उस क्षेत्र की समन्वित स्थानिक 
योजना, जल तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों 
में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और 
पर्यावरण संरक्षण है; 

(7) भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निश्चित 
समस्त उद्देश्य और पूर्विकताएं; 

(३४) उन विनिधानों की मात्रा और प्रकृति जो भारत 
सरकार और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा महानगर 
क्षेत्र में किए जाने संभाव्य हैं तथा अन्य उपलब्ध वित्तीय 
या अन्य संसाधन; 

(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी 
जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे। 


(4) प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष, वह विकास 
योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य 
सरकार को भेजेगा। 


243यच. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान 
(चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व 
किसी राज्य में प्रवृत्त नगरपालिकाओं से संबंधित किसी विधि का 


65 


विद्यमान विधियों और 
नगरपालिकाओं का बना 
रहना। 
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निर्वाचन संबंधी मामलों 
में न्यायालयों के 
हस्तक्षेप का वर्जन। 


भारत का संविधान 
(भाग 9क--नगरपालिकाएं) 


कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक 
सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे 
संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे 
प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी 
पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा: 


परंतु ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व विद्यमान सभी नगरपालिकाएं, 
यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, 
जिसमें विधान परिषद्‌ हैं, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक 
सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित 
नहीं कर दी जाती हैं तो, अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी 
रहेंगी। 


243यछ. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 


(क) अनुच्छेद 243यक के अधीन बनाई गई या बनाई 
जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, 
जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को 
स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्‍नगत 
नहीं को जाएगी; 

(ख) किसी नगरपालिका के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी 
निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्‍नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी 
को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी 
राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या 
उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।] 


| भाग 9ख 
सहकारी सोसाइटियां 


243यज. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा परिभाषाएं। 
अपेक्षित न हो,- 


(क) “प्राधिकृत व्यक्ति’' से अनुच्छेद 243यथ में उस 
रूप में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; 


(ख) ''बोर्ड'' से किसी सहकारी सोसाइटी का निदेशक 
बोर्ड या शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, 
जिसको किसी सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबंध का निदेशन 
और नियंत्रण सौंपा गया हो, अभिप्रेत है; 

(ग) “सहकारी सोसाइटी '' से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है, 
जो किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से 
संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत 
समझी गई है; 

(घ) ““बहुराज्य सहकारी सोसाइटी'' से ऐसी सोसाइटी 
अभिप्रेत है, जिसके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं 
और जो ऐसी सहकारी सोसाइटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त 
किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी 
गई है; 

(ङ) “पदाधिकारी” से किसी सहकारी सोसाइटी का 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष 
अभिप्रेत है और जिनमें किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड 
द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला कोई अन्य व्यक्ति भी 
सम्मिलित है; 

(च) “रजिस्ट्रार” से बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के 
संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय रजिस्ट्रार और 
सहकारी सोसाइटियों के संबंध में किसी राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राज्य सरकार द्वारा 
नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है; 


संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 20१ की धारा 4 द्वारा (5-2-20]2 से) अंतःस्थापित। 
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सहकारी सोसाइटियों का 
निगमन। 


बोर्ड के सदस्यों और 
उसके पदाधिकारियों की 
संख्या और पदावधि। 


भारत का संविधान 
(भाग 9ख सहकारी सोसाइटियां) 


(छ) ''राज्य अधिनियम'' से किसी राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि अभिप्रेत है; 


(ज) “राज्य स्तरीय सहकारी सोसाइटी'' से ऐसी सहकारी 
सोसाइटी अभिप्रेत है, जिसका सम्पूर्ण राज्य पर विस्तारित 
अपना प्रचालन क्षेत्र है और जिसको किसी राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि में उस रूप में परिभाषित 
किया गया है। 


243यझ. इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी 
राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, स्वैच्छिक विरचना, लोकतांत्रिक 
सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक भागीदारी और स्वशासी कार्यकरण 
के सिद्धांतों पर आधारित सहकारी सोसाइटियों के निगमन, विनियमन 
और परिसमापन के संबंध में उपबंध कर सकेगा। 


243यअ. (0) बोर्ड में उतनी संख्या में निदेशक होंगे, जितने 
राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित किए जाएं: 


परन्तु सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की अधिकतम संख्या 
इक्कीस से अधिक नहीं होगी: 


परंतु यह और कि किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, 
ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में जो सदस्यों के रूप 
में व्यष्टियों से मिलकर बनी हो और उसमें अनुसूचित जातियों 
या अनुसूचित जनजातियों अथवा स्त्रियों के वर्ग या प्रवर्ग से 
सदस्यों हो, एक स्थान अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों 
और दो स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित करेगा। 


(2) बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों तथा उसके पदाधिकारियों की 
पदावधि, निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी और 
पदाधिकारियों की पदावधि बोर्ड की अवधि के साथ सहावसानी 
होगी: 

परंतु बोर्ड, बोर्ड की आकस्मिक रिक्ति को नामनिर्देशन द्वारा 
उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति 
हुई है, भर सकेगा, यदि बोर्ड की पदावधि उसकी मूल पदावधि 
के आधे से कम है। 


(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसी सोसाइटी 
के बोर्ड के सदस्यों के रूप में बैंककारी, प्रबंधन, वित्त के क्षेत्र 
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में अनुभव रखने वाले या सहकारी सोसाइटी के उद्देश्यों और 
उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप से संबंधित किसी अन्य 
क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले बोर्ड के सदस्य होने वाले व्यक्तियों 
को सहयोजित करने के लिए, उपबंध कर सकेगा; 


परंतु ऐसे सहयोजित सदस्य खंड () के पहले परंतुक में 
विनिर्दिष्ट इक्कीस निदेशकों के अतिरिक्त दो से अधिक नहीं 
होंगे: 

परंतु यह और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को ऐसे सदस्य 
के रूप में उनकी हैसियत में सहकारी सोसाइटी के किसी निर्वाचन 
में मतदान करने का या बोर्ड के पदाधिकारियों के रूप में 
निर्वाचित होने के लिए पात्र होने का अधिकार नहीं होगा: 


परंतु यह भी कि किसी सहकारी सोसाइटी के कृत्यकारी 
निदेशक, बोर्ड के सदस्य भी होंगे और ऐसे सदस्यों को खंड 
(4) के पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट कुल निदेशकों की कुल 
संख्या की गणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया 
जाएगा। 


243यट, (१) किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई 
किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड का निर्वाचन, 
बोर्ड की अवधि के अवसान से पूर्व संचालित किया जाएगा, 
जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नव निर्वाचित बोर्ड के 
सदस्य, पदावरोही बोर्ड के सदस्यों की पदावधि के अवसान होते 
ही पद ग्रहण कर लें। 


(2) किसी सहकारी सोसाइटी के सभी निर्वाचनों के लिए 
निर्वाचक नामावलियां तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के 
संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, ऐसे प्राधिकारी या 
निकाय में, जो राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, उपबंधित 
किया जाए, निहित होगा: 

परंतु किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे निर्वाचनों 


के संचालन के लिए प्रक्रिया और मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपबंध 
कर सकेगा। 


243यठ, () तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के 
होते हुए भी, कोई बोर्ड, छह मास से अधिक की अवधि के 
लिए अतिष्ठित नहीं किया जाएगा या निलंबनाधीन नहीं रखा जाएगा। 
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बोर्ड के सदस्यों का 
निर्वाचन। 


बोर्ड का अधिक्रमण और 
निलंबन तथा अन्तरिम 
प्रबंध। 
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परंतु बोर्ड को-- 

6) उसके लगातार व्यतिक्रम की दशा में; या 

(9) अपने कर्तव्यों के अनुपालन में उपेक्षा करने की 
दशा में; या 

(i) बोर्ड द्वारा सहकारी सोसाइटी या उसके सदस्यों के 
हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करने की दशा में; या 

69५) बोर्ड के गठन या उसके कृत्यों में कोई गतिरोध 
उत्पन्न होने की दशा में; या 

(४) राज्य विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, अनुच्छेद 243यट 
के खंड (2) के अधीन यथाउपबंधित प्राधिकारी या निकाय 
के राज्य अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन कराने 
में असफल रहने की दशा में, 

अतिष्ठित किया जा सकेगा या निलंबनाधीन रखा जा सकेगा: 


परंतु यह और कि जहां कोई सरकारी शेयर धारण या सरकार 
द्वारा कोई उधार या वित्तीय सहायता या प्रत्याभूति नहीं है वहाँ 
ऐसी किसी सहकारी सोसाइटी के बोर्ड को अतिष्ठित नहीं किया 
जाएगा या निलंबनाधीन नहीं रखा जाएगा: 


परंतु यह भी कि बैंककारी कारबार करने वाली किसी सहकारी 
सोसाइटी की दशा में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 949 (१949 
का 70) के उपबंध भी लागू होंगे: 


परंतु यह भी कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी से भिन्न बैंककारी 
कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस 
खंड के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे मानो ''छह मास'' शब्दों 
के स्थान पर “एक वर्ष” शब्द रखे गए थे। 


(2) बोर्ड के अधिक्रमण को दशा में, ऐसी सहकारी सोसाइटी 
के कार्यकलाप का प्रबंध करने के लिए नियुक्त प्रशासक, खंड 
() में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्वाचनों के संचालन के 
लिए व्यवस्था करेगा और उसका प्रबंध निर्वाचित बोर्ड को सौंपेगा। 


(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, प्रशासक की 
सेवा की शर्तों के लिए उपबंध कर सकेगा। 
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243यड, (१) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, 
सहकारी सोसाइटियों द्वारा लेखाओं के रखे जाने और ऐसे लेखाओं 
की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार संपरीक्षा किए 
जाने के संबंध में उपबंध कर सकेगा। 


(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे संपरीक्षकों 
और संपरीक्षा करने वाली ऐसी फर्मों की, जो सहकारी सोसाइटियों 
के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए पात्र होंगी, न्यूनतम 
अर्हताएं और अनुभव अधिकथित करेगा। 


(3) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी के साधारण 
निकाय द्वारा नियुक्त, खंड (2) में निर्दिष्ट किसी संपरीक्षक या 
संपरीक्षा करने वाली फर्मों द्वारा संपरीक्षा करवाएगी: 


परंतु ऐसे संपरीक्षकों या संपरीक्षा करने वाली फर्मों को राज्य 
सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी 
प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पैनल में से नियुक्त किया जाएगा। 


(4) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस 
वित्तीय वर्ष की, जिससे ऐसे लेखे संबंधित हैं, समाप्ति के छह 
मास के भीतर की जाएगी। 


(5) राज्य अधिनियम द्वारा यथा परिभाषित किसी सर्वोच्च 
सहकारी सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान- 
मंडल के समक्ष ऐसी रीति से रखी जाएगी जो राज्य विधान- 
मंडल द्वारा, विधि द्वारा उपबंधित की जाए। 


243यढ, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, यह 
उपबंध कर सकेगा कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के साधारण 
निकाय की वार्षिक बैठक, ऐसे कारबार का संव्यवहार करने के, 
जो ऐसी विधि में उपबंधित किया जाए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति 
के छह मास की अवधि के भीतर, संयोजित की जाएगी। 


243यण. (7) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, 
सहकारी सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य की सहकारी सोसाइटी को 
ऐसी बहियों, सूचना और लेखाओं तक, जो ऐसे सदस्य के साथ 
उसके कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गए हों, पहुंच के 
लिए उपबंध कर सकेगा। 
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सहकारी सोसाइटियों के 
लेखाओं की संपरीक्षा। 


साधारण निकाय की बैठक 
संयोजित करना। 


सूचना प्राप्त करने का 
सदस्य का अधिकार। 
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विवरणियां। 


अपराध और शास्तियां। 
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(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, सहकारी 
सोसाइटी के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के 
लिए, सदस्यों द्वारा बैठकों में उपस्थिति की ऐसी न्यूनतम अपेक्षा 
का उपबंध करते हुए और सेवाओं के ऐसे न्यूनतम स्तर का 
उपयोग करते हुए जो ऐसी विधि में उपबंध किया जाए, उपबंध 
कर सकेगा। 


(3) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अपने सदस्यों 
के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का उपबंध कर सकेगा। 


243यत. प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 
समाप्ति के छह मास के भीतर राज्य सरकार द्वारा अभिहित 
प्राधिकारी को ऐसी विवरणियां फाइल करेगी, जिनमें निम्नलिखित 
बातें सम्मिलित होंगी, अर्थात्‌: 

(क) उसके क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट; 

(ख) उसके लेखाओं का संपरीक्षित विवरण; 

(ग) अधिशेष के व्ययन की योजना, जो सहकारी 
सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित हो; 

(घ) सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के संशोधनों, 
यदि कोई हों, को सूची; 

(ङ) उसके साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने 
की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने 
के संबंध में घोषणा; और 

(च) राज्य अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण 
में रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी। 


243यथ. () किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, 
सहकारी सोसाइटियों से संबंधित अपराधों और ऐसे अपराधों के 
लिए शास्तियों से संबंधित उपबंध कर सकेगा। 


(2) खंड (]) के अधीन किसी राज्य के विधान-मंडल 
द्वारा बनाई गई विधि में निम्नलिखित कार्य करना या उसका लोप 
करना अपराध के रूप में सम्मिलित होगा, अर्थात्‌: 


(क) कोई सहकारी सोसाइटी या उसका कोई अधिकारी 
या सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाता है या मिथ्या 
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जानकारी देता है अथवा कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी जानकारी 
नहीं देता है, जो इस निमित्त राज्य अधिनियम के उपबंधों के 
अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे अपेक्षित की गई हो; 

(ख) कोई व्यक्ति जानबूझकर या किसी युक्तियुक्त कारण 
के बिना राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए 
गए किसी समन, अध्यपेक्षा या विधिपूर्ण लिखित आदेश की 
अवज्ञा करता है; 

(ग) कोई नियोजक, जो पर्याप्त कारण के बिना, उसके 
द्वारा उसके कर्मचारी से काटी गई रकम का, उस तारीख से, 
जिसको ऐसी कटौती की गई है, चौदह दिन की अवधि के 
भीतर सहकारी सोसाइटी को संदाय करने में असफल रहता 
है; 

(घ) ऐसा कोई अधिकारी या अभिरक्षक, जो ऐसी 
किसी सहकारी सोसाइटी की, जिसका वह अधिकारी या 
अभिरक्षक है, बहियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, रोकड़, 
प्रतिभूति या अन्य संपत्ति की अभिरक्षा किसी प्राधिकृत व्यक्ति 
को सौंपने में असफल रहता है; और 


(ङ) जो कोई बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के 
निर्वाचन से पहले, उसके दौरान या पश्चात्‌ कोई भ्रष्ट आचरण 
अपनाता है। 


243यद्‌. इस भाग के उपबंध, बहुराज्य सहाकरी सोसाइटियों 
को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि “राज्य का 
विधान-मंडल'', “राज्य अधिनियम'' या “राज्य सरकार” के प्रति 
किसी निर्देश का वही अर्थ लगाया जाएगा जो क्रमशः, ''संसद्‌'', 
“केन्द्रीय अधिनियम'' या “केन्द्रीय सरकार'' का है। 


243यध. इस भाग के उपबंध, संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे 
और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र को, जिसकी कोई विधान सभा नहीं है, 
उसी प्रकार लागू होंगे मानो किसी राज्य के विधान-मंडल के 
प्रतिनिर्देश, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक के 
प्रति और ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसकी कोई विधान 
सभा है, उस विधान सभा के प्रतिनिर्देश हैं: 


परन्तु राष्ट्रपति, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे 
सकेगा कि इस भाग के उपबंध ऐसे किसी संघ राज्यक्षेत्र या 
उसके भाग को, जिसे वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, लागू 
नहीं होंगे। 


608, 


बहु राज्य सहकारी 
सोसाइटियों को लागू 
होना। 


संघ राज्यक्षेत्रों को लागू 
होना। 
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विद्यमान विधियों का जारी 
रहना। 


भारत का संविधान 
(भाग 9ख सहकारी सोसाइटियां) 


243यन. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, संविधान 
(सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, 207 के प्रारंभ से ठीक पूर्व 
किसी राज्य में प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी 
विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, 
उसे सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित 
या निरसित किए जाने तक या ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष के समाप्त 
होने तक, इनमें से जो भी कम हो, प्रवृत्त बना रहेगा।] 


भाग ]0 


अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 


244. (।) पांचवीं अनुसूची के उपबंध '[असम, ”[2[ मेघालय, 
त्रिपुरा और मिजोरम]] राज्यों] से भिन्न **** किसी राज्य के 
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण 
के लिए लागू होंगे। 


(2) छठी अनुसूची के उपबंध '[ असम, “[[मेघालय, त्रिपुरा] 
और मिजोरम राज्यों] के] जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए 
लागू होंगे। 


४[ 244क. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए 
भी, संसद्‌ विधि द्वारा असम राज्य के भीतर एक स्वशासी राज्य 
बना सकेगी, जिसमें छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी 
के '[भाग ॥] में विनिर्दिष्ट सभी या कोई जनजाति क्षेत्र (पूर्णतः 
या भागतः) समाविष्ट होंगे और उसके लिए 


अनुसूचित क्षेत्रों और 
जनजाति क्षेत्रों का 
प्रशासन। 


असम के कुछ जनजाति 
क्षेत्रों को समाविष्ट करने 
वाला एक स्वशासी राज्य 
बनाना और उसके लिए 
स्थानीय विधान-मंडल या 
मंत्रिपरिषद्‌ का या दोनों 


% में का सृजन। 
(क) उस स्वशासी राज्य के विधान-मंडल के रूप में त 


कार्य करने के लिए निर्वाचित या भागतः नामनिर्देशित और 
भागतः निर्वाचित निकाय का, या 
(ख) मंत्रिपरिषद्‌ का, 
या दोनों का सृजन कर सकेगी, जिनमें से प्रत्येक का गठन, 
शक्तियां और कृत्य वे होंगे जो उस विधि में विनिर्दिष्ट किए 
जाएं। 


पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, १97] (।97] का 8) की धारा 7१ द्वारा (2--972 से) “असम 
राज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

शमिजोरम राज्य अधिनियम, 986 (986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20.2.987 से) “मेघालय और त्रिपुरा'' 
शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 984 की धारा 2 द्वारा “और मेघालय” के स्थान पर 
(।-4-985 से) प्रतिस्थापित। 

“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 

मिजोरम राज्य अधिनियम, 986 (7986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-987 से) “मेघालय और त्रिपुरा 
राज्यों और मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, ।969 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 

“पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (।97 का 8१) की धारा 7 द्वारा (2--972 से) “भाग क'' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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भारत का संविधान 
(भाग 70--अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र) 


(2) खंड (॥) में निर्दिष्ट विधि, विशिष्टतया, 


(क) राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित वे विषय 
विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनके संबंध में स्वशासी राज्य के 
विधान-मंडल को संपूर्ण स्वशासी राज्य के लिए या उसके 
किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति, असम राज्य के 
विधान-मंडल का अपवर्जन करके या अन्यथा, होगी; 


(ख) वे विषय परिनिश्चित कर सकेगी जिन पर उस 
स्वशासी राज्य को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा; 


(ग) यह उपबंध कर सकेगी कि असम राज्य द्वारा 
उद्गृहीत कोई कर स्वशासी राज्य को वहां तक सौंपा जाएगा 
जहां तक उसके आगम स्वशासी राज्य से प्राप्त हुए माने जा 
सकते हैं; 

(घ) यह उपबंध कर सकेगी कि इस संविधान के किसी 
अनुच्छेद में राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि उसके अंतर्गत स्वशासी राज्य के प्रति निर्देश है; 
और 

(ङ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक या पारिणामिक उपबंध 
कर सकेगी जो आवश्यक समझे जाएं। 


(3) पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि का कोई संशोधन, जहां 
तक वह संशोधन खंड (2) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) 
में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित है, तब तक प्रभावी 
नहीं होगा जब तक वह संशोधन संसद्‌ के प्रत्येक सदन में 
उपस्थित और मत देने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा 
पारित नहीं कर दिया जाता है। 


(4) इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट विधि को अनुच्छेद 368 के 
प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन इस बात के होते हुए 
भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है 
जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का 
प्रभाव रखता है।] 


भाग ]] 
संघ और राज्यों के बीच संबंध 
अध्याय _विधायी संबंध 
विधायी शक्तियों का वितरण 


245. () इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
संसद्‌ भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए 
विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधान-मंडल संपूर्ण राज्य 
या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। 


(2) संसद्‌ द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर 
अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन 
होगा। 


246. (।) खंड (2) और खंड (3) में किसी बात के 
होते हुए भी, संसद्‌ को सातवीं अनुसूची की सूची । में 
(जिसे इस संविधान में ''संघ सूची'' कहा गया है) प्रगणित 
किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। 


(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌ को 
और खंड () के अधीन रहते हुए, '*** किसी राज्य के 
विधान-मंडल को भी, सातवीं अनुसूची की सूची 3 में (जिसे इस 
संविधान में “समवर्ती सूची'' कहा गया है) प्रगणित किसी भी 
विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। 


(3) खंड () और खंड (2) के अधीन रहते हुए, !*** 
किसी राज्य के विधान-मंडल को, सातवीं अनुसूची की सूची 
2 में (जिसे इस संविधान में “राज्य सूची” कहा गया है) 
प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी 
भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। 


संसद्‌ द्वारा और राज्यों 
के विधान-मंडलों द्वारा 
बनाई गई विधियों का 
विस्तार । 


संसद्‌ द्वारा और राज्यों 
के विधान-मंडलों द्वारा 
बनाई गई विधियों को 
विषय-वस्तु। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 


भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 


हि 
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कुछ अतिरिक्त न्यायालयों 
को स्थापना का उपबंध 
करने की संसद्‌ की 
शक्ति। 


अवशिष्ट विधायी 
शक्तियां । 


राज्य सूची में के 
विषय के संबंध में 
राष्ट्रीय हित में विधि 
बनाने की संसद्‌ को 
शक्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 77- संघ और राज्यों के बीच संबंध) 


(4) संसद्‌ को भारत के राञ्यक्षेत्र के ऐसे भाग के लिए 
[जो किसी राज्य] के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के 
संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची 
में प्रगणित विषय ही क्यों न हो। 


247. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌ 
अपने द्वारा बनाई गई विधियों के या किसी विद्यमान विधि के, 
जो संघ सूची में प्रगणित विषय के संबंध में है, अधिक अच्छे 
प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का विधि द्वारा 
उपबंध कर सकेगी। 


248. () संसद्‌ को किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो 
समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की 
अनन्य शक्ति है। 


(2) ऐसी शक्ति के अतंर्गत ऐसे कर के अधिरोपण के लिए 
जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की 
शक्ति है। 


249. () इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात 
के होते हुए भी, यदि राज्य सभा में उपस्थित और मत देने वाले 
सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित 
संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक 
या समीचीन है कि संसद्‌ राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के 
संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए तो जब 
तक वह संकल्प प्रवृत्त है, संसद्‌ के लिए उस विषय के संबंध 
में भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि 
बनाना विधिपूर्ण होगा। 

(2) खंड () के अधीन पारित संकल्प एक वर्ष से 
अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट 
की जाए: 

परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त 
बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड (॥) में 
उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा 
संकल्प उस तारीख से, जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा 
प्रवृत्त नहीं रहता, एक वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क या भाग ख में” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 77- संघ और राज्यों के बीच संबंध) 


(3) संसद्‌ द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद्‌ खंड 
(]) के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में बनाने के 
लिए सक्षम नहीं होती, संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात्‌ छह 
मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों 
के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से 
पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। 


250. (।) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, 
संसद्‌ को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राज्य 
सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण 
राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति 
होगी। 


(2) संसद्‌ द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद्‌ आपात 
की उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, 
उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात्‌ छह मास की अवधि 
की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय 
प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया 
गया है या करने का लोप किया गया है। 


257. अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 की कोई बात किसी 
राज्य के विधान-मंडल की ऐसी विधि बनाने की शक्ति को, जिसे 
इस संविधान के अधीन बनाने की शक्ति उसको है, निर्बधित नहीं 
करेगी किंतु यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई 
विधि का कोई उपबंध संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि के, जिसे उक्त 
अनुच्छेदों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति संसद्‌ 
को है, किसी उपबंध के विरुद्ध है तो संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि 
अभिभावी होगी चाहे वह राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई 
विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो और राज्य 
के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक 
अप्रवर्तनीय होगी किंतु ऐसा तभी तक होगा जब तक संसद्‌ द्वारा 
बनाई गई विधि प्रभावी रहती है। 


252. (१) यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के 
विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि उन विषयों 
में से, जिनके संबंध में संसद्‌ को अनुच्छेद 249 और 
अनुच्छेद 250 में यथा उपबंधित के सिवाय राज्यों के लिए विधि 
बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों 
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यदि आपात की 
उद्घोषणा प्रवर्तन में हो 
तो राज्य सूची में के 
विषय के संबंध में 
विधि बनाने को संसद्‌ 
को शक्ति। 


संसद्‌ द्वारा अनुच्छेद 
249 और अनुच्छेद 
250 के अधीन बनाई 
गई विधियों और राज्यों 
के विधान-मंडलों द्वारा 
बनाई गई विधियों में 
असंगति। 


दो या अधिक राज्यों के 
लिए उनको सहमति से 
विधि बनाने की संसद्‌ 
की शक्ति और ऐसी 
विधि का किसी अन्य 
राज्य द्वारा अंगीकार 
किया जाना। 
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अंतर्राष्ट्रीय करारों को 
प्रभावी करने के लिए 
विधान। 


संसद्‌ द्वारा बनाई गई 
विधियों और राज्यों के 
विधान-मंडलों द्वारा 
बनाई गई विधियों में 
अंसगति। 


भारत का संविधान 
(भाग 77- संघ और राज्यों के बीच संबंध) 


में संसद्‌ विधि द्वारा करे और यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों 
के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित करते हैं तो उस 
विषय का तदनुसार विनियमन करने के लिए कोई अधिनियम 
पारित करना संसद्‌ के लिए विधिपूर्ण होगा और इस प्रकार पारित 
अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य को 
लागू होगा, जो तत्पश्चात्‌ अपने विधान-मंडल के सदन द्वारा या 
जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त 
पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर लेता है। 


(2) संसद्‌ द्वारा इस प्रकार पारित किसी अधिनियम का 
संशोधन या निरसन इसी रीति से पारित या अंगीकृत संसद्‌ के 
अधिनियम द्वारा किया जा सकेगा, किंतु उसका उस राज्य के 
संबंध में संशोधन या निरसन जिसको वह लागू होता है, उस 
राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा नहीं किया जाएगा। 


253. इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के 
होते हुए भी, संसद्‌ को किसी अन्य देश या देशों के साथ की 
गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय 
सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय 
के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी 
भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। 


254. (।) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई 
गई विधि का कोई उपबंध संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि के, जिसे 
अधिनियमित करने के लिए संसद्‌ सक्षम है, किसी उपबंध के या 
समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान 
विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो खंड (2) के उपबंधों 
के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि, चाहे 
वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले 
या उसके बाद में पारित की गई हो, या विद्यमान विधि, अभिभावी 
होगी और उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि उस 
विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। 


(2) जहां '*** राज्य के विधान-मंडल द्वारा समवर्ती सूची 
में प्रगणित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि में कोई 
ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद्‌ द्वारा पहले बनाई गई विधि 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 7956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के भाग 
क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 


भारत का संविधान 
(भाग 77- संघ और राज्यों के बीच संबंध) 


के या उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों 
के विरुद्ध है तो यदि ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार 
बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा 
गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो वह विधि 
उस राज्य में अभिभावी होगी: 


परंतु इस खंड की कोई बात संसद्‌ को उसी विषय के संबंध 
में कोई विधि, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है, जो राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, 
संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय 
अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी। 


255. यदि संसद्‌ के या !'*** किसी राज्य के विधान-मंडल 
के किसी अधिनियम को-- 


(क) जहां राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी वहां 
राज्यपाल या राष्ट्रपति ने, 
(ख) जहां राजप्रमुख को सिफारिश अपेक्षित थी वहां 
राजप्रमुख या राष्ट्रपति ने, 
(ग) जहां राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित 
थी वहां राष्ट्रपति ने, 
अनुमति दे दी है तो ऐसा अधिनियम और ऐसे अधिनियम का 
कोई उपबंध केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि इस 
संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं को गई थी या पूर्व 
मंजूरी नहीं दी गई थी। 


अध्याय 2-_प्रशासनिक संबंध 
साधारण 


256. प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार 
प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधियों का 
और ऐसी विद्यमान विधियों का, जो उस राज्य में लागू हैं, 
अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का 
विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत 
सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों। 
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सिफारिशों और पूर्व मंजूरी 
के बारे में अपेक्षाओं को 
केवल प्रक्रिया के विषय 
मानना। 


राज्यों की और संघ 
की बाध्यता। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के भाग 


क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 
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कुछ दशाओं में राज्यों 
पर संघ का नियंत्रण। 


भारत का संविधान 
(भाग 77- संघ और राज्यों के बीच संबंध) 


257. (१) प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस 
प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के 
प्रयोग में कोई अड्चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव 
न पड़े और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य 
को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन 
के लिए आवश्यक प्रतीत हों। 


(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे 
संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निदेश देने 
तक भी होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना उस 
निदेश में घोषित किया गया है: 


परंतु इस खंड को कोई बात किसी राज मार्ग या जल मार्ग 
को राष्ट्रीय राज मार्ग या राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने को संसद्‌ 
की शक्ति को अथवा इस प्रकार घोषित राज मार्ग या जल मार्ग 
के बारे में संघ की शक्ति को अथवा सेना, नौसेना और वायु सेना 
संकर्म विषयक अपने कृत्यों के भागरूप संचार साधनों के निर्माण 
और बनाए रखने की संघ की शक्ति को निर्बधित करने वाली 
नहीं मानी जाएगी। 


(3) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में 
रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में उस 
राज्य को निदेश देने तक भी होगा। 


(4) जहां खंड (2) के अधीन संचार साधनों के निर्माण या 
बनाए रखने के बारे में अथवा खंड (3) के अधीन किसी रेल 
के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में किसी 
राज्य को दिए गए किसी निदेश के पालन में उस खर्च से अधिक 
खर्च हो गया है जो, यदि ऐसा निदेश नहीं दिया गया होता तो 
राज्य के प्रसामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में खर्च होता वहां उस 
राज्य द्वारा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त खर्चो के संबंध में भारत 
सरकार द्वारा उस राज्य को ऐसी राशि का, जो करार पाई जाए 
या करार के अभाव में ऐसी राशि का, जिसे भारत के मुख्य 
न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे, संदाय किया जाएगा। 


257क. [संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन 
द्वारा राज्यों को सहायता।] संविधान (चवालीसवां संशोधन) 
अधिनियम, 7978 की धारा 33 द्वारा (20-6-979 से) निरसित। 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 की धारा 43 द्वारा (3--7977 से) अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 77- संघ और राज्यों के बीच संबंध) 


258. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 
राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को 
या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, 
जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या 
बिना शर्त सौंप सकेगा। 


(2) संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि, जो किसी राज्य को लागू 
होती है ऐसे विषय से संबंधित होने पर भी, जिसके संबंध में 
राज्य के विधान-मंडल को विधि बनाने की शक्ति नहीं है, उस 
राज्य या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान 
कर सकेगी और उन पर कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी या 
शक्तियों का प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया 
जाना प्राधिकृत कर सकेगी। 


(3) जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य अथवा 
उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गई हैं 
या उन पर कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं वहां उन शक्तियों और 
कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा प्रशासन में किए गए 
अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य को 
ऐसी राशि का, जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी 
राशि का, जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ 
अवधारित करे, संदाय किया जाएगा। 


¶ 258क. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 
किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से उस 
सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से 
संबंधित कृत्य, जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का 
विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा।] 


259. [पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र 
बल।] संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 
29 और अनुसूची द्वारा निरसित। 


260. भारत सरकार किसी ऐसे राज्यक्षेत्र की सरकार से, जो 
भारत के राज्यक्षेत्र का भाग नहीं है, करार करके ऐसे राज्यक्षेत्र 
की सरकार में निहित किन्हीं कार्यपालक, विधायी या न्यायिक 


'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 38 द्वारा अंतःस्थापित। 
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कुछ दशाओं में राज्यों 
को शक्ति प्रदान करने 
आदि की संघ की 
शक्ति। 


संघ को कृत्य सौंपने 
की राज्यों की शक्ति। 


भारत के बाहर के 
राज्यक्षेत्रों के संबंध में 
संघ की अधिकारिता। 
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सार्वजनिक कार्य, 
अभिलेख और न्यायिक 
कार्यवाहियां। 


अंतरराज्यिक नदियों या 
नदी-दूनों के जल 
संबंधी विवादों का 
न्यायनिर्णयन। 


अंतरराज्य परिषद्‌ के 
संबंध में उपबंध। 


भारत का संविधान 
(भाग 77- संघ और राज्यों के बीच संबंध) 


कृत्यां का भार अपने ऊपर ले सकेगी, किन्तु प्रत्येक ऐसा करार 
विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी 
विधि के अधीन होगा और उससे शासित होगा। 


267. (7) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र, संघ के और प्रत्येक 
राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों 
को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। 

(2) खंड (।) में निर्दिष्ट कार्यो, अभिलेखों और कार्यवाहियों 
को साबित करने की रीति और शर्ते तथा उनके प्रभाव का 


अवधारण संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबंधित रीति के 
अनुसार किया जाएगा। 


(3) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों 
द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों का उस राज्यक्षेत्र के 
भीतर कहीं भी विधि के अनुसार निष्पादन किया जा सकेगा। 


जल संबंधी विवाद 
262. (7) संसद्‌, विधि द्वारा, किसी अंतरराज्यिक नदी या 
नदी-दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के 
संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए 
उपबंध कर सकेगी। 


(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌, 
विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई 
अन्य न्यायालय खंड (१) में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद 
के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। 


राज्यों के बीच समन्वय 


263. यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि 
ऐसी परिषद्‌ की स्थापना से लोक हित की सिद्धि होगी जिसे 
(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों 
उनको जांच करने और उन पर सलाह देने, 
(ख) कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या 
अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण 
और उन पर विचार-विमर्श करने, या 


भारत का संविधान 
(भाग 77- संघ और राज्यों के बीच संबंध) 


(ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया 
उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे 
समन्वय के लिए सिफारिश करने, 


के कर्तव्य का भार सौंपा जाए तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण 
होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद्‌ की स्थापना करे और उस 
परिषद्‌ द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके 
संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करे। 
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निर्वचन। 


विधि के प्राधिकार के 
बिना करों का अधिरोपण 
न किया जाना। 


भारत और राज्यों की 


संचित निधियां और 
लोक लेखे। 


भाग 72 
वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद 
अध्याय ॥-वित्त 
साधारण 


![ 264, इस भाग में, “वित्त आयोग'' से अनुच्छेद 280 के 
अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है।] 


265. कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या 
संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 


266. (१) अनुच्छेद 267 के उपबंधों के तथा कुछ करों 
और शुल्कों के शुद्ध आगम पूर्णतः या भागतः राज्यों को सौंप 
दिए जाने के संबंध में इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राज 
हुंडियां निर्गमित करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए 
गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को 
प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो '' भारत 
की संचित निधि'' के नाम से ज्ञात होगी तथा किसी राज्य सरकार 
को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा राज हुंडियां निर्गमित 
करके, उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार 
और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों 
की एक संचित निधि बनेगी जो “राज्य की संचित निधि” के 
नाम से ज्ञात होगी। 


(2) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी 
ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां, यथास्थिति, भारत के 
लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएंगी। 


(3) भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में 
से कोई धनराशियां विधि के अनुसार तथा इस संविधान में 
उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की 
जाएंगी, अन्यथा नहीं। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अनुच्छेद 264 के स्थान पर 


प्रतिस्थापित। 
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भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


267. (।) संसद्‌, विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक 
आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी जो “भारत की 
आकस्मिकता निधि'' के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि 
द्वारा अवधारित राशियाँ समय-समय पर जमा की जाएंगी और 
अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद ]6 के अधीन 
संसद्‌ द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक 
ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने 
के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति 
के व्ययनाधीन रखी जाएगी। 


(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप 
की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो “राज्य 
की आकस्मिकता निधि'' के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि 
द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी और 
अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन 
राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत किया जाना 
लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए 
अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त 
निधि राज्य के राज्यपाल !*** के व्ययनाधीन रखी जाएगी। 


संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण 
268. (7) ऐसे स्टांप-शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधन 
निर्मितियों पर ऐसे उत्पाद-शुल्क, जो संघ सूची में वर्णित हैं, 
भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे, किंतु-- 
(क) उस दशा में, जिसमें ऐसे शुल्क [संघ राज्य क्षेत्र ] 
के भीतर उद्ग्रहणीय हैं भारत सरकार द्वारा, और 
(ख) अन्य दशाओं में जिन-जिन राज्यों के भीतर ऐसे 
शुल्क उद्ग्रहणीय हैं, उन-उन राज्यों द्वारा, 
संगृहीत किए जाएंगे। 
(2) किसी राज्य के भीतर उद्ग्रहणीय किसी ऐसे शुल्क के 


किसी वित्तीय वर्ष में आगम, भारत की संचित निधि के भाग नहीं 
होंगे, किन्तु उस राज्य को सौंप दिए जाएंगे। 
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आकस्मिकता निधि। 


संघ द्वारा उद्गृहीत 
किए जाने वाले किंतु 
राज्यों द्वारा संगृहीत 
और विनियोजित किए 
जाने वाले शुल्क। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 


भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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संघ द्वारा उद्गृहीत किए 
जाने वाला और संघ 
तथा राज्यो द्वारा संगृहीत 
और विनियोजित किया 
जाने वाला सेवा-कर। 


संघ द्वारा उद्गृहीत और 
संगृहीत किंतु राज्यों को 
सौंपे जाने वाले कर। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


'[268क. (१) सेवाओं पर कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत 
किए जाएंगे और ऐसा कर खंड (2) में उपबंधित रीति से भारत 
सरकार तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाएगा। 


(2) किसी वित्तीय वर्ष में, खंड () के उपबंध के अनुसार, 
उद्गृहीत ऐसे किसी कर के आगमों का-- 


(क) भारत सरकार और राज्यों द्वारा संग्रहण; 


(ख) भारत सरकार और राज्यों द्वारा विनियोजन, 


संग्रहण और विनियोजन के ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार किया 
जाएगा, जिन्हें संसद्‌ विधि द्वारा बनाए।] 


269. °[(]) माल के क्रय या विक्रय पर कर और माल 
के परेषण पर कर, भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत 
किए जाएंगे किन्तु खंड (2) में उपबंधित रीति से राज्यों को 
4 अप्रैल, १996 को या उसके पश्चात्‌ सौंप दिए जाएंगे या सौंप 
दिए गए समझे जाएंगे। 


स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए-- 


(क) “माल के क्रय या विक्रय पर कर” पद से 
समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा 
में कर अभिप्रेत है जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक 
व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है; 


(ख) “माल के परेषण पर कर” पद से माल के परेषण 
पर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी 
अन्य व्यक्ति को किया गया हो) उस दशा में कर अभिप्रेत 
है जिसमें ऐसा परेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के 


दौरान होता है। 


(2) किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर के शुद्ध आगम 
वहां तक के सिवाय, जहां तक वे आगम संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त 
हुए आगम माने जा सकते हैं, भारत की संचित निधि के भाग 
नहीं होंगे, किंतु उन राज्यों को सौंप दिए जाएंगे जिनके भीतर वह 
कर उस वर्ष में उद्ग्रहणीय हैं और वितरण के ऐसे सिद्धांतों के 


'संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (प्रवर्तन की तारीख से) अंतःस्थापित। 
श्संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा खंड (]) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


अनुसार, जो संसद्‌ विधि द्वारा बनाए, उन राज्यों के बीच वितरित 
किए जाएंगे।] 


'[(3) संसद्‌, यह अवधारित करने के लिए कि [माल का 
क्रय या विक्रय या परेषण] कब अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य 
के दौरान होता है, विधि द्वारा सिद्धांत बना सकेगी।] 


३ 270. (१) क्रमशः “[अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 269] 
में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय, संघ सूची में निर्दिष्ट 
सभी कर और शुल्क; अनुच्छेद 27 में निर्दिष्ट करों और शुल्कों 
पर अधिभार और संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन 
विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत कोई उपकर भारत सरकार 
द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाएंगे तथा खंड (2) में 
उपबंधित रीति से संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाएंगे। 


(2) किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कर या शुल्क के शुद्ध 
आगमों का ऐसा प्रतिशत, जो विहित किया जाए, भारत की 
संचित निधि का भाग नहीं होगा, किन्तु उन राज्यों को सौंप दिया 
जाएगा जिनके भीतर वह कर या शुल्क उस वर्ष में उद्ग्रहणीय 
हैं और ऐसी रीति से और ऐसे समय से, जो खंड (3) में 
उपबंधित रीति से विहित किया जाए, उन राज्यों के बीच वितरित 
किया जाएगा। 


(3) इस अनुच्छेद में, “विहित'' से अभिप्रेत है-- 
() जब तक वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता 
है तब तक राष्ट्रपति द्वारा आदेश द्वारा विहित; और 


(¡) वित्त आयोग का गठन किए जाने के पश्चात्‌ वित्त 
आयोग को सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति 
द्वारा आदेश द्वारा विहित।] 


संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 


I89 


उद्गृहीत कर और 
उनका संघ तथा राज्यों 
के बीच वितरण। 


श्संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 982 की धारा 2 द्वारा “माल का क्रय या विक्रय'' शब्दों के 


स्थान पर प्रतिस्थापित। 


>संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 को धारा 3 द्वारा (-4-996 से) अनुच्छेद 270 के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


“संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा (प्रवर्तित होने पर) ““ अनुच्छेद 268 और 
अनुच्छेद 269'' शब्दों के स्थान पर “अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268क और अनुच्छेद 269'' प्रतिस्थापित किए 


जाएंगे। 
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कुछ शुल्कों और करों 
पर संघ के प्रयोजनों 
के लिए अधिभार। 


जूट पर और जूट 
उत्पादों पर निर्यात शुल्क 
के स्थान पर अनुदान। 


ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य 
हितबद्ध है, प्रभाव डालने 
वाले विधेयकों के लिए 
राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश 
की अपेक्षा। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


27. अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 270 में किसी बात के 
होते हुए, भी, संसद्‌ उन अआनुच्छेदों में निर्दिष्ट शुल्कों या करों 
में से किसी में किसी भी समय संघ के प्रयोजनों के लिए 
अधिभार द्वारा वृद्धि कर सकेगी और किसी ऐसे अधिभार के 
संपूर्ण आगम भारत की संचित निधि के भाग होंगे। 


272. [कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाते 
हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे। 
] संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 4 
द्वारा लोप किया गया। 


273. () जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के 
प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम का कोई भाग असम, बिहार, 
[ओडिशा] और पश्चिमी बंगाल राज्यों को सौंप दिए जाने के 
स्थान पर उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में 
प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित को 
जाएंगी जो विहित की जाएं। 


(2) जूट पर और जूट उत्पादों पर जब तक भारत सरकार 
कोई निर्यात शुल्क उद्गृहीत करती रहती है तब तक या इस 
संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति तक, इन दोनों में से 
जो भी पहले हो, इस प्रकार विहित राशियां भारत की संचित 
निधि पर भारित बनी रहेंगी। 


(3) इस अनुच्छेद में, “विहित'' पद का वही अर्थ है जो 
अनुच्छेद 270 में है। 


274. (]) कोई विधेयक या संशोधन, जो ऐसा कर या 
शुल्क, जिसमें राज्य हितबद्ध है, अधिरोपित करता है या उसमें 
परिवर्तन करता है अथवा जो भारतीय आय-कर से संबंधित 
अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित ''कृषि-आय'' 
पद के अर्थ में परिवर्तन करता है अथवा जो उन सिद्धांतों को 
प्रभावित करता है जिनसे इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में से 
किसी उपबंध के अधीन राज्यों को धनराशियां वितरणीय हैं या 
हो सकेंगी अथवा जो संघ के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा 
अधिभार अधिरोपित करता है जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों 
में वर्णित है, संसद्‌ के किसी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर 
ही पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 


उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 207 (2077 का 75) की धारा 5 द्वारा (-7-2077 से) “उड़ीसा”! 


के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


(2) इस अनुच्छेद में, “ऐसा कर या शुल्क, जिसमें राज्य 
हितबद्ध हैं'' पद से ऐसा कोई कर या शुल्क अभिप्रेत है 


(क) जिसके शुद्ध आगम पूर्णतः या भागतः किसी राज्य 
को सौंप दिए जाते हैं, या 

(ख) जिसके शुद्ध आगम के प्रति निर्देश से भारत को 
संचित निधि में से किसी राज्य को राशियां तत्समय संदेय 
हैं । 

275. () ऐसी राशियां, जिनका संसद्‌ विधि द्वारा उपबंध 
करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक 
वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय 
में संसद्‌ यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता 
है और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न राशियां नियत की 
जा सकेंगीः 


परंतु किसी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में 
भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां 
संदत्त को जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास स्कीमों के खर्चों 
को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों जिन्हें उस 
राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने 
या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य 
के शेष क्षेत्रों के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के 
लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया 
जाए; 


परंतु यह और कि असम राज्य के राजस्व में सहायता 
अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और 
आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी-- 


(क) जो छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी 
के [भाग ॥] में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के 
संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष 
के दौरान औसत व्यय राजस्व से जितना अधिक है, उसके 
बराबर हैं; और 
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कुछ राज्यों को संघ से 
अनुदान। 


"पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (।97] का 8१) की धारा 7 द्वारा (2--972 से) “भाग क'' 


के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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वृत्तियों, व्यापारो, 
आजीविकाओं और 
नियोजनों पर कर। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


(ख) जो उन विकास स्कीमों के खर्चों के बराबर हैं 
जिन्हें उक्त क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों 
के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस 
राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए। 


![(7क) अनुच्छेद 244क के अधीन स्वशासी राज्य के बनाए 


जाने की तारीख को और से-- 


() खंड (१) के दूसरे परंतुक के खंड (क) के अधीन 
संदेय कोई राशियां स्वशासी राज्य को उस दशा में संदत्त की 
जाएंगी जब उसमें निर्दिष्ट सभी जनजाति क्षेत्र उस स्वशासी 
राज्य में समाविष्ट हों और यदि स्वशासी राज्य में उन 
जनजाति क्षेत्रों में से केवल कुछ ही समाविष्ट हों तो वे 
राशियां असम राज्य और स्वशासी राज्य के बीच ऐसे प्रभाजित 
की जाएंगी जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे; 

(2) स्वशासी राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के 
रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती 
राशियां संदत्त की जाएंगी जो उन विकास स्कीमों के खर्चो 
के बराबर हैं जिन्हें स्वशासी राज्य के प्रशासन स्तर को शेष 
असम राज्य के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन 
के लिए स्वशासी राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से 
हाथ में लिया जाए।] 


(2) जब तक संसद्‌ खंड (]) के अधीन उपबंध नहीं 


करती है तब तक उस खंड के अधीन संसद्‌ को प्रदत्त शक्तियां 
राष्ट्रपति द्वारा, आदेश द्वारा, प्रयोक्तव्य होंगी और राष्ट्रपति द्वारा 
इस खंड के अधीन किया गया कोई आदेश संसद्‌ द्वारा इस प्रकार 
किए गए किसी उपबंध के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा: 


परंतु वित्त आयोग का गठन किए जाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति 


द्वारा इस खंड के अधीन कोई आदेश वित्त आयोग की सिफारिशों 
पर विचार करने के पश्चात्‌ ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 


276. () अनुच्छेद 246 में किसी बात के होते हुए भी, 


किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे करों से संबंधित कोई 
विधि, जो उस राज्य के या उसमें किसी नगरपालिका, 


'संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 3969 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के फायदे 
के लिए वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं या नियोजनों के संबंध 
में है, इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि वह आय पर 
कर से संबंधित है। 


(2) राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगरपालिका, 
जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी 
एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और 
नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम [दो हजार पांच 
सौ रुपए] प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। 


स तँ कं के 0 


(3) वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों 
के संबंध में पूर्वोक्त रूप में विधियां बनाने की राज्य के 
विधान-मंडल की शक्ति का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि 
वह वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों से प्रोदभूत या 
उद्भूत आय पर करों के संबंध में विधियां बनाने की संसद्‌ की 
शक्ति को किसी प्रकार सीमित करती है। 


277. ऐसे कर, शुल्क, उपकर या फीसें, जो इस संविधान 
के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा 
किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा 
उस राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजनों 
के लिए विधिपूर्वक उद्गृहीत को जा रही थी, इस बात के होते 
हुए भी कि वे कर, शुल्क, उपकर या फीसें संघ सूची में वर्णित 
हैं, तब तक उद्गृहीत की जाती रहेंगी और उन्हीं प्रयोजनों के 
लिए उपयोजित की जाती रहेंगी जब तक संसद्‌ विधि द्वारा इसके 
प्रतिकूल उपबंध नहीं करती है। 


278. [कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के 
भाग ख के राज्यों से करार।] संविधान (सातवां संशोधन) 
अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित। 


279. () इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में “शुद्ध 
आगम'' से किसी कर या शुल्क के संबंध में उसका वह आगम 
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व्यावृत्ति। 


“शुद्ध आगम'' आदि 
की गणना। 


संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, ।988 की धारा 2 द्वारा “दो सौ पचास रुपए'' शब्दों के स्थान पर 


प्रतिस्थापित। 


2संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 7988 की धारा 2 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया। 
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वित्त आयोग। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


अभिप्रेत है जो उसके संग्रहण के खर्चो को घटाकर आए और 
उन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र में या उससे प्राप्त 
हुए माने जा सकने वाले किसी कर या शुल्क का अथवा किसी 
कर या शुल्क के किसी भाग का शुद्ध आगम भारत के नियंत्रक- 
महालेखापरीक्षक द्वारा अभिनिश्‍्चित और प्रमाणित किया जाएगा 
और उसका प्रमाणपत्र अंतिम होगा। 


(2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके और इस अध्याय के 
किसी अन्य अभिव्यक्त उपबंध के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी 
दशा में, जिसमें इस भाग के अधीन किसी शुल्क या कर का 
आगम किसी राज्य को सौंप दिया जाता है या सौंप दिया जाए, 
संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि या राष्ट्रपति का कोई आदेश उस रीति 
का, जिससे आगम की गणना की जानी है, उस समय का, 
जिससे या जिसमें और उस रीति का, जिससे कोई संदाय किए 
जाने हैं, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे वित्तीय वर्ष में समायोजन 
करने का और अन्य आनुषंगिक या सहायक विषयों का उपबंध 
कर सकेगा। 


280. () राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के 
भीतर और तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे 
पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश 
द्वारा, वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए 
जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। 

(2) संसद्‌ विधि द्वारा, उन अर्हताओं का, जो आयोग के 
सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति 
का, जिससे उनका चयन किया जाएगा, अवधारण कर सकेगी। 

(3) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह-- 

(क) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के, 
जो इस अध्याय के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या 
किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे 
आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन के बारे में; 

(ख) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में 
सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में; 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


'[ (खख) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों 
के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के 
लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए 
आवश्यक अध्युपायों के बारे में;] 


°[(ग) राज्य के वित्त आयोग द्वारा को गई सिफारिशों के 
आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति 
के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए 
आवश्यक अध्युपायों के बारे में;] 


3[ (घ)] सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को 
निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में, राष्ट्रपति को 
सिफारिश करे। 


(4) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा और अपने 
कृत्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियां होंगी जो संसद्‌, विधि 
द्वारा, उसे प्रदान करे। 


287. राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त 
आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई 
कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के 
समक्ष रखवाएगा। 


प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध 


282. संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई 
अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा 
नहीं है जिसके संबंध में, यथास्थिति, संसद्‌ या उस राज्य का 
विधान-मंडल विधि बना सकता है। 


283. () भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता 
निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशियों के संदाय, उनसे 
धनराशियों के निकाले जाने, ऐसी निधियों में जमा धनराशियों से 
भिन्न भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धनराशियों 
की अभिरक्षा, भारत के लोक लेखे में उनके संदाय और ऐसे 
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वित्त आयोग की 
सिफारिशें। 


संघ या राज्य द्वारा 
अपने राजस्व से किए 
जाने वाले व्यय। 


संचित निधियों, आकस्मिकता 
निधियों और लोक लेखाओं 
में जमा धनराशियों की 
अभिरक्षा आदि। 


संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 3 द्वारा (24-4-993 से) अंतःस्थापित। 
“संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 3 द्वारा (-6-993 से) अंतःस्थापित। 
>संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 3 द्वारा (।-6-993 से) उपखंड (ग) को 


उपखंड (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया गया। 
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लोक सेवकों और 
न्यायालयों द्वारा प्राप्त 
वादकर्ताओं की जमा 
राशियों और अन्य 
धनराशियों की 
अभिरक्षा। 


संघ की संपत्ति को 
राज्य के कराधान से 
छूट। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


लेखे से धनराशियों के निकाले जाने का तथा पूर्वोक्त विषयों से 
संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन 
संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा और जब तक इस 
निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति 
द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा। 


(2) राज्य की संचित निधि और राज्य की आकस्मिकता 
निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशियों के संदाय, उनसे 
धनराशियों के निकाले जाने, ऐसी निधियों में जमा धनराशियों से 
भिन्न राज्य की सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक 
धनराशियों की अभिरक्षा, राज्य के लोक लेखे में उनके संदाय 
और ऐसे लेखे से धनराशियों के निकाले जाने का तथा पूर्वोक्त 
विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का 
विनियमन राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया 
जाएगा और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया 
जाता है तब तक राज्य के राज्यपाल '*** द्वारा बनाए गए नियमों 
द्वारा किया जाएगा। 


284. ऐसी सभी धनराशियां, जो- 


(क) यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा 
जुटाए गए या प्राप्त राजस्व या लोक धनराशियों से भिन्न हैं, 
और संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित 
किसी अधिकारी को उसकी उस हैसियत में, या 

(ख) किसी वाद, विषय, लेखे या व्यक्तियों के नाम में 
जमा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय को, 

प्राप्त होती है या उसके पास निक्षिप्त की जाती है, यथास्थिति, 
भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की 
जाएगी। 


285. (।) वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा 
अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य द्वारा या राज्य के भीतर किसी 
प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी करों से संघ को संपत्ति को छूट 
होगी। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


(2) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब 
तक खंड () की कोई बात किसी राज्य के भीतर किसी 
प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर, जिसका 
दायित्व इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, ऐसी संपत्ति पर 
था या माना जाता था, उद्गृहीत करने से तब तक नहीं रोकेगी 
जब तक वह कर उस राज्य में उद्गृहीत होता रहता है। 


286. (१) राज्य की कोई विधि, माल के क्रय या विक्रय 
पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय-- 


(क) राज्य के बाहर, या 


(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में माल के आयात या उसके 
बाहर निर्यात के दौरान, 


होता है वहां, कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या अधिरोपित 
करना प्राधिकृत नहीं करेगी। 


। ज ५४ ५४ ज ५४ मे 


2[ (2) संसद्‌, यह अवधारित करने के लिए कि माल का 
क्रय या विक्रय खंड (॥१) में वर्णित रीतियों में से किसी रीति 
से कब होता है विधि द्वारा, सिद्धांत बना सकेगी।] 


3[ (3) जहां तक किसी राज्य की कोई विधि-- 


(क) ऐसे माल के, जो संसद्‌ द्वारा विधि द्वारा अंतरराज्यिक 
व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व का माल घोषित किया 
गया है, क्रय या विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करती है 
या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करती है; या 


(ख) माल के क्रय या विक्रय पर ऐसा कर अधिरोपित 
करती है या ऐसे कर का अधिरोपण प्राधिकृत करती है, जो 
अनुच्छेद 366 के खंड (29क) के उपखंड (ख), 
उपखंड (ग) या उपखंड (घ) में निर्दिष्ट प्रकृति का कर है, 

वहां तक वह विधि, उस कर के उद्ग्रहण की पद्धति, दरों और 
अन्य प्रसंगतियों के संबंध में ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन 
होगी जो संसद्‌ विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे।]] 
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माल के क्रय या विक्रय 
पर कर के अधिरोपण के 
बारे में निर्बधन। 


'संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 4 द्वारा खंड (१) के स्पष्टीकरण का लोप किया गया। 
“संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 4 द्वारा खंड (2) और खंड (3) के स्थान पर 


प्रतिस्थापित। 


संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 982 की धारा 3 द्वारा खंड (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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विद्युत पर करों से 
छूट। 
जल या विद्युत के 


संबंध में राज्यों द्वारा 
कराधान से कुछ 
दशाओं में छूट। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


287. वहां तक के सिवाय, जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा 
अन्यथा उपबंध करे, किसी राज्य की कोई विधि (किसी सरकार 
द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित) विद्युत के उपभोग या 
विक्रय पर जिसका- 


(क) भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाता है या भारत 
सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के लिए उस सरकार को 
विक्रय किया जाता है, या 


(ख) किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या चलाने में 
भारत सरकार या किसी रेल कंपनी द्वारा, जो उस रेल को 
चलाती है, उपभोग किया जाता है अथवा किसी रेल के 
निर्माण, बनाए रखने या चलाने में उपभोग के लिए उस 
सरकार या किसी ऐसी रेल कंपनी को विक्रय किया जाता 
है, 

कोई कर अधिरोपित नहीं करेगी या कर का अधिरोपण प्राधिकृत 
नहीं करेगी और विद्युत के विक्रय पर कोई कर अधिरोपित करने 
या कर का अधिरोपण प्राधिकृत करने वाली कोई ऐसी विधि यह 
सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार द्वारा उपभोग किए जाने के 
लिए उस सरकार को, या किसी रेल के निर्माण, बनाए रखने या 
चलाने में उपभोग के लिए यथापूर्वोक्त किसी रेल कंपनी को 
विक्रय को गई विद्युत की कीमत, उस कीमत से जो विद्युत का 
प्रचुर मात्रा में उपभोग करने वाले अन्य उपभोक्ताओं से ली जाती 
है, उतनी कम होगी जितनी कर की रकम है। 


288. (]) वहां तक के सिवाय जहां तक राष्ट्रपति आदेश 
द्वारा अन्यथा उपबंध करे, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 
किसी राज्य को कोई प्रवृत्त विधि किसी जल या विद्युत के संबंध 
में, जो किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी-दून के विनियमन या 
विकास के लिए किसी विद्यमान विधि द्वारा या संसद्‌ द्वारा बनाई 
गई किसी विधि द्वारा स्थापित किसी प्राधिकारी द्वारा संचित, 
उत्पादित, उपभुक्त, वितरित या विक्रीत की जाती है, कोई कर 
अधिरोपित नहीं करेगी या कर का अधिरोपण प्राधिकृत नहीं 
करेगी। 


स्पष्टीकरण-इस खंड में, “किसी राज्य की कोई प्रवृत्त 
विधि'' पद के अंतर्गत किसी राज्य की ऐसी विधि होगी जो इस 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई है और जो पहले 
ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे वह या उसके कोई भाग 
उस समय बिल्कुल या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में न हों। 


(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, खंड (॥) में 
वर्णित कोई कर अधिरोपित कर सकेगा या ऐसे कर का अधिरोपण 
प्राधिकृत कर सकेगा, किन्तु ऐसी किसी विधि का तब तक कोई 
प्रभाव नहीं होगा जब तक उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए 
आरक्षित रखे जाने के पश्चात्‌ उसकी अनुमति न मिल गई हो 
और यदि ऐसी कोई विधि ऐसे करों की दरों और अन्य प्रसंगतियों 
को किसी प्राधिकारी द्वारा, उस विधि के अधीन बनाए जाने वाले 
नियमों या आदेशों द्वारा, नियत किए जाने का उपबंध करती है 
तो वह विधि ऐसे किसी नियम या आदेश के बनाने के लिए 
राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अभिप्राप्त किए जाने का उपबंध करेगी। 


289. () किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ के 
करों से छूट होगी। 


(2) खंड () की कोई बात संघ को किसी राज्य की 
सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी प्रकार के 
व्यापार या कारबार के संबंध में अथवा उससे संबंधित किन्हीं 
क्रियाओं के संबंध में अथवा ऐसे व्यापार या कारबार के प्रयोजनों 
के लिए प्रयुक्त या अधिभुक्त किसी संपत्ति के संबंध में अथवा 
उसके संबंध में प्रोद्भूत या उद्भूत किसी आय के बारे में, किसी 
कर को ऐसी मात्रा तक, यदि कोई हो, जिसका संसद्‌ विधि द्वारा 
उपबंध करे, अधिरोपित करने या कर का अधिरोपण प्राधिकृत 
करने से नहीं रोकेगी। 


(3) खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यापार या कारबार 
अथवा व्यापार या कारबार के किसी ऐसे वर्ग को लागू नहीं होगी 
जिसके बारे में संसद्‌ विधि द्वारा घोषणा करे कि वह सरकार के 
मामूली कृत्यों का आनुषंगिक है। 


290. जहां इस संविधान के उपबंधों के अधीन किसी न्यायालय 
या आयोग के व्यय अथवा किसी व्यक्ति को या उसके संबंध 
में, जिसने इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत में क्राउन के 
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राज्यों की संपत्ति और 
आय को संघ के 
कराधान से छूट। 


कुछ व्ययों और पेंशनों 
के संबंध में समायोजन। 


200 


कुछ देवस्वम्‌ निधियों 
को वार्षिक संदाय। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


अधीन अथवा ऐसे प्रारंभ के पश्चात्‌ संघ के या किसी राज्य के 
कार्यकलाप के संबंध में सेवा की है, संदेय पेंशन भारत की 
संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि पर भारित है वहां, 
यदि-- 


(क) भारत की संचित निधि पर भारित होने की दशा 
में, वह न्यायालय या आयोग किसी राज्य की पृथक्‌ 
आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता है या उस व्यक्ति 
ने किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में पूर्णतः या भागतः 
सेवा की है, या 


(ख) किसी राज्य की संचित निधि पर भारित होने की 
दशा में, वह न्यायालय या आयोग संघ की या अन्य राज्य 
की पृथक्‌ आवश्यकताओं में से किसी की पूर्ति करता है या 
उस व्यक्ति ने संघ या अन्य राज्य के कार्यकलाप के संबंध 
में पूर्णतः या भागतः सेवा की है, 


तो, यथास्थिति, उस राज्य की संचित निधि पर अथवा, भारत की 
संचित निधि अथवा अन्य राज्य की संचित निधि पर, व्यय या 
पेंशन के संबंध में उतना अंशदान, जितना करार पाया जाए या 
करार के अभाव में, जितना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त 
मध्यस्थ अवधारित करे, भारित किया जाएगा और उसका उस 
निधि में से संदाय किया जाएगा। 


[ 290क. प्रत्येक वर्ष छियालीस लाख पचास हजार रुपए 
की राशि केरल राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और 
उस निधि में से तिरूवांकुर देवस्वम्‌ निधि को संदत्त की जाएगी 
और प्रत्येक वर्ष तेरह लाख पचास हजार रुपए की राशि 
?[ तमिलनाडु] राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और 
उस निधि में से ] नवंबर, 956 को उस राज्य को तिरुवांकुर- 
कोचीन राज्य से अंतरित राज्यक्षेत्रों के हिंदू मंदिरों और पवित्र 
स्थानों के अनुरक्षण के लिए उस राज्य में स्थापित देवस्वम्‌ निधि 
को संदत्त की जाएगी।] 


संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा १9 द्वारा अंतःस्थापित। 
श्मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 968 (3968 का 53) की धारा 4 द्वारा (।4--969 से) 
“'मद्रास'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


29. [शासकों की निजी थैली की राशि।] संविधान 
(छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 97 की धारा 2 द्वारा निरसित। 


अध्याय 2--उधार लेना 


292. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत की 
संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई 
हों, जिन्हें संसद्‌ समय-समय पर विधि द्वारा नियत करे, उधार 
लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस 
प्रकार नियत किया जाए, प्रत्याभूति देने तक है। 


293. (।) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
राज्य को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित 
निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, 
जिन्हें ऐसे राज्य का विधान-मंडल समय-समय पर विधि द्वारा 
नियत करे, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी 
सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जिन्हें इस प्रकार नियत किया 
जाए, प्रत्याभूति देने तक है। 


(2) भारत सरकार, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो 
संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकथित 
की जाएं, किसी राज्य को उधार दे सकेगी या जहां तक 
अनुच्छेद 292 के अधीन नियत किन्हीं सीमाओं का उल्लंघन नहीं 
होता है वहां तक किसी ऐसे राज्य द्वारा लिए गए उधारों के 
संबंध में प्रत्याभूति दे सकेगी और ऐसे उधार देने के प्रयोजन के 
लिए अपेक्षित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित की 
जाएंगी। 


(3) यदि किसी ऐसे उधार का, जो भारत सरकार ने या 
उसको पूर्ववर्ती सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके 
संबंध में भारत सरकार ने या उसको पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्याभूति 
दी थी, कोई भाग अभी भी बकाया है तो वह राज्य, भारत 
सरकार को सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकेगा। 


(4) खंड (3) के अधीन सहमति उन शर्तों के अधीन, यदि 
कोई हों, दी जा सकेगी जिन्हें भारत सरकार अधिरोपित करना 
ठीक समझे। 
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भारत सरकार द्वारा 
उधार लेना। 


राज्यों द्वारा उधार लेना। 
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कुछ दशाओं में संपत्ति, 
आस्तियों, अधिकारों, 
दायित्वों और बाध्यताओं 
का उत्तराधिकार। 


अन्य दशाओं में संपत्ति, 
आस्तियों, अधिकारों, 
दायित्वों और बाध्यताओं 
का उत्तराधिकार। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


अध्याय 3--संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, 
दायित्व, बाध्यताएं और वाद 


294. इस संविधान के प्रारंभ से ही-- 


(क) जो संपत्ति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले 
भारत डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए 
हिज मजेस्टी में निहित थीं और जो संपत्ति और आस्तियां 
ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रत्येक राज्यपाल वाले प्रांत की 
सरकार के प्रयोजनों के लिए हिज मजेस्टी में निहित थीं, वे 
सभी इस संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन 
के या पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और 
पूर्वी पंजाब प्रांतों के सृजन के कारण किए गए या किए 
जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रहते हुए क्रमश: संघ 
और तत्स्थानी राज्य में निहित होंगी; और 

(ख) जो अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं भारत डोमिनियन 
की सरकार की और प्रत्येक राज्यपाल वाले प्रांत की सरकार 
की थी, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत हुई हों, 
वे सभी इस संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान डोमिनियन 
के या पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब और 
पूर्वी पंजाब प्रांतों के सृजन के कारण किए गए या किए 
जाने वाले किसी समायोजन के अधीन रहते हुए क्रमशः 
भारत सरकार और प्रत्येक तत्स्थानी राज्य की सरकार के 
अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होंगी। 


295. (।) इस संविधान के प्रारंभ से ही-- 


(क) जो संपत्ति और आस्तियां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले 
पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी 
किसी देशी राज्य में निहित थीं, वे सभी ऐसे करार के 
अधीन रहते हुए, जो भारत सरकार इस निमित्त उस राज्य की 
सरकार से करे, संघ में निहित होंगी यदि वे प्रयोजन जिनके 
लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसी संपत्ति और आस्तियां 
धारित थीं, तत्पश्चात्‌ संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से 
संबंधित संघ के प्रयोजन हों, और 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


(ख) जो अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं, पहली अनुसूची 
के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य के तत्स्थानी किसी देशी राज्य 
की सरकार की थीं, चाहे वे किसी संविदा से या अन्यथा 
उद्भूत हुई हों, वे सभी ऐसे करार के अधीन रहते हुए, जो 
भारत सरकार इस निमित्त उस राज्य की सरकार से करे, 
भारत सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं होंगी यदि 
वे प्रयोजन, जिनके लिए ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे 
अधिकार अर्जित किए गए थे अथवा ऐसे दायित्व या बाध्यताएं. 
उपगत को गई थीं, तत्पश्चात्‌ संघ सूची में प्रगणित किसी 
विषय से संबंधित भारत सरकार के प्रयोजन हों। 


(2) जैसा ऊपर कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, पहली 
अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य को सरकार, उन 
सभी संपत्ति और आस्तियों तथा उन सभी अधिकारों, दायित्वों 
और बाध्यताओं के संबंध में, चाहे वे किसी संविदा से या 
अन्यथा उद्भूत हुई हों, जो खंड (]) में निर्दिष्ट से भिन्न हैं, 
इस संविधान के प्रारंभ से ही तत्स्थानी देशी राज्य की सरकार को 
उत्तराधिकारी होगी। 


296. इसमें इसके पश्चात्‌ यथा उपबंधित के अधीन रहते 
हुए, भारत के राज्यक्षेत्रों में कोई संपत्ति जो यदि यह संविधान 
प्रवर्तन में नहीं आया होता तो राजगामी या व्यपगत होने से या 
अधिकारवान्‌ स्वामी के अभाव में स्वामीविहीन होने से, यथास्थिति, 
हिज मजेस्टी को या किसी देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई 
होती, यदि वह संपत्ति किसी राज्य में स्थित है तो ऐसे राज्य में 
और किसी अन्य दशा में संघ में निहित होगीः 


परंतु कोई संपत्ति, जो उस तारीख को जब वह इस प्रकार 
हिज मजेस्टी को या देशी राज्य के शासक को प्रोद्भूत हुई होती, 
भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के कब्जे या 
नियंत्रण में थी तब, यदि वे प्रयोजन, जिनके लिए वह उस समय 
प्रयुक्त या धारित थीं, संघ के थे तो वह संघ में या किसी राज्य 
के थे तो वह उस राज्य में निहित होगी। 


स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद में, 'शासक'' और “देशी राज्य'' 
पदों के वही अर्थ हैं जो अनुच्छेद 363 में हैं। 
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राजगामी या व्यपगत 
या स्वामीविहीन होने 
से प्रोद्भूत संपत्ति। 
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राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड 
या महाद्वीपीय मग्नतट 
भूमि में स्थित मूल्यवान 
चीजों और अनन्य 
आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति 
स्रोतों का संघ में 
निहित होना। 


व्यापार करने आदि की 
शक्ति। 


संविदाएं। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


।[297. () भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय 
मग्नतट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी 
भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी और 
संघ के प्रयोजनों के लिए धारण की जाएंगी। 

(2) भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अन्य सभी संपत्ति 
स्रोत भी संघ में निहित होंगे और संघ के प्रयोजनों के लिए 
धारण किए जाएंगे। 


(3) भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट 
भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्रों की सीमाएं 
वे होंगी जो संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन 
समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।] 


2[ 298. संघ की और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति 
का विस्तार, व्यापार या कारबार करने और किसी प्रयोजन के 
लिए संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन तथा संविदा करने पर, 
भी होगा: 

परंतु 

(क) जहां तक ऐसा व्यापार या कारबार या ऐसा प्रयोजन 
वह नहीं है जिसके संबंध में संसद्‌ विधि बना सकती है 


वहां तक संघ की उक्त कार्यपालिका शक्ति प्रत्येक राज्य में 
उस राज्य के विधान के अधीन होगी; और 


(ख) जहां तक ऐसा व्यापार या कारबार या ऐसा प्रयोजन 
वह नहीं है जिसके संबंध में राज्य का विधान-मंडल विधि 
बना सकता है वहां तक प्रत्येक राज्य की उक्त कार्यपालिका 
शक्ति संसद्‌ के विधान के अधीन होगी।] 


299. () संघ की या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का 
प्रयोग करते हुए की गई सभी संविदाएं, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा 
या उस राज्य के राज्यपाल *** द्वारा की गई कही जाएंगी और 
वे सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण-पत्र, जो उस 
शक्ति का प्रयोग करते हुए किए जाएं, राष्ट्रपति या राज्यपाल 
२*** की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और रीति से निष्पादित 
किए जाएंगे जिसे वह निर्दिष्ट या प्राधिकृत करे। 


संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 2 द्वारा (27-5-7976 से) अनुच्छेद 297 के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


2संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 20 द्वारा अनुच्छेद 298 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


भारत का संविधान 
(भाग 72-_वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) 


(2) राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल '*** इस 
संविधान के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार के संबंध में 
इससे पूर्व प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के प्रयोजनों के लिए की 
गई या निष्पादित की गई किसी संविदा या हस्तांतरण-पत्र के 
संबंध में वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा या उनमें से किसी 
की ओर से ऐसी संविदा या हस्तातंरण-पत्र करने या निष्पादित 
करने वाला व्यक्ति उसके संबंध में वैयक्तिक रूप से दायी नहीं होगा। 


300. (।) भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला 
सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा और किसी राज्य की 
सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद 
लाया जा सकेगा और ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए, जो इस 
संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद्‌ 
के या ऐसे राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा किए जाएं, 
वे अपने-अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला 
सकेंगे या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार, 
यदि यह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो, भारत 
डोमिनियन और तत्स्थानी प्रांत या तत्स्थानी देशी राज्य वाद ला 
सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था। 


(2) यदि इस संविधान के प्रारंभ पर-- 


(क) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें 
भारत डोमिनियन एक पक्षकार है तो उन कार्यवाहियों में उस 
डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया 
समझा जाएगा; और 

(ख) कोई ऐसी विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं जिनमें 
कोई प्रांत या कोई देशी राज्य एक पक्षकार है तो उन 
कार्यवाहियो में उस प्रांत या देशी राज्य के स्थान पर तत्स्थानी 
राज्य प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। 


2[ अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार 


300क. किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार 
से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।] 
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वाद और कार्यवाहियां। 


विधि के प्राधिकार के 


बिना व्यक्तियों को 
संपत्ति से वंचित न 
किया जाना। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ॥956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 34 द्वारा (20-6-979 से) अंतःस्थापित। 


व्यापार, वाणिज्य और 
समागम की स्वतंत्रता। 


व्यापार, वाणिज्य और 
समागम पर निर्बधन 
अधिरोपित करने की 
संसद्‌ की शक्ति। 


व्यापार और वाणिज्य 
के संबंध में संघ और 
राज्यों की विधायी 
शक्तियों पर निर्बधन। 


राज्यों के बीच व्यापार, 
वाणिज्य और समागम 
पर निर्बधन। 


भाग ]3 


भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, 
वाणिज्य और समागम 


302. इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, भारत 
के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। 


302. संसद्‌ विधि द्वारा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच 
या भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य 
या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे निर्बधन अधिरोपित कर सकेगी 
जो लोक हित में अपेक्षित हों। 


303. () अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी, 
सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य 
संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर, संसद्‌ को या राज्य के 
विधान-मंडल को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी 
जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है या दिया जाना 
प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच 
कोई विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है। 


(2) खंड (१) को कोई बात संसद्‌ को कोई ऐसी विधि 
बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया 
जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या 
किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में माल की 
कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा 
करना आवश्यक है। 


304. अनुच्छेद 30] या अनुच्छेद 303 में किसी बात के 
होते हुए भी, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, 


(क) अन्य राज्यों '[या संघ राज्यक्षेत्रों] से आयात किए 
गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित। 
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भारत का संविधान 
(भाग 73-भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम) 


राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, 
किन्तु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात किए गए माल 
और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद 
न हो; या 

(ख) उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य 
और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बधन 
अधिरोपित कर सकेगा जो लोक हित में अपेक्षित हों: 


परंतु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या 
संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के 
विधान-मंडल में पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। 


[ 305. वहां तक के सिवाय जहां तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा 
अन्यथा निदेश दे अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 303 की कोई बात 
किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी 
और अनुच्छेद 30 की कोई बात संविधान (चौथा संशोधन) 
अधिनियम, 7955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी विधि के 
प्रवर्तन पर वहां तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जहां तक वह विधि 
किसी ऐसे विषय से संबंधित है, जो अनुच्छेद 9 के खंड (6) 
के उपखंड (77) में निर्दिष्ट है या वह विधि ऐसे किसी विषय 
के संबंध में, जो अनुच्छेद 9 के खंड (6) के उपखंड (7) 
में निर्दिष्ट है, विधि बनाने से संसद्‌ या किसी राज्य के 
विधान-मंडल को नहीं रोकेगी।] 


306. [पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों 
की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बधनों के अधिरोपण की शक्ति] 
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की 
धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित। 


307. संसद्‌ विधि द्वारा, ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर 
सकेगी जो वह अनुच्छेद 30१, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303 और 
अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित 
समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान 
कर सकेगी और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जो वह आवश्यक 
समझे। 
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विद्यमान विधियों और 
राज्य के एकाधिकार 
का उपबंध करने वाली 
विधियों की व्यावृत्ति। 


अनुच्छेद 30१ से 
अनुच्छेद 304 के 
प्रयोजनों को कार्यान्वित 
करने के लिए 
प्राधिकारी की नियुक्ति। 


संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, ।955 की धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 305 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


निर्वचन। 


संघ या राज्य की सेवा 
करने वाले व्यक्तियों 
की भर्ती और सेवा की 
शर्तें। 


संघ या राज्य की सेवा 
करने वाले व्यक्तियों 
की पदावधि। 


भाग 24 
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 
अध्याय ]- सेवाएँ 


308. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
न हो, “राज्य” पद '[के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।] 


309. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित 
विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप 
से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और 
नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे: 


परंतु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधान-मंडल 
के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त उपबंध नहीं 
किया जाता है तब तक, यथास्थिति, संघ के कार्यकलाप से 
संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राष्ट्रपति या ऐसा व्यक्ति 
जिसे वह निदिष्ट करे और राज्य के कार्यकलाप से संबंधित 
सेवाओं और पदों की दशा में राज्य का राज्यपाल ?*** या ऐसा 
व्यक्ति जिसे वह निदिष्ट करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिए 
भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन 
करने वाले नियम बनाने के लिए सक्षम होगा और इस प्रकार 
बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए प्रभावी होंगे। 


370. () इस संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथाउपबंधित 
के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ को सिविल 
सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से 
संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण 
करता है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और प्रत्येक 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “प्रथम अनुसूची के भाग क 
या भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है'” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 
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भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य 
के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के 
राज्यपाल! के प्रसादपर्यत पद धारण करता है। 


(2) इस बात के होते हुए भी कि संघ या किसी राज्य के 
अधीन सिविल पद धारण करने वाला व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रपति 
या राज्य के राज्यपाल '*** के प्रसादपर्यत पद धारण करता है, 
कोई संविदा जिसके अधीन कोई व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या 
अखिल भारतीय सेवा का या संघ या राज्य की सिविल सेवा का 
सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए इस 
संविधान के अधीन नियुक्त किया जाता है, उस दशा में, जिसमें, 
यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल ?*** विशेष अर्हताओ वाले 
किसी व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझता 
है, यह उपबंध कर सकेगी कि यदि करार की गई अवधि की 
समाप्ति से पहले वह पद समाप्त कर दिया जाता है या ऐसे 
कारणों से, जो उसके किसी अवचार से संबंधित नहीं है, उससे 
वह पद रिक्त करने की अपेक्षा की जाती है तो, उसे प्रतिकर 
दिया जाएगा। 


37. (१) किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का 
या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का 
सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण 
करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ 
किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं 
हटाया जाएगा। 


3[ (2) यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति को, ऐसी जांच के पश्चात्‌ 
ही, जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई है 
और उन आरोपों के संबंध में **** सुनवाई का युक्तियुक्त 


लोप किया गया। 


किया गया। 
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संघ या राज्य के 
अधीन सिविल हैसियत 
में नियोजित व्यक्तियों 
का पदच्युत किया 
जाना, पद से हटाया 
जाना या पंक्ति में 
अवनत किया जाना। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या राजप्रमुख'' शब्दों का लोप 


असंविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, ।963 की धारा १0 द्वारा खंड (2) और खंड (3) के स्थान पर 


प्रतिस्थापित। 


किया गया। 


“संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 44 द्वारा (3--977 से) कुछ शब्दों का लोप 


2I0 


अखिल भारतीय सेवाएं। 


भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया 
जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं: 


'[परंतु जहां ऐसी जांच के पश्चात्‌ उस पर ऐसी कोई शास्ति 
अधिरोपित करने की प्रस्थापना है वहां ऐसी शास्ति ऐसी जांच के 
दौरान दिए गए साक्ष्य के आधार पर अधिरोपित की जा सकेगी 
और ऐसे व्यक्ति को प्रस्थापित शास्ति के विषय में अभ्यावेदन 
करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा: 


परंतु यह और कि यह खंड वहां लागू नहीं होगा] 


(क) जहां किसी व्यक्ति को ऐसे आचरण के आधार पर 
पदच्युत किया जाता है या पद से हटाया जाता है या पंक्ति 
में अवनत किया जाता है जिसके लिए आपराधिक आरोप पर 
उसे सिद्धदोष ठहराया गया है; या 


(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से 
हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी 
का यह समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस 
प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप से 
साध्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाए; या 

(ग) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह 
समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में यह 
समीचीन नहीं है कि ऐसी जांच की जाए। 


(3) यदि यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति के संबंध में यह प्रश्न 
उठता है कि खंड (2) में निर्दिष्ट जांच करना युक्तियुक्त रूप 
से साध्य है या नहीं तो उस व्यक्ति को पदच्युत करने या पद 
से हटाने या पंक्ति में अवनत करने के लिए सशक्त प्राधिकारी 
का उस पर विनिश्‍्चिय अंतिम होगा।] 


32. (१) [भाग 6 के अध्याय 6 या भाग 77] में किसी 
बात के होते हुए भी, यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने 
वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित 
संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 को धारा 44 द्वारा (3--977 से) कुछ शब्दों के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


>संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 45 द्वारा (3-।-977 से) “भाग '' के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


आवश्यक या समीचीन है तो संसद्‌, विधि द्वारा, संघ और राज्यों 
के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के 
'[ (जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा है)] सृजन के 
लिए उपबंध कर सकेगी और इस अध्याय के अन्य उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी। 


(2) इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा 
और भारतीय पुलिस सेवा के नाम से ज्ञात सेवाएं इस अनुच्छेद 
के अधीन संसद्‌ द्वारा सृजित सेवाएं समझी जाएंगी। 


(3) खंड (4१) में निर्दिष्ट अखिल भारतीय न्यायिक सेवा 
के अंतर्गत अनुच्छेद 236 में परिभाषित जिला न्यायाधीश के पद 
से अवर कोई पद नहीं होगा। 


(4) पूर्वोक्त अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के 
लिए उपबंध करने वाली विधि में भाग 6 के अध्याय 6 के 
संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो उस विधि 
के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसी 
कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का 
संशोधन नहीं समझी जाएगी।] 


[32क. () संसद्‌, विधि द्वारा-- 


(क) उन व्यक्तियों की, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या 
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ 
से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त 
किए गए थे और जो संविधान (अट्ठाइसवां संशोधन) 
अधिनियम, 972 के प्रारंभ पर और उसके पश्चात्‌, भारत 
सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी सेवा 
या पद पर बने रहते हैं, पारिश्रमिक, छुट्टी और पेंशन संबंधी 
सेवा को शर्ते तथा अनुशासनिक विषयों संबंधी अधिकार, 
भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से परिवर्तित कर सकेगी या 
प्रतिसंहृत कर सकेगी; 


2]] 


कुछ सेवाओं के अधिकारियों 
की सेवा की शर्तों में 
परिवर्तन करने या उन्हें 
प्रतिसंहृत करने को संसद्‌ की 
शक्ति। 


संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 को धारा 45 द्वारा (3-।-977 से) अंतःस्थापित। 
2संविधान (अट्ठाइसवां संशोधन) अधिनियम, 972 की धारा 2 द्वारा (29-8-972 से) अंतःस्थापित। 


2.2. 


भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


(ख) उन व्यक्तियों की, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा या 
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा इस संविधान के प्रारंभ 
से पहले भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में नियुक्त 
किए गए थे और जो संविधान (अट्ठाइसवां संशोधन) 
अधिनियम, ॥972 के प्रारंभ से पहले किसी समय सेवा से 
निवृत्त हो गए हैं या अन्यथा सेवा में नहीं रहे हैं, पेंशन 
संबंधी सेवा की शर्तें भविष्यलक्षी या भूतलक्षी रूप से परिवर्तित 
कर सकेगी या प्रतिसंहत कर सकेगी: 


परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो उच्चतम न्यायालय 
या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, 
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ या किसी राज्य के लोक 
सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य अथवा मुख्य निर्वाचन 
आयुक्त का पद धारण कर रहा है या कर चुका है, 
उपखंड (क) या उपखंड (ख) की किसी बात का यह अर्थ 
नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद्‌ को, उस व्यक्ति की उक्त पद 
पर नियुक्ति के पश्चात्‌, उसकी सेवा की शर्तों में, वहां तक के 
सिवाय जहां तक ऐसी सेवा की शर्तें उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा 
या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा भारत में क्राउन की 
किसी सिविल सेवा में नियुक्त किया गया व्यक्ति होने के कारण 
लागू हैं, उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन करने के लिए या उन्हें 
प्रतिसंहत करने के लिए सशक्त करती है। 


(2) वहां तक के सिवाय जहां तक संसद्‌, विधि द्वारा, इस 
अनुच्छेद के अधीन उपबंध करे इस अनुच्छेद की कोई बात 
खंड (॥) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन 
करने की इस संविधान के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी 
विधान-मंडल या अन्य प्राधिकारी की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। 


(3) उच्चतम न्यायालय को या किसी अन्य न्यायालय को 
निम्नलिखित विवादों में कोई अधिकारिता नहीं होगी, अर्थात्‌: 


(क) किसी प्रसंविदा, करार या अन्य ऐसी ही लिखत 
के, जिसे खंड (॥) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने किया है 
या निष्पादित किया है, किसी उपबंध से या उस पर किए 
गए किसी पृष्ठांकन से उत्पन्न कोई विवाद अथवा ऐसे 
व्यक्ति को, भारत में क्राउन की किसी सिविल सेवा में 
उसकी नियुक्ति या भारत डोमिनियन की या उसके किसी 


भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


प्रांत की सरकार के अधीन सेवा में उसके बने रहने के 
संबंध में भेजे गए किसी पत्र के आधार पर उत्पन्न कोई 
विवाद; 

(ख) मूल रूप में यथा अधिनियमित अनुच्छेद 3१4 के 
अधीन किसी अधिकार, दायित्व या बाध्यता के संबंध में 
कोई विवाद। 


(4) इस अनुच्छेद के उपबंध मूल रूप में यथा अधिनियमित 
अनुच्छेद 34 में या इस संविधान के किसी अन्य उपबंध में 
किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।] 


33. जब तक इस संविधान के अधीन इस निमित्त अन्य 
उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी सभी विधियां जो इस 
संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त हैं और किसी ऐसी 
लोक सेवा या किसी ऐसे पद को, जो इस संविधान के प्रारंभ 
के पश्चात्‌ अखिल भारतीय सेवा के अथवा संघ या किसी राज्य 
के अधीन सेवा या पद के रूप में बना रहता है, लागू हैं वहां 
तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जहां तक वे इस संविधान के उपबंधों से 
संगत हैं। 

324. [कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के 
लिए उपबंध।] संविधान (अट्ठाइसवां संशोधन) अधिनियम, 972 
की धारा 3 द्वारा (29-8-972 से) निरसित। 


अध्याय 2- लोक सेवा आयोग 


35. (१) इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए 
एक लोक सेवा आयोग होगा। 


(2) दो या अधिक राज्य यह करार कर सकेंगे कि राज्यों 
के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा और 
यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के 
विधान-मंडल के सदन द्वारा या जहां दो सदन हैं वहां प्रत्येक 
सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तो संसद्‌ उन राज्यों की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि द्वारा संयुक्त राज्य 
लोक सेवा आयोग की (जिसे इस अध्याय में “संयुक्त आयोग'' 
कहा गया है) नियुक्ति का उपबंध कर सकेगी। 
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संक्रमणकालीन उपबंध। 


संघ और राज्यों के 
लिए लोक सेवा 
आयोग। 


2]4 भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


(3) पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि में ऐसे आनुषंगिक और 
पारिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो उस विधि के प्रयोजनों को 
प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हों। 


(4) यदि किसी राज्य का राज्यपाल '*** संघ लोक सेवा 
आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के 
अनुमोदन से उस राज्य को सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। 


(5) इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य लोक सेवा 
आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे ऐसे 
आयोग के प्रति निर्देश हैं जो प्रश्‍नगत किसी विशिष्ट विषय के 
संबंध में, यथास्थिति, संघ की या राज्य की आवश्यकताओं की 


पूर्ति करता है। 
सदस्यों की नियुक्ति 36. (।) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों 
और पदावधि। की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, 
राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के 
राज्यपाल '*** द्वारा को जाएगी: 


परंतु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य 
निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी-अपनी नियुक्ति को 
तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन 
कम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं और उक्त दस 
वर्ष की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से 
पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान 
किसी व्यक्ति ने भारत में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य 
को सरकार के अधीन पद धारण किया है। 


2[ (4क) यदि आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है 
या यदि कोई ऐसा अध्यक्ष, अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण 
से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो, 
यथास्थिति, जब तक रिक्त पद पर खंड () के अधीन नियुक्त 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 
लोप किया गया। 
2संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 77 द्वारा अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


कोई व्यक्ति उस पद का कर्तव्य भार ग्रहण नहीं कर लेता है या 
जब तक अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेता है 
तब तक आयोग के अन्य सदस्यों में से ऐसा एक सदस्य, जिसे 
संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य 
आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए 
नियुक्त करे, उन कर्तव्यों का पालन करेगा।] 


(2) लोक सेवा आयोग का सदस्य, अपने पद ग्रहण की 
तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या संघ आयोग की दशा में 
पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक और राज्य आयोग या 
संयुक्त आयोग की दशा में '[बासठ वर्ष] की आयु प्राप्त कर 
लेने तक इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा: 


परंतु 
(क) लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य, संघ आयोग 
या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति को और राज्य 


आयोग की दशा में राज्य के राज्यपाल ?*** को संबोधित 
अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; 


(ख) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को, 
अनुच्छेद 37 के खंड () या खंड (3) में उपबंधित रीति 
से उसके पद से हटाया जा सकेगा। 


(3) कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप 
में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद 
पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। 


37. () खंड (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक 
सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल 
कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से 
उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति 
द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 245 के 
अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार को गई जांच पर, 
यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात्‌ किया गया है कि, यथास्थिति, 
अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा 
दिया जाए। 
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लोक सेवा आयोग के 
किसी सदस्य का 
हटाया जाना और 
निलंबित किया जाना। 


संविधान (इकतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 2 द्वारा “साठ वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 
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आयोग के सदस्यों और 
कर्मचारिवृंद की सेवा 
की शर्तों के बारे में 
विनियम बनाने की 
शक्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


(2) आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके 
संबंध में, खंड () के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश 
किया गया है, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में 
राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल !*** उसके 
पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति 
ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना 
आदेश पारित नहीं कर देता है। 


(3) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी, यदि 
लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य 


(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है, या 


(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर 
किसी सवेतन नियोजन में लगता है, या 


(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य 
के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, 


तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद 
से हटा सकेगा। 


(4) यदि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य 
सदस्य, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के 
अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से अन्यथा, उस संविदा या 
करार से, जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा या निमित्त 
की गई या किया गया है, किसी प्रकार से संपृक्त या हितबद्ध 
है या हो जाता है या उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे 
या उपलब्धि में भाग लेता है तो वह खंड () के प्रयोजनों के 
लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा। 


38. संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति 
और राज्य आयोग की दशा में उस राज्य का राज्यपाल !*** 
विनियमों द्वारा 


(क) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की 
शर्तों का अवधारण कर सकेगा; और 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


(ख) आयोग के कर्मचारिवृंद के सदस्यों की संख्या और 
उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगा: 


परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में 
उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं 
किया जाएगा। 


39. पद पर न रह जाने पर-- 


(क) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार 
या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी भी और 
नियोजन का पात्र नहीं होगा; 


(ख) किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष संघ 
लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में 
अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के 
रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या 
किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का 
पात्र नहीं होगा; 

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई 
अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में 
या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप मैं 
नियुक्त होने का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी 
राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र 
नहीं होगा; और 


(घ) किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न 
कोई अन्य सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या 
किसी अन्य सदस्य के रूप में अथवा उसी या किसी अन्य 
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने 
का पात्र होगा, किन्तु भारत सरकार या किसी राज्य की 
सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा। 


320. () संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का यह 
कर्तव्य होगा कि वे क्रमश: संघ की सेवाओं और राज्य की 
सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। 


(2) यदि संघ लोक सेवा आयोग से कोई दो या अधिक 
राज्य ऐसा करने का अनुरोध करते हैं तो उसका यह भी कर्तव्य 
होगा कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष 
अर्हताओं वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाने 
और उनका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करे। 
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आयोग के सदस्यों द्वारा 
ऐसे सदस्य न रहने पर 
पद धारण करने के 
संबंध में प्रतिषेध। 


लोक सेवा आयोगों के 
कृत्य। 


2I8 भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


(3) यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा 
आयोग से-- 


(क) सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती 
की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर, 

(ख) सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में 
तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने 
में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और ऐसी नियुक्ति, 
प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर, 

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य 
की सरकार को सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव 
डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत 
ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं, 


(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में, जो भारत 
सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या भारत में 
क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन 
सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है या कर चुका है, इस 
दावे पर कि अपने कर्तव्य के निष्पादन में किए गए या किए 
जाने के लिए तात्पर्यित कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध 
संस्थित विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा 
उपगत खर्च का, यथास्थिति, भारत की संचित निधि में से 
या राज्य की संचित निधि में से संदाय किया जाना चाहिए, 


(ङ) भारत सरकार या किसी राज्य को सरकार या भारत 
में क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के 
अधीन सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति 
को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णीत किए जाने के 
लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक 
प्रश्न पर, 

परामर्श किया जाएगा और इस प्रकार उसे निर्देशित किए गए 
किसी विषय पर तथा ऐसे किसी अन्य विषय पर, जिसे, यथास्थिति, 
राष्ट्रपति या उस राज्य का राज्यपाल '*** उसे निर्देशित करे, 
परामर्श देने का लोक सेवा आयोग का कर्तव्य होगा: 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 
लोप किया गया। 


भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


परंतु अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में तथा संघ के 
कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और पदों के संबंध में भी 
राष्ट्रपति तथा राज्य के कार्यकलाप से संबंधित अन्य सेवाओं और 
पदों के संबंध में [राज्यपाल] उन विषयों को विनिर्दिष्ट करने 
वाले विनियम बना सकेगा जिनमें साधारणतया या किसी विशिष्ट 
वर्ग के मामले में या किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा। 


(4) खंड (3) की किसी बात से यह अपेक्षा नहीं होगी 
कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 
6 के खंड (4) में निर्दिष्ट कोई उपबंध किया जाना है या उस 
रीति के संबंध में, जिससे अनुच्छेद 335 के उपबंधों को प्रभावी 
किया जाना है, परामर्श किया जाए। 


(5) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल ?*** द्वारा खंड 
(3) के परंतुक के अधीन बनाए गए सभी विनियम, बनाए जाने 
के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, यथास्थिति, संसद्‌ के प्रत्येक सदन या राज्य 
के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के समक्ष कम से 
कम चौदह दिन के लिए रखे जाएंगे और निरसन या संशोधन 
द्वारा किए गए ऐसे उपांतरणों के अधीन होंगे जो संसद्‌ के दोनों 
सदन या उस राज्य के विधान-मंडल का सदन या दोनों सदन 
उस सत्र में करें जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हैं। 


327. यथास्थिति, संसद्‌ द्वारा या किसी राज्य के विधान- 
मंडल द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग 
या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा संघ की या राज्य की सेवाओं 
के संबंध में और किसी स्थानीय प्राधिकारी या विधि द्वारा गठित 
अन्य निगमित निकाय या किसी लोक संस्था की सेवाओं के 
संबंध में भी अतिरिक्त कृत्यों के प्रयोग के लिए उपबंध कर 
सकेगा। 


322. संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय, जिनके 
अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध 
में संदेय कोई वेतन, भत्ते और पेंशन हैं, यथास्थिति, भारत की 
संचित निधि या राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। 


29 


लोक सेवा आयोगों के 
कृत्यों का विस्तार करने 
की शक्ति। 


लोक सेवा आयोगों के 
व्यय। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “यथास्थिति, राज्यपाल या 


राजप्रमुख'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 
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लोक सेवा आयोगों के 
प्रतिवेदन। 


भारत का संविधान 
(भाग 74- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं) 


323. (१) संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह 
राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष 
प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उन 
मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जिनमें आयोग की सलाह 
स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट 
करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की प्रति संसद्‌ के प्रत्येक 
सदन के समक्ष रखवाएगा। 


(2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के 
राज्यपाल !*** को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में 
प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि 
ऐसे राज्यों में से प्रत्येक के, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति 
संयुक्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल '*** को उस राज्य 
के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष 
प्रतिवेदन दे और दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त 
होने पर, राज्यपाल? उन मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, 
जिनमें आयोग को सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, ऐसी अस्वीकृति 
के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित उस प्रतिवेदन की 
प्रति राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “यथास्थिति, राज्यपाल या 
राजप्रमुख'' शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप से रखा गया। 


| भाग 24क 
अधिकरण 


323क. () संसद्‌, विधि द्वारा, संघ या किसी राज्य के प्रशासनिक अधिकरण। 

अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण 
के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार 
के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप 
से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों 
के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए 
उपबंध कर सकेगी। 


(2) खंड (]) के अधीन बनाई गई विधि-- 


(क) संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण और प्रत्येक 
राज्य के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों के लिए एक 
पृथक्‌ प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए उपबंध कर 
सकेगी; 

(ख) उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक अधिकरण द्वारा 
प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता, शक्तियां (जिनके अंतर्गत 
अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है) और प्राधिकार 
विनिर्दिष्ट कर सकेगी; 

(ग) उक्त अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली 
प्रक्रिया के लिए (जिसके अंतर्गत परिसीमा के बारे में और 
साक्ष्य के नियमों के बारे में उपबंध है) उपबंध कर सकेगी; 

(घ) अनुच्छेद 36 के अधीन उच्चतम न्यायालय की 
अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का 
खंड (॥) में निर्दिष्ट विवादों या परिवादों के संबंध में 
अपवर्जन कर सकेगी; 

(ङ) प्रत्येक ऐसे प्रशासनिक अधिकरण को उन मामलों 
के अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगी जो ऐसे अधिकरण 


!संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 46 द्वारा (3--१977 से) अंतःस्थापित। 


थ्या 
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अन्य विषयों के लिए 
अधिकरण। 


भारत का संविधान 
(भाग 74क-_अधिकरण) 


की स्थापना से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी 
के समक्ष लंबित हैँ और जो, यदि ऐसे वाद हेतुक जिन पर 
ऐसे वाद या कार्यवाहियाँ आधारित हैँ, अधिकरण की स्थापना 
के पश्चात्‌ उत्पन्न होते तो, ऐसे अधिकरण की अधिकारिता 
के भीतर होते; 


(च) राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 37ाघ के खंड (3) के 
अधीन किए गए आदेश का निरसन या संशोधन कर सकेगी; 

(छ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध 
(जिनके अंतर्गत फीस के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर 
सकेगी जो संसद्‌ ऐसे अधिकरणों के प्रभावी कार्यकरण के 
लिए और उनके द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए और 
उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक समझे। 


(3) इस अनुच्छेद के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य 
उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के 
होते हुए भी प्रभावी होंगे। 


323ख, () समुचित विधान-मंडल, विधि द्वारा, ऐसे विवादों, 
परिवादों या अपराधों के अधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण 
के लिए उपबंध कर सकेगा जो खंड (2) में विनिर्दिष्ट उन सभी 
या किन्हीं विषयों से संबंधित हैं जिनके संबंध में ऐसे विधान-मंडल 
को विधि बनाने की शक्ति है। 


(2) खंड (॥) में निर्दिष्ट विषय निम्नलिखित हैं, 
अर्थात्‌: 

(क) किसी कर का उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण और 
प्रवर्तन; 

(ख) विदेशी मुद्रा, सीमाशुल्क सीमांतों के आर-पार आयात 
और निर्यात; 

(ग) औद्योगिक और श्रम विवाद; 

(घ) अनुच्छेद 3]क में यथापरिभाषित किसी संपदा या 
उसमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा आर्जन या ऐसे किन्ही 
अधिकारों के निर्वापन या उपांतरण द्वारा या कृषि भूमि की 
अधिकतम सीमा द्वारा या किसी अन्य प्रकार से भूमि सुधार; 


(ङ) नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा; 
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(च) संसद्‌ के प्रत्येक सदन या किसी राज्य विधान-मंडल 
के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन, किन्तु 
अनुच्छेद 329 और अनुच्छेद 329क में निर्दिष्ट विषयों को 
छोड़कर; 

(छ) खाद्य पदार्थों का (जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन 
और तेल हैं) और ऐसे अन्य माल का उत्पादन, उपापन, 
प्रदाय और वितरण, जिन्हें राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, 
इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए आवश्यक माल घोषित करे 
और ऐसे माल की कीमत का नियंत्रण; 


[(ज)] किराया, उसका विनियमन और नियंत्रण तथा 
किराएदारी संबंधी विवाद्यक, जिनके अंतर्गत मकान मालिकों 
और किराएदारों के अधिकार, हक और हित हैं;] 

2[ (झ)] उपखंड (क) से उपखंड [ (ज) ] में विनिर्दिष्ट 
विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध 
अपराध और उन विषयों में से किसी की बाबत फीस; 


?[ (ज)] उपखंड (क) से उपखंड “[(झ)] में विनिर्दिष्ट 
विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय। 


(3) खंड (]) के अधीन बनाई गई विधि 


(क) अधिकरणों के उत्क्रम की स्थापना के लिए उपबंध 
कर सकेगी; 

(ख) उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक अधिकरण द्वारा 
प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता, शक्तियां (जिनके अंतर्गत 
अवमान के लिए दंड देने को शक्ति है) और प्राधिकार 
विनिर्दिष्ट कर सकेगी; 

(ग) उक्त अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली 
प्रक्रिया के लिए (जिसके अंतर्गत परिसीमा के बारे में और 
साक्ष्य के नियमों के बारे में उपबंध हैं) उपबंध कर सकेगी; 


संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 993 की धारा 2 द्वारा (।5-5-994 से) अंतःस्थापित। 

शसंविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 993 की धारा 2 द्वारा (।5-5-994 से) उपखंड (ज) और 
(झ) को उपखंड (झ) और (ज) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा। 

संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 993 की धारा 2 द्वारा (5-5-994 से) `' (छ)'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 993 की धारा 2 द्वारा (5-5-994 से) “(ज)'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 
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भारत का संविधान 
(भाग 74क-_अधिकरण) 


(घ) अनुच्छेद 2336 के अधीन उच्चतम न्यायालय की 
अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का 
उन सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में अपवर्जन कर 
सकेगी जो उक्त अधिकरणों की अधिकारिता के अंतर्गत आते 
हैं; 

(ड) प्रत्येक ऐसे अधिकरण को उन मामलों के अंतरण 
के लिए उपबंध कर सकेगी जो ऐसे अधिकरण की स्थापना 
से ठीक पहले किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष 
लंबित हैं और जो, यदि ऐसे वाद हेतुक जिन पर ऐसे वाद 
या कार्यवाहियाँ आधारित हैं, अधिकरण की स्थापना के पश्चात्‌ 
उत्पन्न होते तो ऐसे अधिकरण की अधिकारिता के भीतर 
होते; 

(च) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध 
(जिनके अंतर्गत फीस के बारे में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर 
सकेगी जो समुचित विधान-मंडल ऐसे अधिकरणों के प्रभावी 
कार्यकरण के लिए और उनके द्वारा मामलों के शीघ्र निपटारे 
के लिए और उनके आदेशों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक 
समझे। 


(4) इस अनुच्छेद के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य 
उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के 
होते हुए भी प्रभावी होंगे। 


स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद में, किसी विषय के संबंध में, 
“समुचित विधान-मंडल'” से, यथास्थिति, संसद्‌ या किसी राज्य 
का विधान-मंडल अभिप्रेत है, जो भाग ] के उपबंधों के 
अनुसार ऐसे विषय के संबंध में विधि बनाने के लिए सक्षम है। 


भाग ॥5 
निर्वाचन 


324. (१) इस संविधान के अधीन संसद्‌ और प्रत्येक राज्य 
के विधान-मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के 
लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों 
के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी 
निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, !*** 
एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन 
आयोग कहा गया है)। 


(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने 
अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय- 
समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त 
और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद्‌ द्वारा इस निमित्त 
बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा 
की जाएगी। 


(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त 
किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के 
अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। 


(4) लोक सभा के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के 
प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद्‌ वाले 
प्रत्येक राज्य की विधान परिषद्‌ के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन 
से पहले और उसके पश्चात्‌ प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले, 
राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्‌, खंड (]) 
द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग 
को सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति 
कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे। 


निर्वाचनों के अधीक्षण, 
निदेशन और नियंत्रण 
का निर्वाचन आयोग में 
निहित होना। 


"संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 966 की धारा 2 द्वारा “जिसके अंतर्गत संसद्‌ के और राज्य के 
विधान-मंडलों के निर्वाचनों से उद्भूत या संसक्त संदेहों और विवाद के निर्णय के लिए निर्वाचन न्यायाधिकरण 


की नियुक्ति भी है'' शब्दों का लोप किया गया। 
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धर्म, मूलवंश, जाति या 
लिंग के आधार पर 
किसी व्यक्ति का 
निर्वाचक-नामावली में 
सम्मिलित किए जाने 
के लिए अपात्र न होना 
और उसके द्वारा किसी 
विशेष निर्वाचक- 
नामावली में सम्मिलित 
किए जाने का दावा न 
किया जाना। 


लोक सभा और राज्यों 
की विधान सभाओं के 
लिए निर्वाचनों का 
वयस्क मताधिकार के 
आधार पर होना। 


भारत का संविधान 
(भाग 75- निर्वाचन) 


(5) संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्‍तों की 
सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा 
अवधारित करे; 


परन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति 
से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और 
जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया 
जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की 
शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके लिए अलाभकारी 
परिवर्तन नहीं किया जाएगा: 


परन्तु यह और कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक 
आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से 
हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। 


(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति 
या किसी राज्य का राज्यपाल '*** निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक 
आयुक्त को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगा जितने खंड (7) 
द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए 
आवश्यक हों। 


325. संसद्‌ के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल 
के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक 
प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली 
होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी 
के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित 
किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन- 
क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए 
जाने का दावा नहीं करेगा। 


326. लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए 
निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो 
समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


भारत का संविधान 
(भाग 75-_निर्वाचन) 


अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम '[अठारह वर्ष] 
की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा 
बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध 
या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरहिंत नहीं 
कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में 
रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा। 


327. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद्‌ 
समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद्‌ के प्रत्येक सदन या किसी 
राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों 
से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत 
निर्वाचक-नामावली तैयार कराना, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और 
ऐसे सदन या सदनों का सम्यक्‌ गठन सुनिश्चित करने के लिए 
अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगी। 


328. इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और 
जहां तक संसद्‌ इस निमित्त उपबंध नहीं करती है वहां तक, 
किसी राज्य का विधान-मंडल समय-समय पर, विधि द्वारा, उस 
राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों 
से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में जिनके अंतर्गत 
निर्वाचक-नामावली तैयार कराना और ऐसे सदन या सदनों का 
सम्यक्‌ गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक 
विषय हैं, उपबंध कर सकेगा। 


329. [इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी ?***__] 


(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई 
गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि को 
विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन- 
क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय 
में प्रश्‍नगत नहीं को जाएगी; 

(ख) संसद्‌ के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के 
विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन 
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विधान-मंडल के लिए 
निर्वाचनों के संबंध में 
उपबंध करने की संसद्‌ 
की शक्ति। 


किसी राज्य के 
विधान-मंडल के लिए 
निर्वाचनों के संबंध में 
उपबंध करने को उस 
विधान-मंडल की शक्ति। 


निर्वाचन संबंधी मामलों 
में न्यायालयों के 
हस्तक्षेप का वर्जन। 


"संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 988 की धारा 2 द्वारा “इक्कीस वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

2संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 3 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 को धारा 35 द्वारा (20-6-979 से) “परन्तु 
अनुच्छेद 329क के उपबंधों के अधीन रहते हुए” शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया गया। 


228 भारत का संविधान 
(भाग 75- निर्वाचन) 


ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे 
प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका 
समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके 
अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं। 


329क. [प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद्‌ के 
लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध।] संविधान (चवालीसवां 
संशोधन) अधिनियम, ]978 की धारा 36 द्वारा (20-6-979 
से) निरसित। 


'संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित। 


भाग 76 
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 
330. (7) लोक सभा में 


(क) अनुसूचित जातियों के लिए, 

'[(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित 
जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, 
और] 

(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों 
के लिए, 

स्थान आरक्षित रहेंगे। 


(2) खंड (।) के अधीन किसी राज्य [या संघ राज्यक्षेत्र] 
में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 
स्थानों को संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य [या संघ 
राज्यक्षेत्र] को आबंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही 
होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य [या संघ राज्यक्षेत्र] को अनुसूचित 
जातियों की अथवा उस राज्य [या संघ राज्यक्षेत्र] की या उस 
राज्य [या संघ राज्यक्षेत्र] के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, 
जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का 
अनुपात उस राज्य [या संघ राज्यक्षेत्र] की कुल जनसंख्या से है। 


3[ (3) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, 
लोक सभा में असम के स्वशासी जिलों को अनुसूचित जनजातियों 
के लिए आरक्षित स्थानों को संख्या का अनुपात, उस राज्य को 
आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं 
होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की 
जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।] 


लोक सभा में अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के लिए 
स्थानों का आरक्षण। 


'संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 984 की धारा 2 द्वारा (6-6-986 से) उपखंड (ख) के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित। 


संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 973 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 
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लोक सभा में आंग्ल- 
भारतीय समुदाय का 
प्रतिनिधित्व । 


राज्यों की विधान 
सभाओं में अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के लिए 
स्थानों का आरक्षण। 
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'[स्पष्टीकरण-इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, 
' जनसंख्या'' पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्‍्चित 
की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो 
गए हैं 


परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, 
जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक 
सन्‌ [2026] के पश्चात्‌ को गई पहली जनगणना के सुसंगत 
आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
वह [200]] की जनगणना के प्रति निर्देश है।] 


337. अनुच्छेद 8] में किसी बात के होते हुए भी, यदि 
राष्ट्रपति की यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय 
समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस 
समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा। 


332. (।) **** प्रत्येक राज्य को विधान सभा में अनुसूचित 
जातियों के लिए और [असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित 
जनजातियों को छोड़कर] अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए 
स्थान आरक्षित रहेंगे। 


(2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के 
लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे। 


(3) खंड () के अधीन किसी राज्य को विधान सभा में 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित 
स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों को 
कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य 
को अनुसूचित जातियों को अथवा उस राज्य को या उस राज्य 
के भाग को अनुसूचित जनजातियों को, जिनके संबंध में स्थान 
इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल 
जनसंख्या से है। 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 47 द्वारा (3--7977 से) अंतःस्थापित। 

>संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200 की धारा 6 द्वारा “2000” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

>संविधान (सत्तासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा ''99।'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों का लोप किया गया। 

“संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, ॥984 की धारा 3 द्वारा (।6-6-986 से) प्रतिस्थापित। 
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![(३क) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन्‌ 
2[2026] के पश्चात्‌ की गई पहली जनगणना के आधार पर, 
अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों की 
विधान सभाओं में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 770 के अधीन, 
पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान ऐसे किसी राज्य 
की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए 
जाएंगे, वे 


(क) यदि संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 
3987 के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे राज्य की विद्यमान 
विधान सभा में (जिसे इस खंड में इसके पश्चात्‌ विद्यमान 
विधान सभा कहा गया है) सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों 
के सदस्यों द्वारा धारित हैं तो, एक स्थान को छोड़कर सभी 
स्थान होंगे; और 

(ख) किसी अन्य दशा में, उतने स्थान होंगे, जिनकी 
संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात 
से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित 
जनजातियों के सदस्यों को (उक्त तारीख को यथाविद्यमान) 
संख्या का अनुपात विद्यमान विधान सभा में स्थानों की कुल 
संख्या से है।] 


[(३ख) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन्‌ 
2[ 2026] के पश्चात्‌ को गई पहली जनगणना के आधार पर, 
त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 
70 के अधीन, पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान 
उस विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए 
जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों को 
कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान 
विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को, संविधान 
(बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 के प्रवृत्त होने की तारीख 
को यथाविद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधान 
सभा में स्थानों की कुल संख्या से है।] 


संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 987 की धारा 2 द्वारा (2-9-7987 से) अंतःस्थापित। 
“संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 200१ की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित। 
संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 2 द्वारा (5-2-992 से) अंतःस्थापित। 
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(4) असम राज्य की विधान सभा में किसी स्वशासी जिले 
के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा 
में स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो 
उस जिले को जनसंख्या का अनुपात उस राज्य को कुल जनसंख्या 
से है। 


(5) '***असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित 
स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र 
समाविष्ट नहीं होगा। 


(6) कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले 
की अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान 
सभा के लिए '*** उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से 
निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा: 


[परंतु असम राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के लिए, 
बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद्‌ क्षेत्र जिला में सम्मिलित निर्वाचन- क्षेत्रो 
में अनुसूचित जनजातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों का 
प्रतिनिधित्व, जो उस प्रकार अधिसूचित किया गया था और बोडोलैंड 
प्रादेशिक क्षेत्र जिला के गठन से पूर्व विद्यमान था, बनाए रखा 
जाएगा।] 


राज्यों की विधान 333. अनुच्छेद 770 में किसी बात के होते हुए भी, यदि 

सभाओं में आंग्ल- किसी राज्य के राज्यपाल 3*** की यह राय है कि उस राज्य 

ह का की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 
आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो 
वह उस विधान सभा में [उस समुदाय का एक सदस्य नामनिर्देशित 
कर सकेगा।] 

स्थानों के आरक्षण और 334. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते 


विशेष प्रतिनिधित्व हुए भी, 
का [सत्तर वर्ष] के 


पश्चात्‌ न रहना। (क) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों 
के आरक्षण संबंधी, और 


"पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97] का 80) को धारा 7 द्वारा (2--972 से) कुछ शब्दों 
का लोप किया गया। 

2संविधान (ननब्बेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 
लोप किया गया। 

“संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, ।969 की धारा 4 द्वारा “उस विधान सभा में उस समुदाय के जितने 
सदस्य वह समुचित समझे नामनिर्देशित कर सकेगा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान (पचानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा 2 द्वारा (25--2070 से) “साठ वर्ष'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 
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(ख) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में 
नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी, 


इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारंभ से '[सत्तर वर्ष] 
की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे: 


परंतु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक सभा में या 
किसी राज्य की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक 
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक, यथास्थिति, उस समय विद्यमान 
लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है। 


335. संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं सेवाओं और पदों के लिए 
और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और का Bl 
अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन को दक्षता दुबे PR 
बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा; 


°[परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में, संघ या किसी राज्य 
के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गो में या 
पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा 
में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने 
के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।] 


336. (।) इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्‌, प्रथम दो वर्ष कुछ सेवाओं में आंग्ल- 
के दौरान, संघ की रेल, सीमाशुल्क, डाक और तार संबंधी Rs के लिए 
सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों को 
नियुक्तियां उसी आधार पर को जाएंगी जिस आधार पर 
१5 अगस्त, १947 से ठीक पहले की जाती थीं। 


प्रत्येक उत्तरवर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान उक्त समुदाय 
के सदस्यों के लिए, उक्त सेवाओं में आरक्षित पदों की संख्या 
ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष की अवधि के दौरान इस प्रकार आरक्षित 
संख्या से यथासंभव निकटतम दस प्रतिशत कम होगीः 


परन्तु इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के अंत में ऐसे 
सभी आरक्षण समाप्त हो जाएंगे। 


'संविधान (पचानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा 2 द्वारा (25--20१0 से) ''साठ वर्ष'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 


234 


आंग्ल-भारतीय समुदाय 
के फायदे के लिए 
शैक्षिक अनुदान के 
लिए विशेष उपबंध। 


2 [राष्ट्रीय अनुसूचित 
जाति आयोग।] 
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(2) यदि आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्य अन्य समुदायों 
के सदस्यों की तुलना में गुणागुण के आधार पर नियुक्ति के लिए 
अर्हित पाए जाएं तो खंड () के अधीन उस समुदाय के लिए 
आरक्षित पदों से भिन्न या उनके अतिरिक्त पदों पर आंग्ल- 
भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति को उस खंड की कोई 
बात वर्जित नहीं करेगी। 


337. इस संविधान के प्रारंभ के पश्चातू, प्रथम तीन वित्तीय 
वर्षों के दौरान आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शिक्षा 
के संबंध में संघ और '*** प्रत्येक राज्य द्वारा वही अनुदान, 
यदि कोई हों, दिए जाएंगे जो 3 मार्च, 948 को समाप्त होने 
वाले वित्तीय वर्ष में दिए गए थे। 


प्रत्येक उत्तरवर्ती तीन वर्ष की अवधि के दौरान अनुदान ठीक 
पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि की अपेक्षा दस प्रतिशत कम हो 
सकेंगे: 


परन्तु इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष के अंत में ऐसे 
अनुदान, जिस मात्रा तक वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए 
विशेष रियायत है उस मात्रा तक, समाप्त हो जाएंगे: 


परन्तु यह और कि कोई शिक्षा संस्था इस अनुच्छेद के 
अधीन अनुदान प्राप्त करने की तब तक हकदार नहीं होगी जब 
तक उसके वार्षिक प्रवेशों में कम से कम चालीस प्रतिशत प्रवेश 
आंग्ल-भारतीय समुदाय से भिन्न समुदायों के सदस्यों के लिए 
उपलब्ध नहीं किए जाते हैं। 


338. [*[(१) अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग 
होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 7956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के भाग 


क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 
श्संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (9-2-2004 से) पार्श्व शीर्ष के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


>संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 7990 की धारा 2 द्वारा (2-3-992 से) खंड (।) और 
खंड (2) के स्थान पर खंड (]) से खंड (9) तक प्रतिस्थापित किए गए। 


> 


प्रतिस्थापित। 


संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा खंड (]) और (2) के स्थान पर 
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(2) संसद्‌ द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष 
और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त 
किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें 
और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित 
करे।] 


(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा 
आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त 
करेगा। 


(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की 
शक्ति होगी। 


(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, 


(क) अनुसूचित जातियों '*** के लिए इस संविधान या 
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश 
के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का 
अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों 
के कार्यकरण का मूल्यांकन करे; 

(ख) अनुसूचित जातियों '*** को उनके अधिकारों और 
रक्षोपायों से बंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की 
जांच करे; 

(ग) अनुसूचित जातियों !*** के सामाजिक-आर्थिक 
विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह 
दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की 
प्रगति का मूल्यांकन करे; 

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष, और 
ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को 
प्रतिवेदन दे; 

(ङ) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन 
रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी 
राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों '*** 


"संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (9-2-2004 से) “और अनुसूचित 
जनजातियों'' शब्दों का लोप किया गया। 
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के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 
अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे; 

(च) अनुसूचित जातियों '*** के संरक्षण, कल्याण, 
विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का 
निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि 
के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। 


(6) राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद्‌ के प्रत्येक सदन 
के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों 
पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि 
कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के 
कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। 


(7) जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन, या उसका कोई भाग किसी 
ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध 
है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को 
भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा 
और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या 
किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी 
सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को 
स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। 

(8) आयोग को खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट 
किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में 
निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया 
निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद 
का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्‌ः- 


(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 
समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा 
करना; 


(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की 
अपेक्षा करना; 


(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; 


'संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (9-2-2004 से) “और 
अनुसूचित जनजातियों'' शब्दों का लोप किया गया। 
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(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक 
अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना; 


(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन 
निकालना; 


(च) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा, अवधारित 
करे। 


(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों '*** 
को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर 
आयोग से परामर्श करेगी।] 


२[(१0)] इस अनुच्छेद में, अनुसूचित जातियों '*** के 
प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत ऐसे 
अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 
के खंड () के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति 
पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और आंग्ल-भारतीय समुदाय के 
प्रति निर्देश भी है। 


3[ 338क. () अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग 
होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात 
होगा। 


(2) संसद्‌ द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 
तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए 
गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और 
पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे। 


(3) राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा 


आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त 
करेगा। 


(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की 
शक्ति होगी। 
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राष्ट्रीय अनुसूचित 
जनजाति आयोग। 


"संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा (१9-2-2004 से) “और अनुसूचित 


जनजातियों'' शब्दों का लोप किया गया। 


“संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 7990 की धारा 2 द्वारा (।2-3-992 से) खंड (3) को खंड (१0) 


के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया। 


असंविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 3 द्वारा (9-2-2004 से) अंतःस्थापित। 
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(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि बह, 


(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या 
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश 
के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का 
अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों 
के कार्यकरण का मूल्यांकन करे; 

(ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और 
रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों 
की जांच करे; 

(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास 
की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा 
संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का 
मूल्यांकन करे; 

(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और 
ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को 
रिपोर्ट प्रस्तुत करे; 

(ङ) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में, जो उन 
रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी 
राज्य द्वारा किए जाने चाहिएं, तथा अनुसूचित जनजातियों के 
संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए 
अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे; और 

(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और 
विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का 
निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि 
के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे। 


(6) राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद्‌ के प्रत्येक सदन 
के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों 
पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि 
कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के 
कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। 


(7) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे 
विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है 


भारत का संविधान 
(भाग 76- कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध) 


तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी 
जाएगी जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और 
उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए 
जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश 
अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने 
वाला ज्ञापन भी होगा। 


(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट 
किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में 
निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया 
निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी, जो वाद 
का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्‌: 


(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 
समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा 
करना; 

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की 
अपेक्षा करना; 

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; 

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक 
अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना; 

(ड) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन 
निकालना; 

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित 
करे। 


(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों 
को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर 
आयोग से परामर्श करेगी।] 


339. (0) राष्ट्रपति '*** राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के 
प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन 
देने के लिए आयोग की नियुक्ति, आदेश द्वारा, किसी भी समय 
कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति 
पर करेगा। 
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अनुसूचित क्षेत्रों के 
प्रशासन और अनुसूचित 
जनजातियों के कल्याण 
के बारे में संघ का 
नियंत्रण। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 


भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 
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पिछड़े वर्गों की दशाओं 
के अन्वेषण के लिए 
आयोग की नियुक्ति। 


अनुसूचित जातियां। 


भारत का संविधान 
(भाग 76- कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध) 


आदेश में आयोग की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित 
की जा सकेंगी और उसमें ऐसे आनुषंगिक या सहायक उपबंध 
समाविष्ट हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीय समझे। 


(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार [किसी राज्य] 
को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित 
जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में आवश्यक बताई गई 
स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है। 


340. (।) राष्ट्रपति भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक 
और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो की दशाओं के और जिन 
कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन 
कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए 
संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिएं उनके बारे 
में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो 
अनुदान किए जाने चाहिएं और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान 
किए जाने चाहिएं उनके बारे में सिफारिश करने के लिए, आदेश 
द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से 
मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त 
करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली 
प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। 


(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों 
का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें 
उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी 
सिफारिश की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे। 


(3) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति, 
उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, 
संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। 


347. (१) राष्ट्रपति, [किसी राज्य [या संघ राज्यक्षेत्र] के 
संबंध में और जहां वह “*** राज्य है वहां उसके राज्यपाल 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “किसी ऐसे राज्य'' के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


2संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, ।95१ की धारा १0 द्वारा “राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श 
करने के पश्चात्‌'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित। 

“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 


भारत का संविधान 24] 
(भाग 76- कुछ वर्गो के संबंध में विशेष उपबंध) 


!*** से परामर्श करने के पश्चात्‌] लोक अधिसूचना” द्वारा, उन 
जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या 
जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, 
जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए [यथास्थिति] उस राज्य 
[या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा। 


(2) संसद्‌, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति 
को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ 
को खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें 
से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके 
सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी 
पश्चातृवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 


342. (१) राष्ट्रपति, [किसी राज्य [या संघ राज्यक्षेत्र] के अनुसूचित जनजातियां। 

संबंध में और जहां वह :*** राज्य है वहां उसके राज्यपाल से 
०*** परामर्श करने के पश्चात्‌] 'लोक अधिसूचना द्वारा, उन 
जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति 
समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, 
जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, [यथास्थिति] उस 
राज्य [या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में अनुसूचित जनजातियां 
समझा जाएगा। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 7956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' का लोप 
किया गया। 

2संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 950 (सं.आ. 9), संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) 
आदेश, १95 (सं.आ. 32), संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 956 (सं.आ. 52), संविधान 
(दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 962 (सं.आ. 64), संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां 
आदेश, 964 (सं.आ. 68), संविधान (गोवा, दमण और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 968 (सं.आ. 87) 
और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 978 (सं.आ. १0) देखिए। 
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित। 

“संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, ।95१ की धारा 77 द्वारा “राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श 
करने के पश्चात्‌” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 7956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 
लोप किया गया। 
'संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 950 (सं.आ. 22), संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ 
राज्यक्षेत्र आदेश, 95] (सं.आ. 33), संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 
959 (सं.आ. 58), संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 962 (सं.आ. 65), 
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 967 (सं.आ. 78), संविधान (गोवा, दमण और दीव) 
अनुसूचित जनजातियां आदेश, 968 (सं.आ. 82), संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 7970 
(सं.आ. 88) और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 978 (सं.आ. ]77) देखिए। 


0 


फ” 
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(2) संसद्‌, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय 
को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें 
के यूथ को खंड (१) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में 
विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी 
या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया 
है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना 
में किसी पश्चातृवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 


भाग ]7 
राजभाषा 
अध्याय - संघ को भाषा 
343. (]) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी 
होगी। 
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों 
का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। 
(2) खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान 
के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी 
शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता 


रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया 
जा रहा था: 


परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश' द्वारा, संघ के 
शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त 
हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के 
अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। 


(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌ 
उक्त पन्द्रह वर्ष को अवधि के पश्चात्‌, विधि द्वारा 
(क) अंग्रेजी भाषा का, या 
(ख) अंकों के देवनागरी रूप का, 
ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि 
में विनिर्दिष्ट किए जाएं। 
344. (१) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की 
समाप्ति पर और तत्पश्चात्‌ ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति 


पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 
आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व 


'सं.आ. 4 देखिए। 
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संघ की राजभाषा। 


राजभाषा के संबंध में 
आयोग और संसद्‌ की 
समिति। 
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करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति 
नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली 
प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। 


(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को-- 


(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के 
अधिकाधिक प्रयोग, 


(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के 
लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बधनों, 

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों 
के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, 

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों 
के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, 

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के 
बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा 
और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को 
निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, 

के बारे में सिफारिश करे। 


(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग 
भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और 
लोक सेवाओं के संबंध में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के 
न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक्‌ ध्यान रखेगा। 


(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से 
मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और 
दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों 
और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति 
के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। 


(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (१) के 
अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति 
को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। 


(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति 
खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ उस 
संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे 
सकेगा। 
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अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं 


345. अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस 
राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक 
भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप 
में अंगीकार कर सकेगा: 


परन्तु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा 
उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों 
के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए 
उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा 
रहा था। 


346. संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने 
के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के 
बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा 
होगी : 


परन्तु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन 
राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे 
पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। 


347. यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह 
समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त 
भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को 
राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी 
भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे 
प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी 
जाए। 

अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों 
आदि की भाषा 


348. (१) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के 
होते हुए भी, जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे 
तब तक-- 


(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में 
सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी, 
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राज्य को राजभाषा या 
राजभाषाएं। 


एक राज्य और दूसरे 
राज्य के बीच या 
किसी राज्य और संघ 
के बीच पत्रादि की 
राजभाषा। 


किसी राज्य की जनसंख्या 
के किसी अनुभाग द्वारा 
बोली जाने वाली भाषा 
के संबंध में विशेष 
उपबंध। 


उच्चतम न्यायालय और 
उच्च न्यायालयों में और 
अधिनियमों, विधेयकों 
आदि के लिए प्रयोग की 
जाने वाली भाषा। 
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(ख) (7) संसद्‌ के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के 
विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए 
जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके 
संशोधनों के, 

(#) संसद्‌ या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित 
सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल 
।कक्क द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और 

(४) इस संविधान के अधीन अथवा संसद्‌ या किसी 
राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन 
निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों 
और उपविधियों के, 

प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। 


(2) खंड () के उपखंड (क) में किसी बात के होते 
हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल !*** राष्ट्रपति की पूर्व 
सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य 
स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग 
प्राधिकृत कर सकेगा : 


परन्तु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए 
गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी। 


(3) खंड () के उपखंड (ख) में किसी बात के होते 
हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने, उस विधान-मंडल 
में पुरःस्थापित विधेयकों में या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में 
अथवा उस राज्य के राज्यपाल '*** द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों 
में अथवा उस उपखंड के पैरा (77) में निर्दिष्ट किसी आदेश, 
नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से 
भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस 
राज्य के राज्यपाल '*** के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा 
में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा 
में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 
लोप किया गया। 
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349. इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि के 
दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (१) में उल्लिखित किसी प्रयोजन 
के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला 
कोई विधेयक या संशोधन संसद्‌ के किसी सदन मैं राष्ट्रपति की 
पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा 
और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे 
संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के 
खंड (]) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस 
अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर 
विचार करने के पश्चात्‌ ही देगा, अन्यथा नहीं। 


अध्याय 4- विशेष निदेश 


350. प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ 
या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ 
में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने 
का हकदार होगा। 


 350क. प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय 
प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गो के बालकों को शिक्षा के 
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को 
व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को 
ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित 
कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। 


350ख. (।) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गो के लिए एक विशेष 
अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। 


(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस 
संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गो के लिए उपबंधित 
रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन 
विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, 
राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को 
संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों 
की सरकारों को भिजवाएगा।] 


संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 2) द्वारा अंतःस्थापित। 


247 


भाषा से संबंधित कुछ 
विधियां अधिनियमित 
करने के लिए विशेष 
प्रक्रिया। 


व्यथा के निवारण के लिए 
अभ्यावेदन में प्रयोग की 
जाने वाली भाषा। 


प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा 
में शिक्षा की सुविधाएं। 


भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों 
के लिए विशेष अधिकारी। 
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हिन्दी भाषा के विकास 
के लिए निदेश। 


भारत का संविधान 
(भाग 77--राजभाषा) 


357. संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का 
प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक 
संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और 
उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, 
शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या 
वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से 
और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी 
समृद्धि सुनिश्चित करे। 


भाग ॥8 
आपात उपबंध 


352. () यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि 
गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाहय आक्रमण या 
![सशस्त्र विद्रोह] के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी 
भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा ?[संपूर्ण 
भारत या उसके राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में जो उद्घोषणा 
में विनिर्दिष्ट किया जाए]] इस आशय की घोषणा कर सकेगा। 


भ स्पष्टीकरण---यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है 
कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट 
है तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा कि युद्ध या 
बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्यक्षेत्र के 
किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसे किसी आक्रमण 
या विद्रोह के वास्तव में होने से पहले भी की जा सकेगी।] 


“[(2) खंड () के अधीन की गई उद्घोषणा में किसी 
पश्चातृवर्ती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा या उसको 
वापस लिया जा सकेगा। 


(3) राष्ट्रपति, खंड () के अधीन उद्घोषणा या ऐसी 
उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा तब तक नहीं करेगा 
जब तक संघ के मंत्रिमंडल का (अर्थात्‌ उस परिषद्‌ का जो 
अनुच्छेद 75 के अधीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्तर के अन्य 
मंत्रियों से मिलकर बनती है) यह विनिश्चय कि ऐसी उद्घोषणा 
की जाए, उसे लिखित रूप में संसूचित नहीं किया जाता है। 


आपात की उद्घोषणा। 


'संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 37 द्वारा (20-6-979 से) '' आभ्यंतरिक 


अशान्ति'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


श्संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 48 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 
असंविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 37 द्वारा (20-6-979 से) अंतःस्थापित। 
“संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 7978 की धारा 37 द्वारा (20-6-979 से) खंड (2), 


खंड (2क) और खंड (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


249 


250 


भारत का संविधान 
(भाग 78--आपात उपबंध) 


(4) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा 
संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह 
पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां 
वह एक मास की समाप्ति पर, यदि उस अवधि की समाप्ति से 
पहले संसद्‌ के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन 
नहीं कर दिया जाता है तो, प्रवर्तन में नहीं रहेगी: 


परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को 
वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है) उस समय को जाती है जब 
लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन 
इस खंड में निर्दिष्ट एक मास की अवधि के दौरान हो जाता है 
और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा 
द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा के संबंध 
में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले 
पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से जिसको 
लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात्‌ प्रथम बार बैठती है, तीस 
दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन 
की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने 
वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है। 


(5) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली 
जाती है तो, खंड (4) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने 
वाले संकल्पो में से दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख 
से छह मास की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी: 


परन्तु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए 
रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद्‌ के दोनों सदनों 
द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार वह उद्घोषणा, 
यदि वापस नहीं ली जाती है तो, उस तारीख से जिसको वह 
इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती; छह मास की 
और अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगीः 


परन्तु यह और कि यदि लोक सभा का विघटन छह मास 
की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को 
प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा 


भारत का संविधान 
(भाग 78-_आपात उपबंध) 


द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त 
बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उक्त 
अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस 
तारीख से जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात्‌ प्रथम 
बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी 
यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा 
को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प 
लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है। 


(6) खंड (4) और खंड (5) के प्रयोजनों के लिए, 
संकल्प संसद्‌ के किसी सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य 
संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने 
वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ही पारित 
किया जा सकेगा। 


(7) पूर्वगामी खंडों में किसी बात के होते हुए भी, यदि 
लोक सभा खंड (१) के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी 
उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का, यथास्थिति, 
अननुमोदन या उसे प्रवृत्त बनाए रखने का अननुमोदन करने वाला 
संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा को वापस 
ले लेगा। 


(8) जहां खंड () के अधीन की गई उद्घोषणा या ऐसी 
उद्घोषणा में परिवर्तन करने वाली उद्घोषणा का, यथास्थिति, 
अननुमोदन या उसको प्रवृत्त बनाए रखने का अननुमोदन करने 
वाले संकल्प को प्रस्तावित करने के अपने आशय की सूचना 
लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दसवें भाग 
द्वारा हस्ताक्षर करके लिखित रूप में, 


(क) यदि लोक सभा सत्र में है तो अध्यक्ष को, या 
(ख) यदि लोक सभा सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति को, 


दी गई है वहां ऐसे संकल्प पर विचार करने के प्रयोजन के लिए 
लोक सभा की विशेष बैठक, यथास्थिति, अध्यक्ष या राष्ट्रपति को 
ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर की 
जाएगी।] 


25] 
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आपात की उद्घोषणा 
का प्रभाव। 


भारत का संविधान 
(भाग 78-_आपात उपबंध) 


'[२(9)] इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के 


अंतर्गत, युद्ध या बाह्य आक्रमण या [सशस्त्र विद्रोह] के अथवा 
युद्ध या बाह्य आक्रमण या [सशस्त्र विद्रोह] का संकट सन्निकट 
होने के विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति 
होगी चाहे राष्ट्रपति ने खंड (।) के अधीन पहले ही कोई 
उद्घोषणा की है या नहीं और ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में है या 
नहीं । 


5 [ मै मै मै मै मै ] 
353. जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब-- 


(क) संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संघ को 
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में 
निदेश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका 
शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे; 


(ख) किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की संसद्‌ 
को शक्ति के अंतर्गत इस बात के होते हुए भी कि वह संघ 
सूची में प्रगणित विषय नहीं है, ऐसी विधियां बनाने को 
शक्ति होगी जो उस विषय के संबंध में संघ को या संघ 
के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करती 
हैं और उन पर कर्तव्य अधिरोपित करती हैं या शक्तियों का 
प्रदान किया जाना और कर्तव्यों का अधिरोपित किया जाना 
प्राधिकृत करती हैः 


[परन्तु जहां आपात को उद्घोषणा भारत के राज्यक्षेत्र के 


केवल किसी भाग में परिवर्तन में है वहां यदि और जहां तक 
भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग को सुरक्षा, भारत के 
राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की 


"संविधान (अड्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 5 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित। 


श्संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 37 द्वारा (20-6-979 से) खंड (4) को 
खंड (9) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 

>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 37 द्वारा (20-6-979 से) “ आभ्यंतरिक 
अशान्ति’' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 37 द्वारा (20-6-979 से) खंड (5) का लोप 


किया गया। 


“संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 49 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 78--आपात उपबंध) 


उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट 
में है तो और वहां तक,- 


(7) खंड (क) के अधीन निदेश देने की संघ की 
कार्यपालिका शक्ति का, और 


(५¡) खंड (ख) के अधीन विधि बनाने की संसद्‌ की 
शक्ति का, 
विस्तार किसी ऐसे राज्य पर भी होगा जो उस राज्य से भिन्न है 
जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन 
में है।] 

354. (।) जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब 
राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस संविधान के 
अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 के सभी या कोई उपबंध ऐसी 
किसी अवधि के लिए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं 
और जो किसी भी दशा में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे 
नहीं बढ़ेगी, जिसमें ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती है, ऐसे 
अपवादों या उपान्तरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो वह 
ठीक समझे। 


(2) खंड (]) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए 
जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष 
रखा जाएगा। 


355. संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और 
आंतरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक 
राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया 
जाना सुनिश्चित करे। 


356. (]) यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल 
।*** से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता 
है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन 
इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है 
तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा 


(क) उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और 
° [राज्यपाल] में या राज्य के विधान-मंडल से भिन्न राज्य के 
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जब आपात की 
उद्घोषणा प्रवर्तन में है 
तब राजस्वों के वितरण 
संबंधी उपबंधों का 
लागू होना। 


बाह्य आक्रमण और 
आंतरिक अशांति से 
राज्य की संरक्षा करने 
का संघ का कर्तव्य। 


राज्यों में सांविधानिक 
तंत्र के विफल हो जाने 
को दशा में उपबंध। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “यथास्थिति, राज्यपाल या 


राजप्रमुख'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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भारत का संविधान 
(भाग 78-_आपात उपबंध) 


किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य 
सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा; 


(ख) यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडल 
को शक्तियां संसद्‌ द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन 
प्रयोक्तव्य होंगी; 

(ग) राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित 
इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या 
भागतः निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसे आनुषंगिक 
और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्यों 
को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय 
प्रतीत हों: 


परन्तु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय 
में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति को अपने हाथ 
में लेने या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी 
उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के लिए 
प्राधिकृत नहीं करेगी। 


(2) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चात्वर्ती उद्घोषणा द्वारा 
वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। 


(3) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा 
संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह 
पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां 
वह दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस 
अवधि की समाप्ति से पहले संसद्‌ के दोनों सदनों के संकल्पों 
द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता हैः 


परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को 
वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है) उस समय को जाती है जब 
लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन 
इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है 
और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा 
द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा के संबंध 
में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले 
पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से जिसको 


भारत का संविधान 355 
(भाग 78-_आपात उपबंध) 


लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात्‌ प्रथम बार बैठती है, तीस 
दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन 
की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने 
वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है। 


(4) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली 
जाती है तो, '[ऐसी उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से छह 
मास] की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी: 


परन्तु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए 
रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद्‌ के दोनों सदनों 
द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार वह उद्घोषणा, 
यदि वापस नहीं ली जाती है तो, उस तारीख से जिसको वह 
इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती है, [छह 
मास] की अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किन्तु ऐसी उद्घोषणा 
किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी: 


परन्तु यह और कि यदि लोक सभा का विघटन °[छह 
मास] की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा 
को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प 
राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा 
को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा 
उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा 
उस तारीख से, जिसको लोक सभा आपने पुनर्गठन के पश्चात्‌ 
प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं 
रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले 
उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प 
लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता हैः 


'संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 38 द्वारा (20-6-979 से) “खंड (3) के 
अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे के पारित हो जाने की तारीख से एक वर्ष” के 
स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 50 द्वारा (3--977 से) 
मूल शब्द “छह मास'' के स्थान पर “एक वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे। 

श्संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 38 द्वारा (20-6-979 से) “एक वर्ष” के 
स्थान पर प्रतिस्थापित। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 50 द्वारा (3--977 से) 
“छह मास” मूल शब्द के स्थान पर “एक वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे। 
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अनुच्छेद 356 के 
अधीन की गई 
उद्घोषणा के अधीन 
विधायी शक्तियों का 
प्रयोग। 


भारत का संविधान 
(भाग 78-आपात उपबंध) 


'[परन्तु यह भी कि पंजाब राज्य की बाबत ।] मई, 987 
को खंड () के अधीन की गई उद्घोषणा की दशा में, इस 
खंड के पहले परन्तुक में “तीन वर्ष'' के प्रति निर्देश का इस 
प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो वह [पांच वर्ष] के प्रति निर्देश 


हो।] 


3[ (5) खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, खंड (3) 
के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के किए जाने को तारीख से एक 
वर्ष को समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा 
को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद्‌ के किसी 
सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब-_ 


(क) ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात 
को उद्घोषणा, यथास्थिति, संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य 
या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में है; और 

(ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे 
संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खंड (3) के अधीन 
अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना, संबंधित राज्य 
की विधान सभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों 
के कारण, आवश्यक हैः] 


“[परन्तु इस खंड की कोई बात पंजाब राज्य की बाबत 
] मई, 987 को खंड (।) के अधीन को गई उद्घोषणा को 
लागू नहीं होगी।] 

357. () जहां अनुच्छेद 356 के खंड (]) के अधीन की 
गई उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य के विधान- 
मंडल की शक्तियां संसद्‌ द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन 
प्रयोक्तव्य होंगी वहां 

(क) राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने को शक्ति 
राष्ट्रपति को प्रदान करने की और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का 


'संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 990 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 


श्संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, ।990 की धारा 2 द्वारा और तत्पश्चात्‌ संविधान (अड्सठवां 


संशोधन) अधिनियम, ॥99 की धारा 2 द्वारा संशोधित होकर वर्तमान रूप में आया। 

>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 7978 की धारा 38 द्वारा (20-6-979 से) खंड 5 के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 6 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) 
खंड (5) अंतःस्थापित किया गया था। 


> 


संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 989 की धारा 2 द्वारा (6-7-7990 से) लोप किया गया जिसे 


संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 990 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। 


भारत का संविधान 
(भाग 78-_आपात उपबंध) 


किसी अन्य प्राधिकारी को, जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त विनिर्दिष्ट 
करे, ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें राष्ट्रपति अधिरोपित करना 
ठीक समझे, प्रत्यायोजन करने के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत 
करने की संसद्‌ को, 

(ख) संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को 
शक्तियां प्रदान करने या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करने के 
लिए अथवा शक्तियों का प्रदान किया जाना या कर्तव्यों का 
अधिरोपित किया जाना प्राधिकृत करने के लिए, विधि बनाने 
को संसद्‌ को अथवा राष्ट्रपति को या ऐसे अन्य प्राधिकारी 
को, जिसमें ऐसी विधि बनाने की शक्ति उपखंड (क) के 
अधीन निहित है, 


(ग) जब लोक सभा सत्र में नहीं है तब राज्य की 
संचित निधि में से व्यय के लिए, संसद्‌ को मंजूरी लंबित 
रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को, 


क्षमता होगी। 


।[(2) राज्य के विधान-मंडल की शक्ति का प्रयोग करते 
हुए संसद्‌ द्वारा, अथवा राष्ट्रपति या खंड (१) के उपखंड (क) 
में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा, बनाई गई ऐसी विधि, जिसे 
संसद्‌ अथवा राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी अनुच्छेद 356 के 
अधीन को गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं 
होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात्‌ तब तक प्रवृत्त 
बनी रहेगी जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा 
उसका परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है।] 


358.  [(।)] [जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण 
भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा के संकट में 
होने की घोषणा करने वाली आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है] 
तब अनुच्छेद 9 को कोई बात भाग 3 में यथा परिभाषित राज्य 
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आपात के दौरान 
अनुच्छेद 9 के 
उपबंधों का निलंबन। 


संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 5) द्वारा (3-।-977 से) खंड (2) के स्थान 


पर प्रतिस्थापित। 


2संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 39 द्वारा (20-6-979 से) अनुच्छेद 358 को 


उसके खंड (१) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 


संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 39 द्वारा (20-6-979 से) “जब आपात की 


उद्घोषणा प्रवर्तन में है'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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आपात के दौरान भाग 3 
द्वारा प्रदत्त अधिकारों के 
प्रवर्तन का निलंबन। 


भारत का संविधान 
(भाग 78-आपात उपबंध) 


की कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका 
कारवाई करने की शक्ति को, जिसे वह राज्य उस भाग में 
अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम 
होता, निर्बधित नहीं करेगी, किन्तु इस प्रकार बनाई गई कोई विधि 
उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता को मात्रा तक उन 
बातों के सिवाय तुरन्त प्रभावहीन हो जाएगी, जिन्हें विधि के इस 
प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोप 
किया गया है: 


'[परन्तु [जहां आपात की ऐसी उद्घोषणा] भारत के राज्यक्षेत्र 
के केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है वहां, यदि और जहां तक 
भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग को सुरक्षा, भारत के 
राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की 
उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट 
में है तो और वहां तक, ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में या उसके 
संबंध में, जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा 
प्रवर्तन में नहीं है, इस अनुच्छेद के अधीन ऐसी कोई विधि बनाई 
जा सकेगी या ऐसी कोई कार्यपालिका कारवाई की जा सकेगी।] 


3[ (2) खंड () की कोई बात, 

(क) किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें इस 
आशय का उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं है कि ऐसी विधि उसके 
बनाए जाने के समय प्रवृत्त आपात को उद्घोषणा के संबंध 
में है; या 

(ख) किसी ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई को लागू नहीं 


होगी जो ऐसा उल्लेख अंतर्विष्ट करने वाली विधि के अधीन 
न करके अन्यथा की गई है।] 


359. () जहां आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है वहां राष्ट्रपति, 
आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि “[(अनुच्छेद 20 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 52 द्वारा (3--7977 से) अंतःस्थापित। 

श्संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 4978 की धारा 39 द्वारा (20-6-979 से) “जब आपात की 
उद्घोषणा'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

असंविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 39 द्वारा (20-6-7979 से) अंतःस्थापित। 

“संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 40 द्वारा (20-6-979 से) “भाग 3 द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों '' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 259 
(भाग 78-_आपात उपबंध) 


और अनुच्छेद 2 को छोड़कर) भाग 3 द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकारों] 
को प्रवर्तित कराने के लिए, जो उस आदेश में उल्लिखित किए 
जाएं, किसी न्यायालय को समावेदन करने का अधिकार और इस 
प्रकार उल्लिखित अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी 
न्यायालय में लंबित सभी कार्यवाहियां उस अवधि के लिए जिसके 
दौरान उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है या उससे लघुतर ऐसी अवधि के 
लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट को जाए, निलंबित रहेंगी। 


'[(¶क) जब ?[(अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 2] को 
छोड़कर) भाग 3 द्वारा प्रदत्त किन्हीं अधिकारों] को उल्लिखित 
करने वाला खंड (]) के अधीन किया गया आदेश प्रवर्तन में 
है तब उस भाग में उन अधिकारों को प्रदान करने वाली कोई 
बात उस भाग में यथापरिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने 
की या कोई ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई करने की शक्ति को, 
जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों के अभाव में बनाने 
या करने के लिए सक्षम होता, निर्बँधित नहीं करेगी, किन्तु इस 
प्रकार बनाई गई कोई विधि पूर्वोक्त आदेश के प्रवर्तन में न रहने 
पर अक्षमता को मात्रा तक उन बातों के सिवाय तुरन्त प्रभावहीन 
हो जाएगी, जिन्हें विधि के इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले 
किया गया है या करने का लोप किया गया हैः] 


[परन्तु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्यक्षेत्र के 
केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है वहां, यदि और जहां तक 
भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग को सुरक्षा, भारत के 
राज्यक्षेत्र के उस भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात की 
उद्घोषणा प्रवर्तन में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट 
में है तो और वहां तक, ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में या उसके 
संबंध में, जिसमें या जिसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा 
प्रवर्तन में नहीं है, इस अनुच्छेद के अधीन ऐसी कोई विधि बनाई 
जा सकेगी या ऐसी कोई कार्यपालिका कारवाई की जा सकेगी।] 


'संविधान (अड्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 7 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित। 

शसंविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 40 द्वारा (20-6-979 से) “भाग 3 द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों '' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 53 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 
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वित्तीय आपात के बारे 
में उपबंध। 


भारत का संविधान 
(भाग 78-आपात उपबंध) 


[(१ख) खंड (]क) की कोई बात-- 


(क) किसी ऐसी विधि को लागू नहीं होगी जिसमें इस 
आशय का उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं है कि ऐसी विधि उसके 
बनाए जाने के समय प्रवृत्त आपात को उद्घोषणा के संबंध 
में है; या 

(ख) किसी ऐसी कार्यपालिका कार्रवाई को लागू नहीं 
होगी जो ऐसा उल्लेख अंतर्विष्ट करने वाली विधि के अधीन 
न करके अन्यथा की गई है।] 


(2) पूर्वोक्त रूप में किए गए आदेश का विस्तार भारत के 
संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग पर हो सकेगा: 


[परन्तु जहां आपात की उद्घोषणा भारत के राज्यक्षेत्र के 
केवल किसी भाग में प्रवर्तन में है वहां किसी ऐसे आदेश का 
विस्तार भारत के राज्यक्षेत्र के किसी अन्य भाग पर तभी होगा 
जब राष्ट्रपति, यह समाधान हो जाने पर कि भारत या उसके 
राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा, भारत के राज्यक्षेत्र के उस 
भाग में या उसके संबंध में, जिसमें आपात को उद्घोषणा प्रवर्तन 
में है, होने वाले क्रियाकलाप के कारण संकट में है, ऐसा विस्तार 
आवश्यक समझता है।] 


(3) खंड () के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए 
जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य शीघ्र, संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष 
रखा जाएगा। 


3359क. [इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना।] 
संविधान (तिरसठवां संशोधन) अधिनियम, 989 की धारा 3 द्वारा 
(6--990 से) निरसित। 


360. (7) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि 
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्यक्षेत्र 
के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो 
वह उद्घोषणा द्वारा इस आशय को घोषणा कर सकेगा। 


'संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 40 द्वारा (20-6-7979 से) अंतःस्थापित। 

शसंविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 53 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 

असंविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 988 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। यह इस अधिनियम के प्रारंभ 
से, अर्थात्‌ 988 के मार्च के तीसवें दिन से दो वर्ष की अवधि को समाप्ति के पश्चात्‌ प्रवृत्त नहीं रहेगी। 


भारत का संविधान 26] 
(भाग 78-_आपात उपबंध) 


'[(2) खंड (]) के अधीन की गई उद्घोषणा 


(क) किसी पश्चात्वर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा 
सकेगी या परिवर्तित की जा सकेगी; 


(ख) संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी; 


(ग) दो मास की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि 
उस अवधि को समाप्ति से पहले संसद्‌ के दोनों सदनों के 
संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता हैः 


परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब 
लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन 
उपखंड (ग) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता 
है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प 
राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा 
के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि को 
समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस 
तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात्‌ प्रथम 
बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी 
यदि उक्त तीस दिन की अवधि को समाप्ति से पहले उद्घोषणा 
का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं 
कर दिया जाता है।] 

(3) उस अवधि के दौरान, जिसमें खंड (]) में उल्लिखित 
उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
किसी राज्य को वित्तीय औचित्य संबंधी ऐसे सिद्धांतों का पालन 
करने के लिए निदेश देने तक, जो निदेशों में विनिर्दिष्ट किए 
जाएं, और ऐसे अन्य निदेश देने तक होगा जिन्हें राष्ट्रपति उस 
प्रयोजन के लिए देना आवश्यक और पर्याप्त समझे। 


(4) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 


(क) ऐसे किसी निदेश के अंतर्गत 


() किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा 
करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतनों 
और भत्तों में कमी को अपेक्षा करने वाला उपबंध; 


'संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 4 द्वारा (20-6-979 से) खंड (2) के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 


262 भारत का संविधान 
(भाग 78-आपात उपबंध) 


(7) धन विधेयकों या अन्य ऐसे विधेयकों को, 
जिनको अनुच्छेद 207 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा पारित किए जाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति 
के विचार के लिए आरक्षित रखने के लिए उपबंध, 

हो सकेंगे; 

(ख) राष्ट्रपति, उस अवधि के दौरान, जिसमें इस अनुच्छेद 
के अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त रहती है, संघ के कार्यकलाप 
के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के 
व्यक्तियों के, जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने 
के लिए निदेश देने के लिए सक्षम होगा। 


I+ £ 


'संविधान (अड्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 7975 को धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) खंड (5) 
अंतःस्थापित किया गया था और उसका संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।978 की धारा 4) द्वारा 
(20-6-979 सै) लोप किया गया। 


भाग ]9 
प्रकीर्ण 


367. (१) राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख 
अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए 
या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए 
अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य 
के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा: 


परन्तु अनुच्छेद 6] के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए 
संसद्‌ के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय, 
अधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन 
किया जा सकेगा: 


परन्तु यह और कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ 
नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य को 
सरकार के विरुद्ध समुचित कार्यवाहियां चलाने के किसी व्यक्ति 
के अधिकार को निर्बधित करती है। 


(2) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल !*** के विरुद्ध 
उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार 
की दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी 
जाएगी। 


(3) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल '*** की पदावधि 
के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय 
से कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी। 


(4) राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल !*** के रूप 
में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात्‌, उसके द्वारा 
अपनी वैयक्तिक हैसियत में किए गए या किए जाने के लिए 
तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाहियां, 
जिनमें राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल '*** के विरुद्ध 


राष्ट्रपति और राज्यपालों 
और राजप्रमुखों का 
संरक्षण। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 
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संसद्‌ और राज्यों के विधान 
मंडलों की कार्यवाहियों के 
प्रकाशन का संरक्षण। 


लाभप्रद राजनीतिक पद पर 
नियुक्ति के लिए निरहता। 


भारत का संविधान 
(भाग 79 प्रकोर्ण) 


अनुतोष का दावा किया जाता है, उसकी पदावधि के दौरान किसी 
न्यायालय में तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कार्यवाहियों 
की प्रकृति, उनके लिए वाद हेतुक, ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित 
करने वाले पक्षकार का नाम, वर्णन, निवास-स्थान और उस 
अनुतोष का जिसका वह दावा करता है, कथन करने वाली 
लिखित सूचना, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल !*** को 
परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात्‌ 
दो मास का समय समाप्त नहीं हो गया है। 


2[ 364क. () कोई व्यक्ति संसद्‌ के किसी सदन या, 
यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य के 
विधान-मंडल के किसी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतः 
सही विवरण के किसी समाचारपत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी 
न्यायालय में किसी भी प्रकार की सिविल या दांडिक कार्यवाही 
का तब तक भागी नहीं होगा जब तक यह साबित नहीं कर दिया 
जाता है कि प्रकाशन विद्वेषपूर्वक किया गया हैः 


परन्तु इस खंड की कोई बात संसद्‌ के किसी सदन या, 
यथास्थिति, किसी राज्य की विधान सभा या किसी राज्य के 
विधान-मंडल के किसी सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाहियों के 
विवरण के प्रकाशन को लागू नहीं होगी। 


(2) खंड () किसी प्रसारण केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध 
किसी कार्यक्रम या सेवा के भाग-रूप बेतार तारयांत्रिकी के माध्यम 
से प्रसारित रिपोर्टों या सामग्री के संबंध में उसी प्रकार लागू होगा 
जिस प्रकार वह किसी समाचारपत्र में प्रकाशित रिपोर्टों या सामग्री 
के संबंध में लागू होता है। 


स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद में, ''समाचारपत्र'' के अंतर्गत 
समाचार एजेंसी की ऐसी रिपोर्ट है जिसमें किसी समाचारपत्र में 
प्रकाशन के लिए सामग्री अंतर्विष्ट है।] 


3[36]ख. किसी राजनीतिक दल का किसी सदन का कोई 
सदस्य, जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन सदन का सदस्य 
होने के लिए निरहित है, अपनी निरर्हता की तारीख से प्रारंभ होने 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


श्संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 42 द्वारा (20-6-979 से) अंतःस्थापित। 
>संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 79 प्रकोर्ण) 


वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में 
उसकी पदावधि समाप्त होगी या उस तारीख तक जिसको वह 
किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है, और निर्वाचित 
घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि 
के दौरान, कोई लाभप्रद राजनीतिक पद धारण करने के लिए भी 
निरहित होगा। 


स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, 


(क) “सदन'' पद का वही अर्थ है जो उसका दसवीं 
अनुसूची के पैरा के खंड (क) में है; 

(ख) “लाभप्रद राजनीतिक पद'' अभिव्यक्ति से अभिप्रेत 
ल 

() भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन 

कोई पद, जहां ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का 

संदाय, यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य सरकार के 

लोक राजस्व से किया जाता है; या 


(3) किसी निकाय के अधीन, चाहे निगमित हो या 
नहीं, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णतः 
या भागतः स्वामित्वाधीन है, कोई पद और ऐसे पद के 
लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय ऐसे निकाय से 
किया जाता है, 


सिवाय वहां के जहां संदत्त ऐसा वेतन या पारिश्रमिक 
प्रतिकरात्मक स्वरूप का है।] 


362. [देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार] 
संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 97] की धारा 2 
द्वारा निरसित। 


363. (१) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 
किन्तु अनुच्छेद 43 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उच्चतम 
न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसी संधि, करार, 
प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत के किसी 
उपबंध से, जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी देशी राज्य 
के शासक द्वारा की गई थी या निष्पादित की गई थी और जिसमें 
भारत डोमिनियन को सरकार या उसको पूर्ववर्ती कोई सरकार एक 
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कुछ संधियों, करारों 
आदि से उत्पन्न 
विवादों में न्यायालयों 
के हस्तक्षेप का वर्जन। 
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देशी राज्यों के शासकों 
को दी गई मान्यता की 
समाप्ति और निजी 
थैलियों का अंत। 


भारत का संविधान 
(भाग 79 प्रकोर्ण) 


पक्षकार थी और जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात्‌ प्रवर्तन में है या 
प्रवर्तन में बनी रही है, उत्पन्न किसी विवाद में या ऐसी संधि, 
करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद या वैसी ही अन्य लिखत से 
संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन प्रोद्भूत किसी 
अधिकार या उससे उद्भूत किसी दायित्व या बाध्यता के संबंध 
में किसी विवाद में अधिकारिता नहीं होगी। 


(2) इस अनुच्छेद में 


(क) “देशी राज्य'' से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जिसे 
हिज मजेस्टी से या भारत डोमिनियन की सरकार से इस 
संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे राज्य के रूप में मान्यता 
प्राप्त थी; और 

(ख) “शासक” के अंतर्गत ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य 
व्यक्ति है जिसे हिज मजेस्टी से या भारत डोमिनियन की 
सरकार से ऐसे प्रारंभ से पहले किसी देशी राज्य के शासक 
के रूप में मान्यता प्राप्त थी। 


![363क. इस संविधान का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में 


किसी बात के होते हुए भी-- 


(क) ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति, जिसे संविधान 
(छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 97 के प्रारंभ से पहले 
किसी समय राष्ट्रपति के किसी देशी राज्य के शासक के रूप 
में मान्यता प्राप्त थी, या ऐसा व्यक्ति, जिसे ऐसे प्रारंभ से 
पहले किसी समय राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी 
के रूप में मान्यता प्राप्त थी, ऐसे प्रारंभ को और से ऐसे 
शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता 
प्राप्त नहीं रह जाएगा; 

(ख) संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, १97१ 
के प्रारंभ को और से निजी थैली का अंत किया जाता है 
और निजी थैली की बाबत सभी अधिकार, दायित्व और 
बाध्यताएं निर्वापित की जाती हैं और तद्नुसार खंड (क) में 
निर्दिष्ट, यथास्थिति, शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी 
को या अन्य व्यक्ति को किसी राशि का निजी थैली के रूप 
में संदाय नहीं किया जाएगा।] 


संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 97 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 
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364. (]) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 
राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी तारीख 
से, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए,- 


(क) संसद्‌ या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई 
गई कोई विधि किसी महापत्तन या विमानक्षेत्र को लागू नहीं 
होगी अथवा ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए 
लागू होगी जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं; या 

(ख) कोई विद्यमान विधि किसी महापत्तन या विमानक्षेत्र 
में उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त तारीख 
से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है 
अथवा ऐसे पत्तन या विमान क्षेत्र को लागू होने में ऐसे 
अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो 
उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। 


(2) इस अनुच्छेद में 


(क) “महापत्तन'' से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जिसे संसद्‌ 
द्वारा बनाई गई किसी विधि या किसी विद्यमान विधि द्वारा 
या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया गया है और इसके 
अतंर्गत ऐसे सभी क्षेत्र हैं जो उस समय ऐसे पत्तन की 
सीमाओं के भीतर हैं; 

(ख) “'विमानक्षेत्र'' से वायु मार्गो, वायुयानों और विमान 
चालन से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए यथा 
परिभाषित विमानक्षेत्र अभिप्रेत है। 


365. जहां इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन संघ 
को कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए किन्हीं 
निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई 
राज्य असफल रहता है वहां राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण 
होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का 
शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा 
सकता है। 


366. इस संविधान में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा 
अपेक्षित न हो, निम्नलिखित पदों के निम्नलिखित अर्थ हैं, अर्थात्‌ 


() “'कृषि-आय'' से भारतीय आय-कर से संबंधित 
अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए यथा परिभाषित 
कृषि-आय अभिप्रेत है; 
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महापत्तनों और विमान 
क्षेत्रों के बारे में विशेष 
उपबंध। 


संघ द्वारा दिए गए 
निदेशों का अनुपालन 
करने में या उनको 
प्रभावी करने में 
असफलता का प्रभाव। 


परिभाषाएं। 
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(2) “आंग्ल-भारतीय'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका 
पिता या पितृ-परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय 
उद्भव का है या था, किन्तु जो भारत के राज्यक्षेत्र में 
अधिवासी है और जो ऐसे राज्यक्षेत्र में ऐसे माता-पिता से 
जन्मा है या जन्मा था जो वहां साधारणतया निवासी रहे हैं 
और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हैं; 

(3) “' अनुच्छेद'' से इस संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत 
है; 

(4) “उधार लेना” के अंतर्गत वार्षिकियां देकर धन 
लेना है और “उधार” का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा; 


म क्र क्र क्र क 


(5) “खंड'' से उस अनुच्छेद का खंड अभिप्रेत है 
जिसमें वह पद आता है; 

(6) “निगम कर'' से कोई आय पर कर अभिप्रेत है, 
जहां तक वह कर कंपनियों द्वारा संदेय है और ऐसा कर है 
जिसके संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात्‌: - 

(क) वह कृषि-आय के संबंध में प्रभार्य नहीं है; 

(ख) कंपनियों द्वारा संदत्त कर के संबंध में कंपनियों 
द्वारा व्यष्टियों को संदेय लाभांशों में से किसी कटोती का 
किया जाना उस कर को लागू अधिनियमितियों द्वारा 
प्राधिकृत नहीं है; 

(ग) ऐसे लाभांश प्राप्त करने वाले व्यष्टियों की 
कुल आय की भारतीय आय-कर के प्रयोजनों के लिए 
गणना करने में अथवा ऐसे व्यष्टियों द्वारा संदेय या उनको 
प्रतिदिय भारतीय आय-कर की गणना करने में, इस प्रकार 
संदत्त कर को हिसाब में लेने के लिए कोई उपबंध 
विद्यमान नहीं है; 


(7) शंका की दशा में, “तत्स्थानी प्रांत'', '“तत्स्थानी 
देशी राज्य'' या “तत्स्थानी राज्य'' से ऐसा प्रांत, देशी राज्य 
या राज्य अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति प्रश्‍नगत किसी विशिष्ट 
प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, तत्स्थानी प्रांत, तत्स्थानी देशी 
राज्य या तत्स्थानी राज्य अवधारित करे; 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 54 द्वारा (-2-977 से) खंड 4क अंतःस्थापित 
किया गया और उसका संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, ]977 की धारा ॥ द्वारा (3-4-978 से) 
लोप किया गया। 
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(8) “क्रण'' के अंतर्गत वार्षिकियों के रूप में मूलधन 
के प्रतिसंदाय की किसी बाध्यता के संबंध में कोई दायित्व 
और किसी प्रत्याभूति के अधीन कोई दायित्व है और 
“ऋणभार'” का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा; 

(9) “संपदा शुल्क'' से वह शुल्क अभिप्रेत है जो ऐसे 
नियमों के अनुसार जो संसद्‌ या किसी राज्य के 
विधान-मंडल द्वारा ऐसे शुल्क के संबंध में बनाई गई विधियों 
द्वारा या उनके अधीन विहित किए जाएं, मृत्यु पर संक्रांत 
होने वाली या उक्त विधियों के उपबंधों के अधीन इस 
प्रकार संक्रांत हुई समझी गई सभी संपत्ति के मूल मूल्य पर 
या उसके प्रति निर्देश से, निर्धारित किया जाए; 

(१0) “विद्यमान विधि'' से ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, 
उपविधि, नियम या विनियम अभिप्रेत है जो इस संविधान के 
प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, 
नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाले किसी 
विधान-मंडल, प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया 
है या बनाया गया है; 

() “फेडरल न्यायालय'' से भारत शासन अधिनियम, 
4935 के अधीन गठित फेडरल न्यायालय अभिप्रेत है; 

(2) “माल” के अंतर्गत सभी सामग्री, वाणिज्या और 
वस्तुएं हैं; 

(73) “'प्रत्याभूति’' के अंतर्गत ऐसी बाध्यता है जिसका, 
किसी उपक्रम के लाभों के किसी विनिर्दिष्ट रकम से कम 
होने को दशा में, संदाय करने का वचनबंध इस संविधान के 
प्रारंभ से पहले किया गया है; 

(१4) “उच्च न्यायालय'' से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है 
जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य के लिए 
उच्च न्यायालय समझा जाता है और इसके अंतर्गत-- 

(क) भारत के राज्यक्षेत्र में इस संविधान के अधीन 
उच्च न्यायालय के रूप में गठित या पुनर्गठित कोई 
न्यायालय है, और 

(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में संसद्‌ द्वारा विधि द्वारा 
इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च 
न्यायालय के रूप में घोषित कोई अन्य न्यायालय है; 
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(१5) “देशी राज्य” से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जिसे 
भारत डोमिनियन की सरकार से ऐसे राज्य के रूप में मान्यता 
प्राप्त थी; 

(१6) “भाग” से इस संविधान का भाग अभिप्रेत है; 

(१7) “पेंशन'” से किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में 
संदेय किसी प्रकार की पेंशन अभिप्रेत है चाहे वह अभिदायी 
है या नहीं है और इसके अंतर्गत इस प्रकार संदेय सेवानिवृत्ति 
वेतन, इस प्रकार संदेय उपदान और किसी भविष्य निधि के 
अभिदानों की, उन पर ब्याज या उनमें अन्य परिवर्धन सहित 
या उसके बिना, वापसी के रूप में इस प्रकार संदेय कोई 
राशि या राशियां हैं; 

(१8) “आपात की उद्घोषणा'' से अनुच्छेद 352 के 
खंड() के अधीन की गई उद्घोषणा अभिप्रेत है; 

(१9) “लोक अधिसूचना” से, यथास्थिति, भारत के 
राजपत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में अधिसूचना अभिप्रेत 
है; 

(20) “रेल” के अंतर्गत 

(क) किसी नगरपालिक क्षेत्र में पूर्णतया स्थित ट्राम 
नहीं है, या 

(ख) किसी राज्य में पूर्णतया स्थित संचार की ऐसी 
अन्य लाइन नहीं है जिसकी बाबत संसद्‌ ने विधि द्वारा 
घोषित किया है कि वह रेल नहीं है;] 


गय के के के क्र 


?[ (22) “शासक” से ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति 
अभिप्रेत है जिसे संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 
397 के प्रारंभ से पहले किसी समय, राष्ट्रपति से किसी 
देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी या ऐसा 
व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ऐसे प्रारंभ से पहले किसी समय, 
राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता 
प्राप्त थी;] 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ॥956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा खंड(2]) का लोप किया 


गया। 


श्संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 97] की धारा 4 द्वारा खंड(22) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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(23) ““अनुसूची'” से इस संविधान की अनुसूची अभिप्रेत 
है; 

(24) “अनुसूचित जातियों” से ऐसी जातियां, मूलवंश 
या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों 
के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान 
के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 34 के अधीन अनुसूचित 
जातियां समझा जाता है; 

(25) “अनुसूचित जनजातियों'' से ऐसी जनजातियां या 
जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों 
के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान 
के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित 
जनजातियां समझा जाता है; 

(26) ““प्रतिभूतियो'' के अंतर्गत स्टाक है; 


2 क नम नम क 


(27) “उपखंड'' से उस खंड का उपखंड अभिप्रेत है 
जिसमें वह पद आता है; 

(28) ''कराधान'' के अंतर्गत किसी कर या लाग का 
अधिरोपण है चाहे वह साधारण या स्थानीय या विशेष है 
और “कर'' का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा; 

(29) “आय पर कर” के अंतर्गत अतिलाभ-कर की 


प्रकृति का कर है; 
2[ (29क) “माल के क्रय या विक्रय पर कर'' के 
अंतर्गत- 


(क) वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या 
अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में संपत्ति 
के ऐसे अंतरण पर है जो किसी संविदा के अनुसरण में 
न करके अन्यथा किया गया है; 

(ख) वह कर है जो माल में संपत्ति के (चाहे वह 
माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) ऐसे अंतरण 
पर है जो किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित है; 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 54 द्वारा (-2-977 से) खंड (26क) 
अंतःस्थापित किया गया और उसका संविधान (तैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, ॥977 की धारा ॥॥ द्वारा 
(१3-4-978 से) लोप किया गया। 

श्संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 982 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित। 
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निर्वचन। 


भारत का संविधान 
(भाग 79 प्रकोर्ण) 


(ग) वह कर है जो अवक्रय या किस्तों में संदाय 
की पद्धति से माल के परिदान पर है; 


(घ) वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या 
अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी 
प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अधिकार के (चाहे 
वह विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हों या नहीं) अंतरण पर 

(ङ) वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या 
अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल के प्रदाय 
पर है जो किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति-निकाय द्वारा 
अपने किसी सदस्य को किया गया है; 


(च) वह कर है, जो ऐसे माल के, जो खाद्य या 
मानव उपभोग के लिए कोई अन्य पदार्थ या कोई पेय 
है (चाहे वह मादक हो या नहीं) ऐसे प्रदाय पर है, जो 
किसी सेवा के रूप में या सेवा के भाग के रूप में या 
किसी भी अन्य रीति से किया गया है और ऐसा प्रदाय 
या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान 
प्रतिफल के लिए की गई है, 


और माल के ऐसे अंतरण, परिदान या प्रदाय के बारे में यह 
समझा जाएगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा, जो ऐसा अंतरण, 
परिदान या प्रदाय कर रहा है, उस माल का विक्रय है, और 
उस व्यक्ति द्वारा, जिसको ऐसा अंतरण, परिदान या प्रदाय 
किया जाता है, उस माल का क्रय है।] 


'[ (30) “संघ राज्य्षेत्र'' से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट 


कोई संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा अन्य 
राज्यक्षेत्र है जो भारत के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट है किंतु उस 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है।] 


367. (]) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 
इस संविधान के निर्वचन के लिए साधारण खंड अधिनियम, 
897, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो 
अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए जाएं, वैसे ही लागू होगा 
जैसे वह भारत डोमिनियन के विधान-मंडल के किसी अधिनियम 
के निर्वचन के लिए लागू होता है। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा खंड(30) के स्थान पर 


प्रतिस्थापित। 
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(भाग 79 प्रकोर्ण) 


(2) इस संविधान में संसद्‌ के या उसके द्वारा बनाए गए 
अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का अथवा !*** 
किसी राज्य के विधान-मंडल के या उसके द्वारा बनाए गए 
अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि उसके अंतर्गत, यथास्थिति, राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अध्यादेश 
या किसी राज्यपाल?*** द्वारा निर्मित अध्यादेश के प्रति निर्देश है। 


(3) इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, “विदेशी राज्य'' से 
भारत से भिन्न कोई राज्य अभिप्रेत है: 


परंतु संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति आदेश? द्वारा यह घोषणा कर सकेगा 
कि कोई राज्य उन प्रयोजनों के लिए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट 
किए जाएं विदेशी राज्य नहीं हैं। 


'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 

श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 
लोप किया गया। 

संविधान (विदेशी राज्यों के बारे में घोषणा) आदेश, 950 (सं.आ. 2) देखिए। 


[संविधान का संशोधन 
करने की संसद्‌ को 
शक्ति और उसके लिए 
प्रक्रिया।] 


भाग 20 
संविधान का संशोधन 


368. 2[() इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 
संसद्‌ अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान 
के किसी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में 
संशोधन इस अनुच्छेद में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कर 
सकेगी।] 


[(2)] इस संविधान के संशोधन का आरंभ संसद्‌ के 
किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुरःस्थापित करके 
ही किया जा सकेगा और जब वह विधेयक प्रत्येक सदन में उस 
सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन के 
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई 
बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तब “[वह राष्ट्रपति के 
समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो विधेयक को अपनी अनुमति देगा 
और तब] संविधान उस विधेयक के निबंधनों के अनुसार संशोधित 
हो जाएगा: 


परंतु यदि ऐसा संशोधन 
(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, 
अनुच्छेद 62 या अनुच्छेद 24 में, या 


(ख) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या 
भाग ] के अध्याय ] में, या 


(ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में, या 
(घ) संसद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या 


'संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 97 की धारा 3 द्वारा “संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया'' 


के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


श्संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, ।97 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 
संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 97१ की धारा 3 द्वारा अनुच्छेद 368 को खंड(2) के रूप में 


पुनर्सख्यांकित किया गया। 


“संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 97] की धारा 3 द्वारा “तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उसको 
अनुमति के लिए रखा जाएगा तथा विधेयक को ऐसी अनुमति दी जाने के पश्चात्‌'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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(ङ) इस अनुच्छेद के उपबंधों में, 


कोई परिवर्तन करने के लिए है तो ऐसे संशोधन के लिए उपबंध 
करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत 
किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए !*** कम से कम 
आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्पो 
द्वारा उन विधान-मंडलों का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। 


2[ (3) अनुच्छेद 3 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन 
किए गए किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।] 


3[ (4) इस संविधान का (जिसके अंतर्गत भाग 3 के उपबंध 
है) इस अनुच्छेद के अधीन [संविधान (बयालीसवां संशोधन) 
अधिनियम, 976 की धारा 55 के प्रारंभ से पहले या उसके 
पश्चात्‌] किया गया या किया गया तात्पर्यित कोई संशोधन किसी 
न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्‍नगत नहीं किया जाएगा। 


(5) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता 
है कि इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का 
परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए 
संसद्‌ को संविधायी शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बन्धन नहीं 
होगा।] 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क और ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 

शसंविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 977 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 

अनुच्छेद 368 के खंड(4) और खंड(5) संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 55 
द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और 
अन्य (।980) 2 एस.सी.सी. 59 के मामले में इस धारा को अविधिमान्य घोषित किया है। 


राज्य सूची के कुछ 
विषयों के संबंध में 
विधि बनाने की संसद्‌ 
की इस प्रकार अस्थायी 
शक्ति मानो वे समवर्ती 
सूची के विषय हों। 


भाग 27 
॥ अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ] 


369. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद्‌ 
को इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की अवधि के दौरान 
निम्नलिखित विषयों के बारे में विधि बनाने की इस प्रकार शक्ति 
होगी मानो वे विषय समवर्ती सूची में प्रगणित हों, अर्थात्‌ :- 


(क) सूती और ऊनी वस्त्रों, कच्ची कपास, (जिसके 
अंतर्गत ओटी हुई रु और बिना ओटी रुई या कपास हैं), 
बिनौले, कागज (जिसके अंतर्गत अखबारी कागज हैं), खाद्य 
पदार्थ (जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं), पशुओं 
के चारे (जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं), 
कोयले (जिसके अंतर्गत कोक और कोयले के व्युत्पाद हैं), 
लोहे, इस्पात और अभ्रक का किसी राज्य के भीतर व्यापार 
और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण; 


(ख) खंड (क) में वर्णित विषयों में से किसी विषय 
से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध, उन विषयों में से 
किसी के संबंध में उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों 
की अधिकारिता और शक्तियां, तथा उन विषयों में से किसी 
के संबंध में फीस किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में 
ली जाने वाली फीस नहीं है, 


किंतु संसद्‌ द्वारा बनाई गई कोई विधि, जिसे संसद्‌ इस अनुच्छेद 
के उपबंधों के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, उक्त 
अवधि की समाप्ति पर अक्षमता को मात्रा तक उन बातों के 
सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उस अवधि की समाप्ति के पहले 
किया गया है या करने का लोप किया गया है। 


'संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 962 की धारा 2 द्वारा (।-2-963 से) “अस्थायी तथा 
अंत:कालीन उपबंध'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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भारत का संविधान 277 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


![370. () इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,- जम्मू-कश्मीर राज्य के 
संबंध में अस्थायी उपबंध। 
(क) अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के 
संबंध में लागू नहीं होंगे; 
(ख) उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद्‌ की 
शक्ति, 


() संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों 
तक सीमित होगी जिनको राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार 
से परामर्श करके, उन विषयों के तत्स्थानी विषय घोषित 
कर दे जो भारत डोमिनियन में उस राज्य के अधिमिलन 
को शासित करने वाले अधिमिलन पत्र में ऐसे विषयों के 
रूप में विनिर्दिष्ट हैं जिनके संबंध में डोमिनियन विधान-मंडल 
उस राज्य के लिए विधि बना सकता है; और 


(7) उक्त सूचियों के उन अन्य विषयों तक सीमित 
होगी जो राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार की सहमति से, 
आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे। 


स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, उस 
राज्य की सरकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति 
से, जम्मू-कश्मीर के महाराजा की 5 मार्च, 948 की उद्घोषणा 
के अधीन तत्समय पदस्थ मंत्रि-परिषद्‌ को सलाह पर कार्य 
करने वाले जम्मू-कश्मीर के महाराजा के रूप में तत्समय 
मान्यता प्राप्त थी; 


(ग) अनुच्छेद । और इस अनुच्छेद के उपबंध उस राज्य 
के संबंध में लागू होंगे; 

(घ) इस संविधान के ऐसे अन्य उपबंध ऐसे अपवादों 
और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा? 
विनिर्दिष्ट करे, उस राज्य के संबंध में लागू होंगे: 


'इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा 
की सिफारिश पर यह घोषणा की कि ]7 नवंबर, ।952 से उक्त अनुच्छेद 370 इस उपांतरण के साथ प्रवर्तनीय 
होगा कि उसके खंड(१) में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया गया है, अर्थात्‌ः: 

“'स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए राज्य की सरकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राज्य 
की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राज्य की तत्समय पदारूढ़ मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने 
वाले जम्मू-कश्मीर के सदरे रियासत* के रूप में मान्यता प्रदान की हो।'' 

*अब ''राज्यपाल'' (विधि मंत्रालय आदेश सं. आ. 44, दिनांक 5 नवंबर, 952)। 

श्समय-समय पर यथासंशोधित संविधान (जम्मू और कश्मीर राज्य को लागू होना) आदेश, 954 
(सं. आ. 48) परिशिष्ट ] में देखिए। 
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2%* महाराष्ट्र और 
गुजरात राज्यों के संबंध 
में विशेष उपबन्ध। 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


परंतु ऐसा कोई आदेश जो उपखंड (ख) के पैरा (7) में 
निर्दिष्ट राज्य के अधिमिलन पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित 
है, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके ही किया जाएगा, 
अन्यथा नहीं: 


परंतु यह और कि ऐसा कोई आदेश जो अंतिम पूर्ववर्ती 
परंतुक में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषयों से संबंधित है, उस 
सरकार की सहमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 


(2) यदि खंड (]) के उपखंड (ख) के पैरा (7) में या 
उस खंड के उपखंड (घ) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट उस राज्य 
की सरकार की सहमति, उस राज्य का संविधान बनाने के 
प्रयोजन के लिए संविधान सभा के बुलाए जाने से पहले दी जाए 
तो उसे ऐसी संविधान सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिए 
रखा जाएगा जो वह उस पर करे। 


(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के 
होते हुए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा 
कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और 
उपांतरणों सहित ही और ऐसी तारीख से, प्रवर्तन में रहेगा, जो 
वह विनिर्दिष्ट करे: 


परंतु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले 
खंड (2) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश 
आवश्यक होगी। 


] [ 37I. 3 ने न 


(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, 
4 महाराष्ट्र या गुजरात राज्य] के संबंध में किए गए आदेश द्वारा:- 


संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 22 द्वारा अनुच्छेद 37 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
2संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, ।973 की धारा 2 द्वारा (-7-]974 से) “आंध्र प्रदेश'' शब्दों का 


लोप किया गया। 


३संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 973 की धारा 2 द्वारा (-7-974 से) खंड () का लोप किया 


गया। 


“मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 960 (960 का 77) की धारा 85 द्वारा (-5-960 से) ''मुंबई राज्य” के 


स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 279 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


(क) यथास्थिति, विदर्भ, मराठवाड़ा '[और शेष महाराष्ट्र 
या] सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास 
बोर्डो की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इन बोर्डो 
में से प्रत्येक के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन राज्य 
विधान सभा के समक्ष प्रतिवर्ष रखा जाएगा, 


(ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते 
हुए, उक्त क्षेत्रों के विकास व्यय के लिए निधियों के साम्यापूर्ण 
आबंटन के लिए, और 

(ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते 
हुए, उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में, तकनीकी शिक्षा और 
व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाओं की और 
राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं में नियोजन के 
लिए पर्याप्त अवसरों को व्यवस्था करने वाली साम्यापूर्ण 
व्यवस्था करने के लिए, 


राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर 
सकेगा।] 


२[377क. (।) इस संविधान में किसी बात के होते हुए नागालैंड राज्य के संबंध 
भी में विशेष उपबंध। 
(क) निम्नलिखित के संबंध में संसद्‌ का कोई अधिनियम 
नागालैंड राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक 
नागालैंड की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं 
करती है, अर्थात्‌: 
() नागाओं को धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं; 
(2) नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया; 
(गए) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां 
विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं; 
(४) भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व 
और अंतरण; 


मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 960 (960 का ]) की धारा 85 द्वारा (-5-960 से) “शेष महाराष्ट्र'' के 
स्थान पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (तेरहवां संशोधन) अधिनियम, 962 की धारा 2 द्वारा (-2-963 से) अंतःस्थापित। 
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भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


(ख) नागालैंड के राज्यपाल का नागालैंड राज्य में विधि 
और व्यवस्था के संबंध में तब तक विशेष उत्तरदायित्व रहेगा 
जब तक उस राज्य के निर्माण के ठीक पहले नागा पहाड़ी 
त्युएनसांग क्षेत्र में विद्यमान आंतरिक अशांति, उसकी राय में, 
उसमें या उसके किसी भाग में बनी रहती है और राज्यपाल, 
उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में की जाने 
वाली कार्रवाई के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग, 
मंत्रि-परिषद्‌ से परामर्श करने के पश्चात्‌ करेगा: 


परंतु यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा 
मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस उपखंड 
के अधीन अपेक्षा की गई है कि वह अपने व्यक्तिगत निर्णय 
का प्रयोग करके कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेक 
से किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की 
गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्‍नगत नहीं 
की जाएगी कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके 
कार्य करना चाहिए था या नहीं: 


परंतु यह और कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर 
या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अब 
यह आवश्यक नहीं है कि नागालैंड राज्य में विधि और 
व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व रहे 
तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि राज्यपाल का ऐसा 
उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट 
को जाए; 

(ग) अनुदान को किसी मांग के संबंध में अपनी सिफारिश 
करने में, नागालैंड का राज्यपाल यह सुनिश्चित करेगा कि 
किसी विनिर्दिष्ट सेवा या प्रयोजन के लिए भारत की संचित 
निधि में से भारत सरकार द्वारा दिया गया कोई धन उस सेवा 
या प्रयोजन से संबंधित अनुदान की मांग में, न कि किसी 
अन्य मांग में, सम्मिलित किया जाए; 

(घ) उस तारीख से जिसे नागालैंड का राज्यपाल इस 
निमित्त लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, त्युएनसांग जिले 
के लिए एक प्रादेशिक परिषद्‌ स्थापित की जाएगी जो पैंतीस 
सदस्यों से मिलकर बनेगी और राज्यपाल निम्नलिखित बातों 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


का उपबंध करने के लिए नियम अपने विवेक से बनाएगा, 
अर्थात्‌: 
() प्रादेशिक परिषद्‌ की संरचना और वह रीति 
जिससे प्रादेशिक परिषद्‌ के सदस्य चुने जाएंगे 


परंतु त्युएनसांग जिले का उपायुक्त प्रादेशिक परिषद्‌ 
का पदेन अध्यक्ष होगा और प्रादेशिक परिषद्‌ का उपाध्यक्ष 
उसके सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा; 


(॥) प्रादेशिक परिषद्‌ के सदस्य चुने जाने के लिए 
और सदस्य होने के लिए अर्हताएं; 

(77) प्रादेशिक परिषद्‌ के सदस्यों की पदावधि और 
उनको दिए जाने वाले वेतन और भत्ते, यदि कोई हों; 


(५) प्रादेशिक परिषद्‌ की प्रक्रिया और कार्य संचालन; 


(४) प्रादेशिक परिषद्‌ के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद 
की नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्ते; और 

(शा) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में प्रादेशिक 
परिषद्‌ के गठन और उसके उचित कार्यकरण के लिए 
नियम बनाने आवश्यक हैं। 


(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 
नागालैंड राज्य के निर्माण की तारीख से दस वर्ष की अवधि 
तक या ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए जिसे राज्यपाल, 
प्रादेशिक परिषद्‌ की सिफारिश पर, लोक अधिसूचना द्वारा, 
इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, 


(क) त्युएनसांग जिले का प्रशासन राज्यपाल द्वारा चलाया 
जाएगा; 

(ख) जहां भारत सरकार द्वारा नागालैंड सरकार को, 
संपूर्ण नागालैंड राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
कोई धन दिया जाता है वहां, राज्यपाल अपने विवेक से 
त्युएनसांग जिले और शेष राज्य के बीच उस धन के साम्यापूर्ण 
आबंटन के लिए प्रबंध करेगा; 

(ग) नागालैंड विधान-मंडल का कोई अधिनियम त्युएनसांग 
जिले को तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल, 
प्रादेशिक परिषद्‌ की सिफारिश पर, लोक अधिसूचना द्वारा, 
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इस प्रकार निदेश नहीं देता है और ऐसे किसी अधिनियम के 
संबंध में ऐसा निदेश देते हुए राज्यपाल यह निदिष्ट कर 
सकेगा कि वह अधिनियम त्युएनसांग जिले या उसके किसी 
भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन 
रहते हुए, प्रभावी होगा जिन्हें राज्यपाल प्रादेशिक परिषद्‌ की 
सिफारिश पर विनिर्दिष्ट करे: 


परंतु इस उपखंड के अधीन दिया गया कोई निदेश इस 
प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो; 


(घ) राज्यपाल त्युएनसांग जिले की शांति, उन्नति और 
सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए 
गए विनियम उस जिले को तत्समय लागू संसद्‌ के किसी 
अधिनियम या किसी अन्य विधि का, यदि आवश्यक हो तो 
भूतलक्षी प्रभाव के निरसन या संशोधन कर सकेंगे; 

(ङ) (7) नागालैंड विधान सभा में त्युएनसांग जिले का 
प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य को राज्यपाल, 
मुख्यमंत्री की सलाह पर त्युएनसांग कार्य मंत्री नियुक्त करेगा 
और मुख्यमंत्री अपनी सलाह देने में पूर्वोक्त! सदस्यों की 
बहुसंख्या की सिफारिश पर कार्य करेगा; 

(7) त्युएनसांग कार्य मंत्री त्युएनसांग जिले से संबंधित 
सभी विषयों की बाबत कार्य करेगा और उनके संबंध में 
राज्यपाल के पास उसकी सीधी पहुंच होगी किंतु वह उनके 
संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी देता रहेगा; 

(च) इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के 
होते हुए भी, त्युएनसांग जिले से संबंधित सभी विषयों पर 
अंतिम विनिश्चय राज्यपाल अपने विवेक से करेगा; 

(छ) अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में तथा अनुच्छेद 80 
के खंड (4) में राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों 


"संविधान (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश सं. १0 के पैरा 2 में यह उपबंध है कि भारत के संविधान का 
अनुच्छेद 37१क इस प्रकार प्रभावी होगा मानो उसके खंड (2) के उपखंड (ङ) के पैरा (7) में निम्नलिखित 
परंतुक (।-2-963) से जोड़ दिया गया हो, अर्थात्‌: 

“परंतु राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर, किसी व्यक्ति को त्युएनसांग कार्य मंत्री के रूप में ऐसे समय 
तक के लिए नियुक्त कर सकेगा, जब तक कि नागालैंड की विधान सभा में त्युएनसांग जिले के लिए आबंटित 
स्थलों को भरने के लिए विधि के अनुसार व्यक्तियों को चुन नहीं लिया जाता है।'' 
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के या ऐसे प्रत्येक सदस्य के प्रति निर्देशों के अंतर्गत इस 
अनुच्छेद के अधीन स्थापित प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा निर्वाचित 
नागालैंड विधान सभा के सदस्यों या सदस्य के प्रति निर्देश 
होंगे; 

(ज) अनुच्छेद ।70 में 

(7) खंड (१) नागालैंड विधान सभा के संबंध में 
इस प्रकार प्रभावी होगा मानो ''साठ'' शब्द के स्थान पर 
““छियालीस'' शब्द रख दिया गया हो; 


(7) उक्त खंड में, उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन- 
क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के प्रति निर्देश के अंतर्गत इस 
अनुच्छेद के अधीन स्थापित प्रादेशिक परिषद्‌ के सदस्यों 
द्वारा निर्वाचन होगा; 

(गा) खंड (2) और खंड (3) में प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रति निर्देश से कोहिमा और मोकोकचुंग 
जिलों में प्रादेशिक निर्वाचन-श्षेत्रों के प्रति निर्देश अभिप्रेत 
होंगे। 

(3) यदि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी 
उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो 
राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, कोई ऐसी बात (जिसके अंतर्गत किसी 
अन्य अनुच्छेद का कोई अनुकूलन या उपांतरण है) कर सकेगा 
जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक 
प्रतीत होती है: 


परंतु ऐसा कोई आदेश नागालैंड राज्य के निर्माण की तारीख 
से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा। 


स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद में, कोहिमा, मोकोकचुंग और 
त्युएनसांग जिलों का वही अर्थ है जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 
]962 में है।] 


![377ख. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 
राष्ट्रपति, असम राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, उस 
राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के 
लिए, जो समिति छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के 


'संविधान (बाइसवां संशोधन) अधिनियम, 969 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित। 
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असम राज्य के संबंध 
में विशेष उपबंध। 
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मणिपुर राज्य के संबंध 
में विशेष उपबंध। 


॥ आंध्र प्रदेश राज्य या 
तेलंगाना राज्य के संबंध 
में विशेष उपबंध।] 
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[ भाग ] में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधान 
सभा के सदस्यों से और उस विधान सभा के उतने अन्य सदस्यों 
से मिलकर बनेगी जितने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा 
ऐसी समिति के गठन और उसके उचित कार्यकरण के लिए उस 
विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों में किए जाने वाले उपांतरणों 
के लिए उपबंध कर सकेगा।] 


१[37१ग. () इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 
राष्ट्रपति, मणिपुर राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, उस 
राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के 
लिए, जो समिति उस राज्य के पहाडी क्षेत्रों से निर्वाचित उस 
विधान सभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी, राज्य की सरकार के 
कामकाज के नियमों में और राज्य की विधान सभा की प्रक्रिया 
के नियमों में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए और ऐसी 
समिति का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपाल 
के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा। 


(2) राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब कभी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा 
करे, मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में 
राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का 
विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य को निदेश देने 
तक होगा।] 


स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद में, “पहाडी क्षेत्रों'' से ऐसे क्षेत्र 
अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, पहाड़ी क्षेत्र घोषित करे।] 


3[ 37घ. “[(१) राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना 
राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, प्रत्येक राज्य की 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के विभिन्न 
भागों के लोगों के लिए लोक नियोजन के विषय में और शिक्षा 
के विषय में साम्यापूर्ण अवसरों और सुविधाओं का उपबंध कर 
सकेगा और दोनों राज्यों के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न 
उपबंध किए जा सकेंगे।] 


(2) खंड () के अधीन किया गया आदेश विशिष्टतया-- 


"पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97१ का 8) की धारा 7 द्वारा (2-।-972 से) “भाग क'' 


के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


>संविधान (सत्ताईसवां संशोधन) अधिनियम, 97] की धारा 5 द्वारा (25-2-972 से) अंतःस्थापित। 
>संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 973 की धारा 3 द्वारा (-7-974 से) अंतःस्थापित। 
“आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 204 (204 का 6) की धारा 97 द्वारा (2-6-2024 से) प्रतिस्थापित। 
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(क) राज्य सरकार से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह 
राज्य की सिविल सेवा में पदों के किसी वर्ग या वर्गों का 
अथवा राज्य के अधीन सिविल पदों के किसी वर्ग या वर्गों 
का राज्य के भिन्न भागों के लिए भिन्न स्थानीय काडरों में 
गठन करे और ऐसे सिद्धांतों और प्रक्रिया के अनुसार जो 
आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे पदों को धारण करने 
वाले व्यक्तियों का इस प्रकार गठित स्थानीय काडरौं में 
आबंटन करे; 


(ख) राज्य के ऐसे भाग या भागों को विनिर्दिष्ट कर 
सकेगा जो- 


() राज्य सरकार के अधीन किसी स्थानीय काडर 
में (चाहे उसका गठन इस अनुच्छेद के अधीन आदेश के 
अनुसरण में या अन्यथा किया गया है) पदों के लिए 
सीधी भर्ती के लिए, 


(7) राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के 
अधीन किसी काडर में पदों के लिए सीधी भर्ती के 
लिए, और 


(77) राज्य के भीतर किसी विश्वविद्यालय में या 
राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य शिक्षा 
संस्था में प्रवेश के प्रयोजन के लिए, 


स्थानीय क्षेत्र समझे जाएंगे; 


(ग) वह विस्तार विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिस तक, वह 
रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिससे और वे शर्तें विनिर्दिष्ट कर 
सकेगा जिनके अधीन, यथास्थिति, ऐसे काडर, विश्वविद्यालय 
या अन्य शिक्षा संस्था के संबंध में ऐसे अभ्यर्थियों को, 
जिन्होंने आदेश में विनिर्दिष्ट किसी अवधि के लिए स्थानीय 
क्षेत्र मै निवास या अध्ययन किया है-- 


() उपखंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे काडर में जो इस 


निमित्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, पदों के लिए 
सीधी भर्ती के विषय में; 
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(7) उपखंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसे विश्वविद्यालय 
या अन्य शिक्षा संस्था में जो इस निमित्त आदेश में 
विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवेश के विषय में, 


अधिमान दिया जाएगा या उनके लिए आरक्षण किया जाएगा। 


(3) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, [आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 
और तेलंगाना राज्य के लिए] एक प्रशासनिक अधिकरण के गठन 
के लिए उपबंध कर सकेगा जो अधिकरण निम्नलिखित विषयों 
की बाबत ऐसी अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का जिसके 
अंतर्गत वह अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार है जो संविधान 
(बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 973 के प्रारंभ से ठीक पहले 
(उच्चतम न्यायालय से भिन्न) किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी 
अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य था प्रयोग करेगा जो 
आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अर्थात्‌: 


(क) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गो के 
पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गो के सिविल 
पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के 
नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गो के पदों पर जो आदेश 
में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियुक्ति, आबंटन या प्रोन्नति; 

(ख) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गो के 
पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गो के सिविल 
पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के 
नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गो के पदों पर जो आदेश 
में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियुक्त, आबंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों 
की ज्येष्ठता; 

(ग) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गो के पदों 
पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गो के सिविल पदों 
पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के 
नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गो के पदों पर नियुक्त, 
आबंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की सेवा की ऐसी अन्य शर्तें 
जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं। 


(4) खंड (3) के अधीन किया गया आदेश-- 


(क) प्रशासनिक अधिकरण को उसकी अधिकारिता के 
भीतर किसी विषय से संबंधित व्यथाओं के निवारण के लिए 
ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त करने के लिए, जो राष्ट्रपति आदेश में 


'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2074 (2074 का 6) की धारा 97 द्वारा (2-6-204 से) प्रतिस्थापित। 
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विनिर्दिष्ट करे और उस पर ऐसे आदेश करने के लिए जो 
वह प्रशासनिक अधिकरण ठीक समझता है, प्राधिकृत कर 
सकेगा; 

(ख) प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियों और प्राधिकारों 
और प्रक्रिया के संबंध में ऐसे उपबंध (जिनके अंतर्गत 
प्रशासनिक अधिकरण की अपने अवमान के लिए दंड देने 
की शक्ति के संबंध में उपबंध हैं) अंतर्विष्ट कर सकेगा जो 
राष्ट्रपति आवश्यक समझे; 

(ग) प्रशासनिक अधिकरण को उसकी अधिकारिता के 
भीतर आने वाले विषयों से संबंधित और उस आदेश के 
प्रारंभ से ठीक पहले (उच्चतम न्यायालय से भिन्न) किसी 
न्यायालय अथवा किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के 
समक्ष लंबित कार्यवाहियों के ऐसे वर्गों के, जो आदेश में 
विनिर्दिष्ट किए जाएं, अंतरण के लिए उपबंध कर सकेगा; 

(घ) ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध 
(जिनके अंतर्गत फीस के बारे में और परिसीमा, साक्ष्य के 
बारे में या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि को किन्हीं अपवादों 
या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू करने के लिए उपबंध 
हैं) अंतर्विष्ट कर सकेगा जो राष्ट्रपति आवश्यक समझे। 


*(5) प्रशासनिक अधिकरण का किसी मामले को अंतिम 
रूप से निपटाने वाला आदेश, राज्य सरकार द्वारा उसकी पुष्टि 
किए जाने पर या आदेश किए जाने की तारीख से तीन मास की 
समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी हो जाएगा: 


परंतु राज्य सरकार, विशेष आदेश द्वारा, जो लिखित रूप में 
किया जाएगा और जिसमें उसके कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, 
प्रशासनिक अधिकरण के किसी आदेश को उसके प्रभावी होने के 
पहले उपांतरित या रद्द कर सकेगी और ऐसे मामले में प्रशासनिक 
अधिकरण का आदेश, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही 
प्रभावी होगा या वह निष्प्रभाव हो जाएगा। 


उच्चतम न्यायालय ने पी. सांबमूर्ति और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य 7987 (॥) एस.सी.सी. 
पृ. 362 में अनुच्छेद 37घ के खंड (5) और उसके परंतुक को असंवैधानिक और शून्य घोषित किया। 


268 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


(6) राज्य सरकार द्वारा खंड (5) के परंतुक के अधीन 
किया गया प्रत्येक विशेष आदेश, किए जाने के पश्चात्‌ यथाशक्य 
शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। 


(7) राज्य के उच्च न्यायालय को प्रशासनिक अधिकरण पर 
अधीक्षण की शक्ति नहीं होगी और (उच्चतम न्यायालय से 
भिन्न) कोई न्यायालय अथवा कोई अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण 
की या उसके संबंध में अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार के 
अधीन किसी विषय की बाबत किसी अधिकारिता, शक्ति या 
प्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। 


(8) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक 
अधिकरण का निरंतर बने रहना आवश्यक नहीं है तो राष्ट्रपति 
आदेश द्वारा प्रशासनिक अधिकरण का उत्सादन कर सकेगा और 
ऐसे उत्सादन से ठीक पहले अधिकरण के समक्ष लंबित मामलों 
के अंतरण और निपटारे के लिए ऐसे आदेश में ऐसे उपबंध कर 
सकेगा जो वह ठीक समझे। 


(9) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के 
किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, 


(क) किसी व्यक्ति की कोई नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति 
या अंतरण की बाबत जो-- 

() ॥ नवंबर, ।956 से पहले यथाविद्यमान हैदराबाद 
राज्य की सरकार के या उसके भीतर किसी स्थानीय 
प्राधिकारी के अधीन उस तारीख से पहले किसी पद पर 
किया गया था, या 

(2) संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 973 
के प्रारंभ से पहले आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार के 
अधीन या उस राज्य के भीतर किसी स्थानीय या अन्य 
प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर किया गया था, और 
(ख) उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या 

उसके समक्ष की गई किसी कार्रवाई या बात की बाबत, 
केवल इस आधार पर कि ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, पदस्थापना, 
प्रोन्नति या अंतरण, ऐसी नियुक्ति, पदस्थापना, प्रोन्नति या अंतरण 
की बाबत, यथास्थिति, हैदराबाद राज्य के भीतर या आंध्र प्रदेश 
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राज्य के किसी भाग के भीतर निवास के बारे में किसी अपेक्षा 
का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार नहीं 
किया गया था, यह नहीं समझा जाएगा कि वह अवैध या शून्य 
है या कभी भी अवैध या शून्य रहा था। 


(१0) इस अनुच्छेद के और राष्ट्रपति द्वारा इसके अधीन 


किए गए किसी आदेश के उपबंध इस संविधान के किसी अन्य 
उपबंध में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के 
होते हुए भी प्रभावी होंगे। 


37]डः संसद्‌ विधि द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य में एक 


विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी।] 


![37१च. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 


(क) सिक्किम राज्य की विधान सभा कम से कम तीस 


सदस्यों से मिलकर बनेगी; 


(ख) संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 


के प्रारंभ की तारीख से (जिसे इस अनुच्छेद में इसके 
पश्चात्‌ नियत दिन कहा गया है)-- 


() सिक्किम की विधान सभा, जो अप्रैल, 974 में 
सिक्किम में हुए निर्वाचनों के परिणामस्वरूप उक्त निर्वाचनों 
में निर्वाचित बत्तीस सदस्यों से (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 
आसीन सदस्य कहा गया है) मिलकर बनी है, इस 
संविधान के अधीन सम्यक्‌ रूप से गठित सिक्किम राज्य 
को विधान सभा समझी जाएगी; 

(॥) आसीन सदस्य इस संविधान के अधीन सम्यक्‌ 
रूप से निर्वाचित सिक्किम राज्य की विधान सभा के 
सदस्य समझे जाएंगे; और 

(77) सिक्किम राज्य को उक्त विधान सभा इस 
संविधान के अधीन राज्य की विधान सभा की शक्तियों 
का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी; 

(ग) खंड (ख) के अधीन सिक्किम राज्य की विधान 


सभा समझी गई विधान सभा की दशा में, अनुच्छेद 772 के 
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आंध्र प्रदेश में केंद्रीय 
विश्वविद्यालय की 
स्थापना। 


सिक्किम राज्य के 
संबंध में विशेष 
उपबंध। 


संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 3 द्वारा (26-4-975 से) अंतःस्थापित। 
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खंड (१) में [पांच वर्ष] की अवधि के प्रति निर्देशों का 
यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे 2[चार वर्ष] की अवधि के 
प्रति निर्देश हैं और [चार वर्ष] की उक्त अवधि नियत दिन 
से प्रारंभ हुई समझी जाएगी; 

(घ) जब तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्य उपबंध नहीं करती 
है तब तक सिक्किम राज्य को लोक सभा में एक स्थान 
आबंटित किया जाएगा और सिक्किम राज्य एक संसदीय 
निर्वाचन-क्षेत्र होगा जिसका नाम सिक्किम संसदीय निर्वाचन- 
क्षेत्र होगा; 

(ड) नियत दिन को विद्यमान लोक सभा में सिक्किम 
राज्य का प्रतिनिधि सिक्किम राज्य की विधान सभा के 
सदस्यो द्वारा निर्वाचित किया जाएगा; 


(च) संसद्‌, सिक्किम की जनता के विभिन्न अनुभागो के 
अधिकारों और हितों की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए 
सिक्किम राज्य की विधान सभा में उन स्थानों की संख्या के 
लिए जो ऐसे अनुभागों के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकेंगे 
और ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए, जिनसे 
केवल ऐसे अनुभागों के अभ्यर्थी ही सिक्किम राज्य की 
विधान सभा के निर्वाचन के लिए खड़े हो सकेंगे, उपबंध 
कर सकेगी; 

(छ) सिक्किम के राज्यपाल का, शांति के लिए और 
सिक्किम की जनता के विभिन्न अनुभागों की सामाजिक और 
आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए साम्यापूर्ण व्यवस्था 
करने के लिए विशेष उत्तरदायित्व होगा और इस खंड के 
अधीन अपने विशेष उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सिक्किम 
का राज्यपाल ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति 
समय-समय पर देना ठीक समझे, अपने विवेक से कार्य 
करेगा; 


'संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 43 द्वारा (6-9-979 से) “छह वर्ष'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ॥976 की धारा 56 द्वारा (3--977 से) 
“पांच वर्ष'' मूल शब्दों के स्थान पर “छह वर्ष! शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे। 

शसंविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।978 की धारा 43 द्वारा (6-9-979 से) “पांच वर्ष'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 56 द्वारा (3--977 से) 
“चार वर्ष” मूल शब्दों के स्थान पर “पांच वर्ष” शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे। 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


(ज) सभी संपत्ति और आस्तियां (चाहे वे सिक्किम राज्य 
में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के भीतर हों या बाहर) जो नियत 
दिन से ठीक पहले सिक्किम सरकार में या सिक्किम सरकार 
के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति में 
निहित थीं, नियत दिन से सिक्किम राज्य की सरकार में 
निहित हो जाएंगी; 

(झ) सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों में नियत दिन 
से ठीक पहले उच्च न्यायालय के रूप में कार्यरत 
उच्च न्यायालय नियत दिन को और से सिक्किम राज्य का 
उच्च न्यायालय समझा जाएगा; 


(ज) सिक्किम राज्य के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र सिविल, दांडिक 
और राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय तथा सभी 
न्यायिक, कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी 
नियत दिन को और से अपने-अपने कृत्यों को इस संविधान 
के उपबंधों के अधीन रहते हुए, करते रहेंगे; 

(ट) सिक्किम राज्य में समाविष्ट राज्यक्षेत्र में या उसके 
किसी भाग में नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त सभी विधियां 
वहां तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक किसी सक्षम 
विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका संशोधन 
या निरसन नहीं कर दिया जाता है; 


(ठ) सिक्किम राज्य के प्रशासन के संबंध में किसी ऐसी 
विधि को, जो खंड (ट) में निर्दिष्ट है, लागू किए जाने को 
सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए और किसी ऐसी विधि के 
उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के 
प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, नियत दिन से दो वर्ष के भीतर, 
आदेश द्वारा, ऐसी विधि में निरसन के रूप में या संशोधन 
के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगा जो 
आवश्यक या समीचीन हों और तब प्रत्येक ऐसी विधि इस 
प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते 
हुए प्रभावी होगी और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को 
किसी न्यायालय में प्रश्‍नगत नहीं किया जाएगा; 

(ड) उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को, 
सिक्किम के संबंध में किसी ऐसी संधि, करार, वचनबंध या 
वैसी ही अन्य लिखत से, जो नियत दिन से पहले की गई 


29] 
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मिजोरम राज्य के संबंध 
में विशेष उपबंध। 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


थी या निष्पादित की गई थी और जिसमें भारत सरकार या 
उसकी पूर्ववर्ती कोई सरकार पक्षकार थी, उत्पन्न किसी विवाद 
या अन्य विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, किंतु 
इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा 
कि वह अनुच्छेद 43 के उपबंधों का अल्पीकरण करती है; 

(ढ) राष्ट्रपति, लोक अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसी 
अधिनियमिति का विस्तार, जो उस अधिसूचना की तारीख 
को भारत के किसी राज्य में प्रवृत्त है, ऐसे निर्बन्धनों या 
उपांतरणों सहित, जो वह ठीक समझता है, सिक्किम राज्य 
पर कर सकेगा; 

(ण) यदि इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी 
उपबंध को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है 
तो राष्ट्रपति, आदेश' द्वारा, कोई ऐसी बात (जिसके अंतर्गत 
किसी अन्य अनुच्छेद का कोई अनुकूलन या उपांतरण है) 
कर सकेगा जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के 
लिए उसे आवश्यक प्रतीत होती हैः 


परंतु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति 
के पश्चात्‌ नहीं किया जाएगा; 

(त) सिक्किम राज्य या उसमें समाविष्ट राज्यक्षेत्रों में या 
उनके संबंध में, नियत दिन को प्रारंभ होने वाली और उस 
तारीख से जिसको संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 
4975 राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करता है, ठीक पहले 
समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की गई सभी बातें और 
कार्रवाइयां, जहां तक वे संविधान (छत्तीसवां संशोधन) 
अधिनियम, 975 द्वारा यथासंशोधित इस संविधान के उपबंधों 
के अनुरूप हैं, सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार यथासंशोधित 
इस संविधान के अधीन विधिमान्यतः की गई समझी जाएंगी।] 


२[37]छ. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 


(क) निम्नलिखित के संबंध में संसद्‌ का कोई अधिनियम 
मिजोरम राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम 


'संविधान (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश सं. ] (सं. आ. 99) देखिए। 
श्संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 986 की धारा 2 द्वारा (20-2-7987 से) अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं 
करती है, अर्थात्‌: 


() मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं; 
(2) मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया; 


(पा) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां 
विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं; 
(¡४) भूमि का स्वामित्व और अंतरणः 
परंतु इस खंड की कोई बात, संविधान (तिरपनवां संशोधन) 
अधिनियम, 7986 के प्रारंभ से ठीक पहले मिजोरम संघ 
राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम को लागू नहीं 
होगी 
(ख) मिजोरम राज्य की विधान सभा कम से कम चालीस 
सदस्यों से मिलकर बनेगी।] 


![377ज. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 


(क) अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अरुणाचल प्रदेश 
राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व 
रहेगा और राज्यपाल, उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन 
करने में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपने व्यक्तिगत 
निर्णय का प्रयोग मंत्रिपरिषद्‌ से परामर्श करने के पश्चात्‌ 
करेगाः 

परंतु यदि यह प्रश्‍न उठता है कि कोई मामला ऐसा 
मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस खंड 
के अधीन अपेक्षा की गई है कि वह अपने व्यक्तिगत निर्णय 
का प्रयोग करके कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेक 
से किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की 
गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्‍नगत नहीं 
की जाएगी कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके 
कार्य करना चाहिए था या नहीं: 


परंतु यह और कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर 
या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अब 
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अरुणाचल प्रदेश राज्य 
के संबंध में विशेष 
उपबंध। 


'संविधान (पचपनवां संशोधन) अधिनियम, 986 की धारा 2 द्वारा (20-2-987 से) अंतःस्थापित। 
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गोवा राज्य के संबंध 
में विशेष उपबंध। 


कर्नाटक राज्य के संबंध 
में विशेष उपबंध। 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


यह आवश्यक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि 
और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व 
रहे तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि राज्यपाल का 
ऐसा उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में 
विनिर्दिष्ट की जाए; 

(ख) अरूणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा कम से 
कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी।] 


![37¶झ. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 


गोवा राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर 
बनेगी।] 


२[37ज. (7) राष्ट्रपति, कर्नाटक राज्य के संबंध में किए 


गए आदेश द्वारा, 


(क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए, एक पृथक्‌ विकास 
बोर्ड की स्थापना के लिए, इस उपबंध सहित कि इस बोर्ड 
के कार्यकरण पर एक प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष राज्य विधान 
सभा के समक्ष रखा जाएगा; 

(ख) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखते हुए, उक्त क्षेत्र के विकास व्यय के लिए निधियों के 
साम्यापूर्ण आबंटन के लिए; और 

(ग) समस्त राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते 
हुए, उक्त क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए लोक नियोजन, 
शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के विषयों में साम्यापूर्ण 
अवसर और सुविधाओं के लिए, 


राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर 
सकेगा। 


(2) खंड (।) के उपखंड (ग) के अधीन किए गए आदेश 


द्वारा, 


(क) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में शैक्षणिक और व्यावसायिक 
प्रशिक्षण संस्थाओं में, ऐसे छात्रों के लिए जो जन्म से या 
अधिवास द्वारा उस क्षेत्र के हैं, स्थानों के आनुपातिक आरक्षण 
के लिए उपबंध किया जा सकेगा; और 


'संविधान (छप्पनवां संशोधन) अधिनियम, 987 की धारा 2 द्वारा (30-5-7987 से) अंतःस्थापित। 
श्संविधान (अठानवेवां संशोधन) अधिनियम, 20१2 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


(ख) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र में राज्य सरकार के अधीन 
और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी निकाय या संगठन 
में पदों या पदों के वर्गों की पहचान के लिए और उन 
व्यक्तियों के लिए, जो जन्म से या अधिवास द्वारा उस क्षेत्र 
के हैं, ऐसे पदों और आनुपातिक आरक्षण के लिए और उन 
पदों पर सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा अथवा ऐसी किसी 
अन्य रीति में, जो आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नियुक्ति 
के लिए उपबंध किया जा सकेगा।] 


372. (।) अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का 
इस संविधान द्वारा निरसन होने पर भी, किंतु इस संविधान के 
अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संविधान के प्रारंभ से 
ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में सभी प्रवृत्त विधि वहां तब तक 
प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे परिवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं 
कर दिया जाता है। 


(2) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी प्रवृत्त विधि के उपबंधों को 
इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजन के लिए 
राष्ट्रपति, आदेश” द्वारा, ऐसी विधि में निरसन के रूप में या 
संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगा जो 
आवश्यक या समीचीन हों और यह उपबंध कर सकेगा कि वह 
विधि ऐसी तारीख से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, इस 
प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए 
प्रभावी होगी और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को किसी 
न्यायालय में प्रश्‍नगत नहीं किया जाएगा। 


(3) खंड (2) की कोई बात-- 


(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारंभ से 
°[तीन वर्ष] को समाप्ति के पश्चात्‌ किसी विधि का कोई 
अनुकूलन या उपांतरण करने के लिए सशक्त करने वाली, या 
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विद्यमान विधियों का 
प्रवृत्त बने रहना और 
उनका अनुकूलन। 


'देखिए, अधिसूचना सं. का.नि.आ. 75, तारीख 5 जून, ॥950, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, 
अनुभाग 3, पृ. 5; सं. का.नि.आ. 870, तारीख 4 नवंबर, 950, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, 
अनुभाग 3, पृ. 903; अधिसूचना सं. का.नि.आ. 508, तारीख 4 अप्रैल, 7957, भारत का राजपत्र, असाधारण, 
भाग 2, अनुभाग 3, पृ. 287; अधिसूचना सं. का.नि.आ. 40-ख, तारीख 2 जुलाई, १952, भारत का राजपत्र, 
असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ. 66/; और त्रावणकोर-कोचीन भूमि अर्जन विधि अनुकूलन आदेश, 952, 
तारीख 20 नवंबर, 952, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3, पृ. 923 द्वारा यथासंशोधित विधि 
अनुकूलन आदेश, ।950, तारीख 26 जनवरी, ।950, भारत का राजपत्र, असाधारण, पृ. 449। 

“संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, ।95 की धारा 72 द्वारा “दो वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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विधियों का अनुकूलन 
करने की राष्ट्रपति की 
शक्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


(ख) किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी 
को, राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलित या उपांतरित 
किसी विधि का निरसन या संशोधन करने से रोकने वाली, 


नहीं समझी जाएगी। 


स्पष्टीकरण 7-इस अनुच्छेद में, “प्रवृत्त विधि!” पद के 
अंतर्गत ऐसी विधि है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत 
के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा पारित की गई है या बनाई गई है और पहले ही निरसित 
नहीं कर दी गई है, भले ही वह या उसके कोई भाग तब पूर्णतः 
या किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में न हों। 


स्पष्टीकरण 2--भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल 
द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई या बनाई गई 
ऐसी विधि का, जिसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 
राज्यक्षेत्रातीत प्रभाव था और भारत के राज्यक्षेत्र में भी प्रभाव था, 
यथापूर्वोक्त किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, 
ऐसा राज्यक्षेत्रातीत प्रभाव बना रहेगा। 


स्पष्टीकरण 3- इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ 
नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी अस्थायी प्रवृत्त विधि को, 
उसकी समाप्ति के लिए नियत तारीख से, या उस तारीख से 
जिसको, यदि वह संविधान प्रवृत्त न हुआ होता तो, वह समाप्त 
हो जाती, आगे प्रवृत्त बनाए रखती है। 


स्पष्टीकरण 4--किसी प्रांत के राज्यपाल द्वारा भारत शासन 
अधिनियम, 935 की धारा 88 के अधीन प्रख्यापित और इस 
संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त अध्यादेश, यदि तत्स्थानी 
राज्य के राज्यपाल द्वारा पहले ही वापस नहीं ले लिया गया है 
तो, ऐसे प्रारंभ के पश्चात्‌ अनुच्छेद 382 के खंड (।) के अधीन 
कार्यरत उस राज्य की विधान सभा के प्रथम अधिवेशन से 
छह सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा और इस 
अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि 
वह ऐसे किसी अध्यादेश को उक्त अवधि से आगे प्रवृत्त बनाए 
रखती है। 


![372क. (]) संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 
के प्रारंभ से ठीक पहले भारत में या उसके किसी भाग में प्रवृत्त 
किसी विधि के उपबंधों को उस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित 


'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 23 द्वारा अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजनों के लिए, 
राष्ट्रपति, नवंबर, 957 से पहले किए गए आदेश' द्वारा, ऐसी 
विधि में निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन 
और उपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हों और यह 
उपबंध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से जो आदेश में 
विनिर्दिष्ट की जाए, इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों 
के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी और किसी ऐसे अनुकूलन या 
उपांतरण को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 


(2) खंड () की कोई बात, किसी सक्षम विधान-मंडल 
या अन्य सक्षम प्राधिकारी को, राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन 
अनुकूलित या उपांतरित किसी विधि का निरसन या संशोधन करने 
से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। 


373. जब तक अनुच्छेद 22 के खंड (7) के अधीन संसद्‌ 
उपबंध नहीं करती है या जब तक इस संविधान के प्रारंभ से एक 
वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब 
तक उक्त अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो उसके खंड (4) और 
खंड (7) में संसद्‌ के प्रति किसी निर्देश के स्थान पर राष्ट्रपति 
के प्रति निर्देश और उन खंडों में संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि के 
प्रति निर्देश के स्थान पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेश के प्रति 
निर्देश रख दिया गया हो। 


374. () इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले फेडरल 
न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश, यदि वे अन्यथा 
निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीश हो जाएंगे और तब ऐसे वेतनों और भत्तों तथा 
अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों के 
हकदार होंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में 
अनुच्छेद 725 के अधीन उपबंधित हैं। 


(2) इस संविधान के प्रारंभ पर फेडरल न्यायालय में लंबित 
सभी सिविल या दांडिक वाद, अपील और कार्यवाहियां, उच्चतम 
न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी और उच्चतम न्यायालय को 
उनको सुनने और उनका अवधारण करने की अधिकारिता होगी 
और फेडरल न्यायालय द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले 
सुनाए गए या दिए गए निर्णयों और आदेशों का वही बल और 
प्रभाव होगा मानो वे उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए हों या 
दिए गए हों। 


(3) इस संविधान की कोई बात भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर 
किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की या उसके 


'देखिए 956 और १957 के विधि अनुकूलन आदेश। 
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निवारक निरोध में रखे 
गए व्यक्तियों के संबंध 
में कुछ दशाओं में आदेश 
करने की राष्ट्रपति की 
शक्ति। 


फेडरल न्यायालय के 
न्यायाधीशों और फेडरल 
न्यायालय में या सपरिषद्‌ 
हिज मजेस्टी के समक्ष 
लंबित कार्यवाहियों के 
बारे में उपबंध। 
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संविधान के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए न्यायालयों, 
प्राधिकारियों और अधिकारियों 
का कृत्य करते रहना। 


उच्च न्यायालयों के 
न्यायाधीशों के बारे में 
उपबंध। 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


संबंध में अपीलों और याचिकाओं को निपटाने के लिए सपरिषद्‌ 
हिज मजेस्टी द्वारा अधिकारिता के प्रयोग को वहां तक अविधिमान्य 
नहीं करेगी जहां तक ऐसी अधिकारिता का प्रयोग विधि द्वारा 
प्राधिकृत है और ऐसी अपील या याचिका पर इस संविधान के 
प्रारंभ के पश्चात्‌ किया गया सपरिषद्‌ हिज मजेस्टी का कोई 
आदेश सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रभावी होगा मानो वह 
उच्चतम न्यायालय द्वारा उस अधिकारिता के प्रयोग में जो ऐसे 
न्यायालय को इस संविधान द्वारा प्रदान की गई है, किया गया 
कोई आदेश या डिक्री हो। 


(4) इस संविधान के प्रारंभ से ही पहली अनुसूची के 
भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में प्रिवी कौंसिल के रूप में 
कार्यरत प्राधिकारी की उस राज्य के भीतर किसी न्यायालय के 
किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की या उसके संबंध में अपीलों 
और याचिकाओं को ग्रहण करने या निपटाने की अधिकारिता 
समाप्त हो जाएगी और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारंभ पर 
लंबित सभी अपीलें और अन्य कार्यवाहियां उच्चतम न्यायालय को 
अंतरित कर दी जाएंगी और उसके द्वारा निपटाई जाएंगी। 


(5) इस अनुच्छेद के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए 
संसद्‌ विधि द्वारा और उपबंध कर सकेगी। 


375. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र सिविल, दांडिक और 
राजस्व अधिकारिता वाले सभी न्यायालय और सभी न्यायिक, 
कार्यपालक और अनुसचिवीय प्राधिकारी और अधिकारी 
अपने-अपने कृत्यां को, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए, करते रहेंगे। 


376. () अनुच्छेद 277 के खंड (2) में किसी बात के 
होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत 
के उच्च न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश, यदि वे 
अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर तत्स्थानी 
राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे और तब ऐसे 
वेतन और भत्तों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में 
ऐसे अधिकारों के हकदार होंगे जो ऐसे उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 22] के अधीन उपबंधित हैं। 
'[ऐसा न्यायाधीश इस बात के होते हुए भी कि वह भारत का 
नागरिक नहीँ है, ऐसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अथवा 


संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 95] की धारा १3 द्वारा जोड़ा गया। 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


किसी अन्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश 
नियुक्त होने का पात्र होगा।] 


(2) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पहली अनुसूची 
के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के तत्स्थानी किसी देशी 
राज्य के उच्च न्यायालय के पद धारण करने वाले न्यायाधीश, 
यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे प्रारंभ पर इस 
प्रकार विनिर्दिष्ट राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे 
और अनुच्छेद 27 के खंड () और खंड (2) में किसी बात 
के होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड (१) के परंतुक 
के अधीन रहते हुए, ऐसी अवधि की समाप्ति तक पद धारण 
करते रहेंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। 


(3) इस अनुच्छेद में, “न्यायाधीश'' पद के अंतर्गत कार्यकारी 
न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश नहीं है। 


377. इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले पद धारण करने 
वाला भारत का महालेखापरीक्षक, यदि वह अन्यथा निर्वाचन न 
कर चुका हो तो, ऐसे प्रारंभ पर भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 
हो जाएगा और तब ऐसे वेतनों तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन 
के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो भारत के 
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संबंध में अनुच्छेद 48 के 
खंड (3) के अधीन उपबंधित है और अपनी उस पदावधि की 
समाप्ति तक पद धारण करने का हकदार होगा जो ऐसे प्रारंभ से 
ठीक पहले उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन अवधारित की 
जाए। 


378. () इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत 
डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के पद धारण करने वाले 
सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो ऐसे प्रारंभ 
पर संघ के लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे और 
अनुच्छेद 36 के खंड () और खंड (2) में किसी बात के 
होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतुक के 
अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण 
करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू 
नियमों के अधीन अवधारित है। 


(2) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी प्रांत के 
लोक सेवा आयोग के या प्रांतों के समूह की आवश्यकताओं की 
पूर्ति करने वाले किसी लोक सेवा आयोग के पद धारण करने 
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भारत के नियंत्रक- 
महालेखापरीक्षक के 
बारे में उपबंध। 


लोक सेवा आयोगों के 
बारे में उपबंध। 
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आंध्र प्रदेश विधान 
सभा की अवधि के 
बारे में विशेष उपबंध। 


कठिनाइयों को दूर करने 
की राष्ट्रपति की शक्ति। 


भारत का संविधान 
(भाग 27- अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) 


वाले सदस्य, यदि वे अन्यथा निर्वाचन न कर चुके हों तो, ऐसे 
प्रारंभ पर, यथास्थिति, तत्स्थानी राज्य के लोक सेवा आयोग के 
सदस्य या तत्स्थानी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले 
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य हो जाएंगे और 
अनुच्छेद 36 के खंड () और खंड (2) में किसी बात के 
होते हुए भी, किंतु उस अनुच्छेद के खंड (2) के परंतुक के 
अधीन रहते हुए, अपनी उस पदावधि की समाप्ति तक पद धारण 
करते रहेंगे जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले ऐसे सदस्यों को लागू 
नियमों के अधीन अवधारित है। 


![378क. अनुच्छेद 72 में किसी बात के होते हुए भी, 
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 3956 की धारा 28 और 29 के 
उपबंधों के अधीन गठित आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा, यदि 
पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, उक्त धारा 29 में 
निर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, इससे 
अधिक नहीं और उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस 
विधान सभा का विघटन होगा।] 


379- 392. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ]956 
की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित। 


392. (१) राष्ट्रपति किन्हीं ऐसी कठिनाइयों को, जो 
विशिष्टतया भारत शासन अधिनियम, ]935 के उपबंधों से इस 
संविधान के उपबंधों को संक्रमण के संबंध में हों, दूर करने के 
प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि यह संविधान 
उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उपांतरण, परिवर्धन या 
लोप के रूप में ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा 
जो वह आवश्यक या समीचीन समझे: 

परंतु ऐसा कोई आदेश भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन 
सम्यक्‌ रूप से गठित संसद्‌ के प्रथम अधिवेशन के पश्चात्‌ नहीं 
किया जाएगा। 

(2) खंड (]) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद्‌ 
के समक्ष रखा जाएगा। 

(3) इस अनुच्छेद, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 367 के 
खंड (3) और अनुच्छेद 39) द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियां, 
इस संविधान के प्रारंभ से पहले, भारत डोमिनियन के गवर्नर 
जनरल द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी। 


'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 24 द्वारा अंतःस्थापित। 


भाग 22 


संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, | हिन्दी में प्राधिकृत पाठ ] 
और निरसन 


393. इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। 


394. यह अनुच्छेद और अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 
324, 366, 367, 379, 380, 388, 39१, 392 और 393 तुरंत 
प्रवृत्त होंगे और संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी, 950 को 
प्रवृत्त होंगे जो दिन इस संविधान में इस संविधान के प्रारंभ के 
रूप में निर्दिष्ट किया गया है। 


2[394क. () राष्ट्रपति 


(क) इस संविधान के हिन्दी भाषा में अनुवाद को, जिस 
पर संविधान सभा के सदस्यो ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसे 
उपांतरणों के साथ जो उसे केंद्रीय अधिनियमों के हिन्दी 
भाषा में प्राधिकृत पाठों में अपनाई गई भाषा, शैली और 
शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हैं, और ऐसे 
प्रकाशन के पूर्व किए गए इस संविधान के ऐसे सभी संशोधनों 
को उसमें सम्मिलित करते हुए, तथा 

(ख) अंग्रेजी भाषा में किए गए इस संविधान के प्रत्येक 
संशोधन के हिन्दी भाषा में अनुवाद को, 


अपने प्राधिकार से प्रकाशित कराएगा। 


(2) खंड () के अधीन प्रकाशित इस संविधान और इसके 
प्रत्येक संशोधन के अनुवाद का वही अर्थ लगाया जाएगा जो 
उसके मूल का है और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भाग का इस 
प्रकार अर्थ लगाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति 
उसका उपयुक्त पुनरीक्षण कराएगा। 


'संबिधान (अठावनवां संशोधन) अधिनियम, ]987 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 
श्संविधान (अठावनवां संशोधन) अधिनियम, 7987 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 
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संक्षिप्त नाम। 


प्रारंभ। 


हिन्दी भाषा में प्राधिकृत 
पाठ। 


302 भारत का संविधान 
[भाग 22- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, (हिन्दी में प्राधिकृत पाठ) और निरसन] 


(3) इस संविधान का और इसके प्रत्येक संशोधन का इस 
अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद, सभी प्रयोजनों के लिए, 
उसका हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।] 


निरसन। 395. भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 947 और भारत शासन 
अधिनियम, ।935 का, पश्चात्‌ कथित अधिनियम को, संशोधक 
या अनुपूरक सभी अधिनियमितियों के साथ, जिनके अंतर्गत प्रिवी 
कौंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम, ॥949 नहीं है, इसके 
द्वारा निरसन किया जाता है। 


'[पहली अनुसूची 
( अनुच्छेद और अनुच्छेद 4) 
१. राज्य 


नाम राज्यक्षेत्र 


. आंध्र प्रदेश 2[वे राज्यक्षेत्र जो आंध्र राज्य अधिनियम, 953 की 
धारा 3 को उपधारा (7) में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 
956 की धारा 3 की उपधारा (॥) में, आंध्र प्रदेश 
और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, ]959 की 
प्रथम अनुसूची में और आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत् 
अंतरण) अधिनियम, ।968 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र 
प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 959 
को द्वितीय अनुसूची में [तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन 
अधिनियम, 20१4 की धारा 3 में] विनिर्दिष्ट हैं।] 


2. असम वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 
असम प्रांत, खासी राज्यों और असम जनजाति क्षेत्रों में 
समाविष्ट थे, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं 
जो असम (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 95] की 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं [और वे राज्यक्षेत्र भी इसके 
अंतर्गत नहीं हैं जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 962 
को धारा 3 की उपधारा (॥) में विनिर्दिष्ट हैं] 
[और वे राज्यक्षेत्र] भी इसके अंतर्गत नहीं हैं [जो 
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97 की धारा 
5, धारा 6 और धारा 7 में विनिर्दिष्ट हैं] [और वे 
राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो संविधान (नवां 
संशोधन) अधिनियम, १960 की धारा 3 के खंड 
(क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां 


'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 2 द्वारा पहली अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

°आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 968 (।968 का 36) की धारा 4 द्वारा 
(।-0-7968 से) पूर्ववर्ती प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 204 (20१4 का 6) की धारा )0 द्वारा (2-6-2024 से) अंतःस्थापित। 

“नागालैंड राज्य अधिनियम, 7962 (7962 का 27) की धारा 4 द्वारा (-2-963 से) जोड़ा गया। 

“पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97 का 80) की धारा 9 द्वारा (2-7-972 से) जोड़ा गया। 

“संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 3 द्वारा (3-7-205 से) अंत:स्थापित। 


303 


304 भारत का संविधान 
(पहली अनुसूची) 


नाम राज्यक्षेत्र 


तक उसका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) 
अधिनियम, 205 की दूसरी अनुसूची के भाग ॥ में 
निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) 
अधिनियम, 20१5 की दूसरी अनुसूची के भाग ] में 
निर्दिष्ट हैं।] 


3. बिहार [वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक 
पहले या तो बिहार प्रांत में समाविष्ट थे या इस 
प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों 
और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा- 
परिवर्तन) अधिनियम, 4968 की धारा 3 की 
उपधारा () के खंड (क) में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु 
वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो बिहार और 
पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, ]956 
की धारा 3 की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट हैं और 
वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो प्रथम वर्णित 
अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (१) के खंड 
(ख) में विनिर्दिष्ट हैं 2 और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार 
पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट 


हैं।।] 
3[4. गुजरात वे राज्यक्षेत्र जो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 960 की 
धारा 3 की उपधारा (॥) में निर्दिष्ट हैं।] 
5. केरल वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 3956 की 
धारा 5 की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट हैं। 
6. मध्य प्रदेश वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 3956 की 


धारा 9 की उपधारा (१) में “[तथा राजस्थान और 
मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 959 की 
प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं [किन्तु इनके अंतर्गत 
मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में 
विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र नहीं हैं]।] 


"बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 968 (968 का 24) की धारा 4 द्वारा (0-6-7970 
से) पूर्ववर्ती प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 5 द्वारा (5-7-2000 से) जोड़ा गया। 

मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 960 (960 का 7) को धारा 4 द्वारा (।-5-960 से) प्रविष्टि 4 के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

“राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, ॥959 (959 का 47) की धारा 4 द्वारा 
(-0-7959 से) अंतःस्थापित। 

“मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 5 द्वारा (--2000 से) जोड़ा गया। 
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![7. तमिलनाडु] वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 
या तो मद्रास प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार 
प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों और 
वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 956 की 
धारा 4 में [तथा आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा- 
परिवर्तन) अधिनियम, ।959 की द्वितीय अनुसूची में] 
विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं 
जो आंध्र राज्य अधिनियम, 953 की धारा 3 की 
उपधारा (]) और धारा 4 की उपधारा (॥) में 
विनिर्दिष्ट हैं और ?[वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत 
नहीं हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ।956 की धारा 
5 की उपधारा () के खंड (ख), धारा 6 और 
धारा 7 की उपधारा (]) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट 
हैं और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो 
आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 
१959 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं]। 


4[8. महाराष्ट्र वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ।956 की 
धारा 8 की उपधारा (॥) में विनिर्दिष्ट हैं, किन्तु वे 
राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो मुंबई पुनर्गठन 
अधिनियम, 4960 को धारा 3 की उपधारा (॥) में 
निर्दिष्ट हैं।] 

ञ[९[9.] कर्नाटक] वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 956 की 
धारा 7 की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट हैं, '[किंतु वे 
राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र प्रदेश और 
मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 968 की अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट हैं]। 


"मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 968 (968 का 53) की धारा 5 द्वारा (4--969 से) 
“7. मद्रास” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 959 (959 का 56) की धारा 6 द्वारा (-4-960 
से) अंतःस्थापित। 

आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 959 (959 का 56) की धारा 6 द्वारा (-4-960 
से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 960 (960 का ]) की धारा 4 द्वारा (।-5-960 से) अंतःस्थापित। 

मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 973 (973 का 30) की धारा 5 द्वारा (--973 से) 
“9. मैसूर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 7960 (960 का 77) को धारा 4 द्वारा (-5-7960 से) प्रविष्टि 8 से 24 तक 
को प्रविष्टि 9 से ]5 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया। 

'आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 968 (968 का 36) की धारा 4 द्वारा 
(-0-7968 से) अंतःस्थापित। 
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[१0.] [ओडिशा] वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले 
या तो ओडिशा प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार 
प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों। 


![7.] पंजाब वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 956 की 
धारा 7 में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र जो 
अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 4960 की प्रथम 
अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं,] *[किंतु वे राज्यक्षेत्र 
इसके अंतर्गत नहीं हैं जो संविधान (नौवां संशोधन) 
अधिनियम, ।960 की पहली अनुसूची के भाग 2 में 
निर्दिष्ट हैं] [और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं 
हैं जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, ।966 की धारा 3 
की उपधारा (।), धारा 4 और धारा 5 की उपधारा 
(१) में विनिर्दिष्ट हैं]। 


![2.] राजस्थान वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 956 की 
धारा १0 में विनिर्दिष्ट हैं, [किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके 
अंतर्गत नहीं हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र 
अंतरण) अधिनियम, 7959 की प्रथम अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट हैं] । 


।[१3.] उत्तर प्रदेश 7[वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक 
पहले या तो संयुक्त प्रांत नाम से ज्ञात प्रांत में समाविष्ट 
थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के 
भाग रहे हों, वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश 
(सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 968 की धारा 3 की 
उपधारा () के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं और वे 


'मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, १960 (960 का 77) की धारा 4 द्वारा (-5-960 से) प्रविष्टि 8 से 4 तक 
को प्रविष्टि 9 से ]5 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 

“उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 207 (207 का ॥5) की धारा 6 द्वारा (--207] से) ''उड़ीसा'' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 960 (7960 का 64) की धारा 4 द्वारा (7--96 से) 
अंतःस्थापित। 

“संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, ।960 को धारा 3 द्वारा (7--96] से) जोड़ा गया। 

“पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 966 (7966 का 3१) की धारा 7 द्वारा (--966 से) अंतःस्थापित। 

“राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, १959 (।959 का 47) की धारा 4 द्वारा 
(-70-959 से) अंतःस्थापित। 

7हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, १979 (।979 का 3१) की धारा 5 द्वारा 
(5-9-983 से) “॥3. उत्तर प्रदेश’? के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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राज्यक्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) 
अधिनियम, 979 की धारा 4 की उपधारा (]) के 
खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके 
अंतर्गत नहीं हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा- 
परिवर्तन) अधिनियम, 7968 की धारा 3 की उपधारा 
() के खंड (क) [तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन 
अधिनियम, 2000 की धारा 3] में विनिर्दिष्ट हैं और 
वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो हरियाणा 
और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 979 
की धारा 4 की उपधारा (]) के खंड (क) में 
विनिर्दिष्ट हैं।] 

2[१4.] पश्चिमी बंगाल वे राञ्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 
या तो पश्चिमी बंगाल प्रांत में समाविष्ट थे या इस 
प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों 
और चंद्रनगर (विलयन) अधिनियम, ॥954 की 
धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित चंद्रनगर का 
राज्यक्षेत्र और वे राज्यक्षेत्र भी जो बिहार और पश्चिमी 
बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 956 की 
धारा 3 की उपधारा (॥) में विनिर्दिष्ट हैं [और वे 
राज्यक्षेत्र भी, जो पहली अनुसूची के भाग 3 में 
निर्दिष्ट हैं किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो 
संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 960 की धारा 
3 के खंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए 
भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक सौवां 
संशोधन) अधिनियम, 205 की पहली अनुसूची के 
भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रं और दूसरी अनुसूची के 
भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक 
सौवां संशोधन) अधिनियम, 205 की दूसरी अनुसूची 
के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं।] 


उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 5 द्वारा (9-।-2000 से) अंतःस्थापित। 

“मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 7960 (960 का 77) को धारा 4 द्वारा (-5-7960 से) प्रविष्टि 8 से 24 तक 
को प्रविष्टि 9 से ]5 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 

संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 3 द्वारा (3-7-205 से) अंतःस्थापित। 


306 


भारत का संविधान 308 
(पहली अनुसूची) 


नाम 


राज्यक्षेत्र 


।[१5.] जम्मू-कश्मीर 
2[१6. नागालैंड 


3[7. हरियाणा 


5[१8. हिमाचल प्रदेश 


४[१9. मणिपुर 


20. त्रिपुरा 


वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक 
पहले जम्मू-कश्मीर देशी राज्य में समाविष्ट था। 


वे राज्यक्षेत्र जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 3962 की 
धारा 3 को उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट हैं।] 

4[वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 966 
की धारा 3 की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट हैं और 
वे राज्यक्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा- 
परिवर्तन) अधिनियम, 979 की धारा 4 की उपधारा 
(4) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र 
इसके अंतर्गत नहीं हैं जो उस अधिनियम की धारा 4 
की उपधारा () के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं।]] 


वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 
इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे हिमाचल प्रदेश और 
बिलासपुर के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाले प्रांत 
रहे हों और वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 
7966 की धारा 5 की उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट हैं।] 


वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक 
पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो वह मणिपुर के 
नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाला प्रांत रहा हो। 


वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक 
पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो वह त्रिपुरा के नाम 
से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाला प्रांत रहा हो [और वे 
राज्यक्षेत्र जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 
960 की धारा 3 के खंड (घ) में अंतर्विष्ट किसी 
बात के होते हुए भी जहां तक उनका संबंध संविधान 
(एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 205 की पहली 
अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, 
संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 205 की 
पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं।] 


'मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, १960 (960 का 77) की धारा 4 द्वारा (-5-960 से) प्रविष्टि 8 से 4 तक 
को प्रविष्टि 9 से ]5 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 

“नागालैंड राज्य अधिनियम, 962 (१962 का 27) की धारा 4 द्वारा (-2-963 से) अंतःस्थापित। 

अपंजान पुनर्गठन अधिनियम, 966 (7966 का 3१) की धारा 7 द्वारा (--966 से) अंतःस्थापित। 

“हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 979 (।979 का 30) की धारा 5 द्वारा 
(१5-9-१983 से) ““१7. हरियाणा'' के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

ऽहिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 970 (970 का 53) की धारा 4 द्वारा (25--977 से) अंतःस्थापित। 

“पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 797] (।97 का 8१) की धारा 9 द्वारा (2--972 से) अंतःस्थापित। 

"संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 205 की धारा 3 द्वारा (3-7-205 से) अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 309 
(पहली अनुसूची) 


नाम 


राज्यक्षेत्र 


2.5 


2[ 22. 


3[ 23. 


4 24. 


5[ 25, 


5[ 26. 


“90, 


2[ 28. 


४99. 


मेघालय 


सिक्किम 


मिजोरम 
अरुणाचल प्रदेश 
गोवा 

छत्तीसगढ़ 

१[ उत्तराखंड] 
झारखंड 


तेलंगाना 


वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 
497१ की धारा 5 में विनिर्दिष्ट हैं [और वे राज्यक्षेत्र, 
जो पहली अनुसूची के भाग ) में निर्दिष्ट हैं किंतु वे 
राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (एक 
सौवां संशोधन) अधिनियम, 205 की दूसरी अनुसूची 
के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं।] 


वे राज्यक्षेत्र जो संविधान (छत्तीसवां संशोधन) 
अधिनियम, 975 के प्रारंभ से ठीक पहले सिक्किम 
में समाविष्ट थे।] 

वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 
97] की धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं।] 

वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 
97] की धारा 7 में विनिर्दिष्ट हैं।] 

वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन 
अधिनियम, 987 को धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं।] 
मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में 
विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र।] 


वे राज्यक्षेत्र जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 
की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं।] 

वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की 
धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं।] 

वे राज्यक्षेत्र जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 204 
की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं।] 


'संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 3 द्वारा (3-7-2075 से) अंतःस्थापित। 
2संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 2 द्वारा (26-4-975 से) अंतःस्थापित। 
मिजोरम राज्य अधिनियम, 986 (986 का 34) की धारा 4 द्वारा (20-2-987 से) अंतःस्थापित। 
“अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 986 (7986 का 69) की धारा 4 द्वारा (20-2-987 से) अंतःस्थापित। 
“गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 987 (१987 का 78) की धारा 5 द्वारा (30-5-987 से) अंतःस्थापित। 
“मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 5 द्वारा (--2000 से) अंतःस्थापित। 
7उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 5 द्वारा (9--2000 से) अंतःस्थापित। 
उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 52) की धारा 4 द्वारा (--2007 से) “उत्तरांचल 
शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
१बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 5 द्वारा (5-7-2000 से) अंतःस्थापित। 
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2074 (20]4 का 6) की धारा 00 द्वारा (2-6-2024 से) अंतःस्थापित। 


3I0 भारत का संविधान 
(पहली अनुसूची) 


2. संघ राज्यक्षेत्र 


नाम विस्तार 
. दिल्ली वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक 
पहले दिल्ली के मुख्य आयुक्त वाले प्रांत में समाविष्ट 
था। 
Ix * मे क मे ॥ 
2+ के के के के के 


3[2.] अंदमान और वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक 
निकोबार द्वीपसमूह पहले अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य आयुक्त 
वाले प्रांत में समाविष्ट था। 
3[3.] “[लक्षद्वीप] वह राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 956 की 
धारा 6 में विनिर्दिष्ट है। 
[२[4.] दादरा और नागर वह राज्यक्षेत्र जो ॥ अगस्त, 96 से ठीक पहले 
हवेली स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली में समाविष्ट था।] 
[ [5.] दमण और दीव वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन 
अधिनियम, 987 को धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं।] 
7[2[6.] १[पुडुचेरी] वे राज्यक्षेत्र जो 26 अगस्त, 962 से ठीक पहले 
भारत में पांडिचेरी, कारिकल, माही और यनम के 
नाम से ज्ञात फ्रांसीसी बस्तियों में समाविष्ट थे।] 


"हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 970 (970 का 53) की धारा 4 द्वारा (25--977 से) “हिमाचल 
प्रदेश'' से संबंधित प्रविष्टि 2 का लोप किया गया। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 797 (97 का 80) की धारा 9 द्वारा (2--7972 से) मणिपुर और 
त्रिपुरा से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97] का 80) को धारा 9 द्वारा (2--972 से) प्रविष्टि 4 
से 9 तक को प्रविष्टि 2 से 7 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 

“लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 973 (973 का 34) की धारा 5 
द्वारा (--973 से) ““लक्कादीव, मिनिकोय, अमीनदीवी द्वीप” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 96] की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 

“गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 987 (987 का 8) की धारा 5 द्वारा प्रविष्टि 5 के स्थान 
पर (30-5-7987 से) प्रतिस्थापित। 

7संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 962 की धारा 3 और धारा 7 द्वारा (6-8-962 से) 
अंतःस्थापित। 

पांडिचेरी (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 5 द्वारा (-0-2006 से) ''पांडिचेरी'' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 3]] 
(पहली अनुसूची) 


नाम 


विस्तार 


![२[7.] चंडीगढ़ 


वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 3966 की 


धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं। 


मे मै मै मै मै मै ] 


"पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, ।966 (7966 का 3१) की धारा 7 द्वारा (--966 से) अंतःस्थापित। 

“पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, ।97 (१97 का 80) की धारा 9 द्वारा (2--972 से) प्रविष्टि 4 
से 9 तक को प्रविष्टि 2 से 7 तक के रूप में पुनर्सख्यांकित किया गया। 

>मिजोरम राज्य अधिनियम, 986 (986 का 34) की धारा 4 द्वारा (20-2-987 से) मिजोरम संबंधी 
प्रविष्टि 8 का लोप किया गया और अरूणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि 9 को प्रविष्टि 8 के रूप में पुनः संख्यांकित 
किया गया। 

4अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 986 (986 का 69) की धारा 4 द्वारा (20-2-7987 से) अरूणाचल 
प्रदेश संबंधी प्रविष्टि 8 का लोप किया गया। 


दूसरी अनुसूची 


[ अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6 ), 97, ।25, ।48(3), 
58(3), 64(5), 86 और 22]] 


भाग क 
राष्ट्रपति और !*** राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध 


१. राष्ट्रपति और /*** राज्यों के राज्यपालों को प्रति मास निम्नलिखित उपलब्धियों 
का संदाय किया जाएगा, अर्थात्‌: 


राष्ट्रपति 2[ 0,000 रुपए।] 
राज्य का राज्यपाल [5,500 रुपए।] 


2. राष्ट्रपति और “*** राज्यों के राज्यपालों को ऐसे भत्तों का भी संदाय किया 
जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः भारत डोमिनियन के गवर्नर 
जनरल को तथा तत्स्थानी प्रांतों के गवर्नरों को संदेय थे। 


3. राष्ट्रपति और [राज्यों] के राज्यपाल अपनी-अपनी संपूर्ण पदावधि में ऐसे 
विशेषाधिकारों के हकदार होंगे जिनके इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः 
गवर्नर जनरल और तत्स्थानी प्रांतों के गवर्नर हकदार थे। 


4. जब उपराष्ट्रपति या कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा 
है या उसके रूप में कार्य कर रहा है या कोई व्यक्ति राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन 
कर रहा है तब वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जिनका, 
यथास्थिति, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल हकदार है जिसके कृत्यो का वह निर्वहन करता 
है या, यथास्थिति, जिसके रूप में वह कार्य करता है। 


छ त £ £ 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षर का लोप किया गया। 

22008 के अ.सं. 28 की धारा 2 के अनुसार अब (--2006 से) यह **7,50,000 रुपए! है। 

32009 के असं. । की धारा 3 के अनुसार अब (--2006 से) यह '“7,0,000 रुपए!” है। 

“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “ऐसे विनिर्दिष्ट'' शब्दों का 
लोप किया गया। 

“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “ऐसे राज्यों” के स्थान पर 
प्रतिस्थापित। 

“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 3956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा भाग ख का लोप किया गया। 


3]2 


भारत का संविधान 3]3 
(दूसरी अनुसूची) 


भाग ग 


लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य सभा के 
सभापति और उपसभापति के तथा '*** भृ राज्य] की 
विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा 
विधान परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति 
के बारे में उपबंध 

7. लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति को ऐसे वेतन और भत्तों 
का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन को 
संविधान सभा के अध्यक्ष को संदेय थे तथा लोक सभा के उपाध्यक्ष को और राज्य सभा 
के उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जो इस संविधान के 
प्रारंभ से ठीक पहले भारत डोमिनियन की संविधान सभा के उपाध्यक्ष को संदेय थे। 


8. *** राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा “[राज्य] की 
विधान परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया 
जाएगा जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमशः तत्स्थानी प्रांत को विधान सभा 
के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति को संदेय 
थे और जहां ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रांत की कोई विधान परिषद्‌ नहीं थी 
वहां उस राज्य की विधान परिषद्‌ के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्तों 
का संदाय किया जाएगा जो उस राज्य का राज्यपाल अवधारित करे। 


भाग घ 
उच्चतम न्यायालय और 5*** उच्च न्यायालयों के 
न्यायाधीशों के बारे में उपबंध 


9. (१) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताए समय के 
लिए प्रति मास निम्नलिखित दर से वेतन का संदाय किया जाएगा, अर्थात्‌ +-- 


मुख्य न्यायमूर्ति 5[0,000 रुपए] 
कोई अन्य न्यायाधीश '[9,000 रुपए] 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क में के किसी राज्य का'' शब्दों और अक्षर का लोप किया गया। 
श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा ““किसी ऐसे राज्य'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क में विनिर्दिष्ट किसी राज्य का'' शब्दों और अक्षर का लोप किया गया। 
“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 7956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “ऐसा राज्य'' के स्थान पर 
प्रतिस्थापित। 
“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 25 द्वारा “पहली अनुसूची के भाग क में के राज्यों 
में'' शब्दों और अक्षर का लोप किया गया। 
९2009 के अधिनियम सं. 23 की धारा 8 के अनुसार अब (--2006 से) यह “१,00,000 रुपए!” है। 
72009 के अधिनियम सं. 23 की धारा 8 के अनुसार अब (।--2006 से) यह “90,000 रुपए!” है। 


3]4 भारत का संविधान 
(दूसरी अनुसूची) 


परंतु यदि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय भारत 
सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की अथवा राज्य की सरकार की 
या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी की पूर्व सेवा के संबंध में (निःशक्तता या क्षति 
पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय में सेवा के लिए 
उसके वेतन में से [निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा, अर्थात्‌: 


(क) उस पेंशन की रकम; और 

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को 
देय पेंशन के एक भाग के बदले उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन 
के उस भाग की रकम; और 


(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में निवृत्ति- 
उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन।] 


(2) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश, बिना किराया दिए, शासकीय निवास 
के उपयोग का हकदार होगा। 


(3) इस पैरा के उप-पैरा (2) की कोई बात उस न्यायाधीश को, जो इस संविधान 
के प्रारंभ से ठीक पहले-- 


(क) फेडरल न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर रहा था 
और जो ऐसे प्रारंभ पर अनुच्छेद 374 के खंड (]) के अधीन उच्चतम न्यायालय 
का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है, या 


(ख) फेडरल न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण कर 
रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर उक्त खंड के अधीन उच्चतम न्यायालय का 
(मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न) न्यायाधीश बन गया है, 


उस अवधि में, जिसमें वह ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश के रूप में पद धारण 
करता है, लागू नहीं होगी और ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश, जो इस प्रकार उच्चतम न्यायालय 
का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश बन जाता है, यथास्थिति, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति 
या अन्य न्यायाधीश के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के 
उप-पैरा (॥) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त 
करने का हकदार होगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर 
है जो वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था। 


'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 25 द्वारा “उस पेंशन की राशि घटा दी जाएगी! 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 3I5 
(दूसरी अनुसूची) 

(4) उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर अपने 
कर्तव्य पालन में की गई यात्रा में उपगत व्यय को प्रतिपूर्ति के लिए ऐसे युक्तियुक्त भत्ते 
प्राप्त करेगा और यात्रा संबंधी उसे ऐसी युक्तियुक्त सुविधाएं दी जाएंगी जो राष्ट्रपति 
समय-समय पर विहित करे। 

(5) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुपस्थिति छुट्टी के (जिसके अंतर्गत 
छुट्टी भत्ते हैं) और पेंशन के संबंध में अधिकार उन उपबंधों से शासित होंगे जो इस 
संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को लागू थे। 


30. '[(7) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताए समय के 
लिए प्रति मास निम्नलिखित दर से वेतन का संदाय किया जाएगा, अर्थात्‌: 


मुख्य न्यायमूर्ति 2[9,000 रुपए] 
कोई अन्य न्यायाधीश [8,000 रुपए] 


परंतु यदि किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के समय भारत 
सरकार की या उसको पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी को अथवा राज्य की सरकार को 
या उसको पूर्ववर्ती सरकारों में से किसी को पूर्व सेवा के संबंध में (निःशक्तता या क्षति 
पेंशन से भिन्न) कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उच्च न्यायालय में सेवा के लिए उसके 
वेतन में से निम्नलिखित को घटा दिया जाएगा, अर्थात्‌ 


(क) उस पेंशन की रकम; और 

(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में अपने को 
देय पेंशन के एक भाग के बदले में उसका संराशित मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन 
के उस भाग की रकम; और 

(ग) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, ऐसी पूर्व सेवा के संबंध में निवृत्ति- 
उपदान प्राप्त किया है तो उस उपदान के समतुल्य पेंशन।] 
(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 


(क) किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण 
कर रहा था और ऐसे प्रारंभ पर अनुच्छेद 376 के खंड (।) के अधीन तत्स्थानी 
राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है, या 


'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 25 द्वारा उप-पैरा () के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
22009 के अधिनियम सं. 23 की धारा 2 के अनुसार अब (।--2006 से) यह “90,000 रुपए!” है। 
32009 के अधिनियम सं. 23 की धारा 2 के अनुसार अब (।--2006 से) यह “80,000 रुपए!” है। 


3]6 भारत का संविधान 
(दूसरी अनुसूची) 


(ख) किसी प्रांत के उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के रूप में पद 
धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर उक्त खंड के अधीन तत्स्थानी राज्य 
के उच्च न्यायालय का (मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न) न्यायाधीश बन गया है, 


यदि वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले इस पैरा के उप-पैरा (१) में विनिर्दिष्ट दर से 
उच्चतर दर पर वेतन प्राप्त कर रहा था तो, यथास्थिति, ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य 
न्यायाधीश के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैर के उप-पैरा (१) 
में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त करने का 
हकदार होगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर है जो 
वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्राप्त कर रहा था। 


[(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 के 
प्रारंभ से ठीक पहले, पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ 
पर उक्त अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के 
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति बन गया है, यदि वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले 
अपने वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में कोई रकम प्राप्त कर रहा था तो, ऐसे मुख्य 
न्यायमूर्ति के रूप में वास्तविक सेवा में बिताए समय के लिए इस पैरा के उप-पैरा (]) 
में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त भत्ते के रूप में वही रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।] 


१]. इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 


(क) “मुख्य न्यायमूर्ति” पद के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति है और 
''न्यायाधीश'' पद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश है; 
(ख) “वास्तविक सेवा'' के अंतर्गत 


() न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीश के रूप में कर्तव्य पालन में या ऐसे अन्य 
कृत्यों के पालन में, जिनका राष्ट्रपति के अनुरोध पर उसने निर्वहन करने का 
भार अपने ऊपर लिया है, बिताया गया समय है; 


(५¡) उस समय को छोड़कर जिसमें न्यायाधीश छुट्टी लेकर अनुपस्थित 
है, दीर्घावकाश है; और 


(प) उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय 
से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण पर जाने पर पदग्रहण-काल है। 


'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 25 द्वारा उप-पैरा (3) और उप-पैरा (4) के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान sl 
(दूसरी अनुसूची) 


भाग ङ 
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध 


१2. () भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को *चार हजार रुपए प्रतिमास की 
दर से वेतन का संदाय किया जाएगा। 


(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के 
महालेखापरीक्षक के रूप में पद धारण कर रहा था और जो ऐसे प्रारंभ पर 
अनुच्छेद 377 के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक बन गया है, इस पैरा के 
उप-पैरा (॥) में विनिर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन के रूप में ऐसी रकम प्राप्त 
करने का हकदार होगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट वेतन और ऐसे वेतन के अंतर के बराबर 
है जो वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में प्राप्त कर 
रहा था। 


(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन तथा 
अन्य सेवा-शर्तो के संबंध में अधिकार उन उपबंधों से, यथास्थिति, शासित होंगे या 
शासित होते रहेंगे जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के महालेखापरीक्षक 
को लागू थे और उन उपबंधों में गवर्नर जनरल के प्रति सभी निर्देशों का यह अर्थ 
लगाया जाएगा कि वे राष्ट्रपति के प्रति निर्देश हैं। 


*97] के अधिनियम सं. 56 की धारा 3 द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीशों के बराबर वेतन का संदाय किया जाएगा। अब 2009 के अधिनियम सं. 23 द्वारा उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीशों का वेतन अब “90,000 रुपए” है। 


तीसरी अनुसूची 


[ अनुच्छेद 75( 4), 99, 24(6), 248( 2), 64(3), 
88 और 29 ]* 


शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप 
] 
संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्ररूप:-- 


ईश्वर की शपथ लेता हूं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, [मैं भारत की प्रभुता और 
अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा,] मैं संघ के मंत्री के रूप में आपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक 
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष 
के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय 
करूंगा।'' 


“मैं, अमुक, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत 


2 
संघ के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप:- 


ईश्वर को शपथ लेता हुँ 

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति 
या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के 
सम्यक्‌ निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप 
से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।'' 

2 [ 3 

क 
संसद्‌ के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने 


“मैं, अमुक, कि जो विषय संघ के मंत्री के 


वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:-- 


*अनुच्छेद 84(क) और अनुच्छेद 73(क) भी देखिए। 
'संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, ।963 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित। 
2संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 5 द्वारा प्ररूप 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


3]8 


भारत का संविधान 3।9 
(तीसरी अनुसूची) 

“मैं, अमुक, जो राज्य सभा (या लोक सभा) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी 
ईश्वर की शपथ लेता हूं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं. 
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और भारत की 

प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।'' 
ख 
संसद्‌ के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:-- 


के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं कि मैं विधि द्वारा 


“मैं, अमुक, जो राज्य सभा (या लोक सभा) का सदस्य निर्वाचित (या 


ईश्वर को शपथ लेता हुँ 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और 
अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों 
का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।''] 


नामनिर्देशित) हुआ हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 


4 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ली 
जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:-.- 

“मैं, अमुक, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (या 
न्यायाधीश) (या भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) नियुक्त हुआ हूं, 
ईश्वर की शपथ लेता हूं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, '[मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण 
रखूंगा,] तथा मैं सम्यक्‌ प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान 
और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना 
पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।'' 

5 


किसी राज्य के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्ररूप:-- 


कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के 


ईश्वर की शपथ लेता हूं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, '[मैं भारत की प्रभुता और 


“मैं, अमुक, कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत 


'संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित। 


320 भारत का संविधान 
(तीसरी अनुसूची) 


अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा,] मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने 
कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या 
पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि 
के अनुसार न्याय करूंगा।'' 


6 
किसी राज्य के मंत्री के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूपः-- 


ईश्वर की शपथ लेता हूं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा 
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में 
अपने कर्तव्यों के सम्यक्‌ निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।'' 
| [ 7 
क 
किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने 
वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:-- 
“मैं, अमुक,---------- जो विधान सभा (या विधान परिषद्‌) में स्थान भरने 


“मैं, अमुक, 


ईश्वर को शपथ लेता हुँ 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, 
और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।'' 
EC 


किसी राज्य के विधान-मंडल के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने 
वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:-- 


“मैं, अमुक, जो विधान सभा (या विधान परिषद्‌) का सदस्य निर्वाचित (या 


के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं, 


ईश्वर की शपथ लेता हूं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और 
अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों 
का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।''] 


नामनिर्देशित) हुआ हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 


'संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 5 द्वारा प्ररूप 7 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान c%Al 
(तीसरी अनुसूची) 


8 


उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले 
प्रतिज्ञान का प्ररूप:-- 


“मैं, अमुक, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति (या 
ईश्वर को शपथ लेता हूं 
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, [मैं भारत की 
प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा,] तथा मैं सम्यक्‌ प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा 
अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, 


अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा 
बनाए रखूंगा।'' 


न्यायाधीश) नियुक्त हुआ हूं कि मैं विधि द्वारा 


संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित। 


'[चौथी अनुसूची 
[ अनुच्छेद 4() और अनुच्छेद 80 (2)] 
राज्य सभा में स्थानों का आबंटन 


निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को 
उतने स्थान आबंटित किए जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या 
उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं। 
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'संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

?आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 20१4 की धारा 72 द्वारा (2-6-2024 से) ''8'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2074 की धारा 72 द्वारा (2-6-204 से) अन्तःस्थापित। 

“आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 204 की धारा 72 द्वारा (2-6-204 से) 2 से 30 तक की प्रविष्टियों 
को क्रमश) 3 से 3] तक की प्रविष्टियों के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया। 

“बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) को धारा 7 द्वारा (5-7I-2000 से) ''22'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

“बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (5-7-2000 से) अंतःस्थापित। 

गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 987 (987 का 78) की धारा 6 द्वारा (30-5-987 से) 
अंतःस्थापित। 

“बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (5-7I-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 
को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया। 

मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 960 (।960 का ।) की धारा 6 द्वारा (-5-960) से प्रविष्टि 4 (प्रविष्टि 
6 के रूप में पुनःसंख्यांकित) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 966 (966 का 30) की धारा 9 द्वारा (-77-966 से) अंतःस्थापित। 

"मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (-77-2000 से) “१6” के 
स्थान पर प्रतिस्थापित। 

'श्मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (--2000 से) अंतःस्थापित। 

मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 968 (7968 का 53) की धारा 5 द्वारा (4--969 से) 
“8. मद्रास'' (१ के रूप में पुनःसंख्यांकित) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 959 (959 का 56) की धारा 8 द्वारा 
(।-4-960 से) “'7'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 960 (960 का 7) की धारा 6 द्वारा (-5-7960 से) अंतःस्थापित। 
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"मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 973 (973 का 3१) की धारा 5 द्वारा (--973 से) 
“'3. मैसूर” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) को धारा 7 द्वारा (5-77-2000 से) प्रविष्टि 4 से 
29 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 204 की धारा 72 द्वारा (2-6-204 से) 2 से 30 तक की प्रविष्टियों 
को क्रमश) 3 से 3 तक को प्रविष्टियों के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 

“उड़ीसा (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 20] (207] का १5) की धारा 7 द्वारा (--20] से) ''उड़ीसा'' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 966 (966 का 30) की धारा 9 द्वारा (-77-966 से) ''॥]'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

“उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-7-2000 से) “34'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

7उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-7-2000 से) अंतःस्थापित। 

उत्तरांचल (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 52) की धारा 5 द्वारा (-।-2007 से) “' उत्तरांचल'' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

नागालैंड राज्य अधिनियम, 962 (।962 का 27) की धारा 6 द्वारा (-2-963 से) अंतःस्थापित। 

हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 970 (970 का 53) की धारा 5 द्वारा (25--977 से) अंतःस्थापित। 

"संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 4 द्वारा (26-4-975 से) अंतःस्थापित। 

'शमिजोरम राज्य अधिनियम, 986 (986 का 34) की धारा 5 द्वारा (20-2-987 से) अंतःस्थापित। 

अरूणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 986 (986 का 69) की धारा 5 द्वारा (20-2-7987 से) अंतःस्थापित। 

“पांडिचेरी (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 2006 (2006 का 44) की धारा 6 द्वारा (7-30-2006 से) ''“पांडिचेरी'' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 987 (987 का १8) की धारा 6 द्वारा (30-5-987 से) 
“' 232'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


पांचवीं अनुसूची 
[ अनुच्छेद 244 (१)] 
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण 
के बारे में उपबंध 
भाग क 
साधारण 
।. निर्वचन-इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 
“राज्य”! पद के अंतर्गत /*** 2[ असम १[“[मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम]] राज्य] 
नहीं हैं। 
2. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति--इस अनुसूची के 


उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके 
अनुसूचित क्षेत्रों पर है। 


3. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल **** द्वारा 
प्रतिवेदन--ऐसे प्रत्येक राज्य का राज्यपाल “***, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, प्रतिवर्ष या 
जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे, उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के 
संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य 
को उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में निदेश देने तक होगा। 


भाग ख 
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण 


4. जनजाति सलाहकार परिषद्‌--(7) ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र 
हैं और यदि राष्ट्रपति ऐसा निदेश दे तो, किसी ऐसे राज्य में भी, जिसमें अनुसूचित 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ॥956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के भाग 
क या भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है परंतु” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 

“पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97 का 8१) की धारा 7 द्वारा (2--972 से) “असम 
राज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 984 की धारा 3 द्वारा (-4-985 से) “और मेघालय'' के 
स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“मिजोरम राज्य अधिनियम, ॥986 (986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-7987 से) “मेघालय और 
त्रिपुरा” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 
लोप किया गया। 
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जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद्‌ स्थापित की 
जाएगी जो बीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से यथाशक्य निकटतम 
तीन-चौथाई उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे: 

परंतु यदि उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों की 
संख्या जनजाति सलाहकार परिषद्‌ में ऐसे प्रतिनिधियों से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या 
से कम है तो शेष स्थान उन जनजातियों के अन्य सदस्यों से भरे जाएंगे। 

(2) जनजाति सलाहकार परिषद्‌ का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की 
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो 
उसको राज्यपाल' द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं। 

(3) राज्यपाल “*** _ 

(क) परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या को, उनकी नियुक्ति की और परिषद्‌ के 
अध्यक्ष तथा उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की रीति को; 
(ख) उसके अधिवेशनों के संचालन तथा साधारणतया उसकी प्रक्रिया को, और 
(ग) अन्य सभी आनुषंगिक विषयों को, 
यथास्थिति, विहित या विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगा। 

5. अनुसूचित क्षेत्रों को लागू विधि--() इस संविधान में किसी बात के होते 
हुए भी, राज्यपाल' लोक अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि संसद्‌ का या उस राज्य 
के विधान-मंडल का कोई विशिष्ट अधिनियम उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके 
किसी भाग को लागू नहीं होगा अथवा उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी 
भाग को ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना 
में विनिर्दिष्ट करे और इस उप-पैरा के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया 
जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो। 

(2) राज्यपाल' किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए 
विनियम बना सकेगा जो तत्समय अनुसूचित क्षेत्र है। 


विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे 
विनियम-- 


(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के 
अंतरण का प्रतिषेध या निर्बधन कर सकेंगे; 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “ यथास्थिति, राज्यपाल या 
राजप्रमुख'' शब्दों के स्थान पर उपरोक्त रूप में रखा गया। 

श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 
लोप किया गया। 
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(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आबंटन का विनियमन 
कर सकेंगे; 

(ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को 
धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन कर सकेंगे। 


(3) ऐसे किसी विनियम को बनाने में जो इस पैरा के उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट 
है, राज्यपाल '*** संसद्‌ के या उस राज्य के विधान-मंडल के अधिनियम का या किसी 
विद्यमान विधि का, जो प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा। 


(4) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत 
किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई 
प्रभाव नहीं होगा। 


(5) इस पैरा के अधीन कोई विनियम तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक 
विनियम बनाने वाले राज्यपाल /*** ने जनजाति सलाहकार परिषद्‌ वाले राज्य की दशा 
में ऐसी परिषद्‌ से परामर्श नहीं कर लिया है। 


भाग ग 
अनुसूचित क्षेत्र 
6. अनुसूचित क्षेत्र_(]) इस संविधान में, “अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र 
अभिप्रेत हैं जिन्हें राष्ट्रपति आदेश? द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। 
(2) राष्ट्रपति, किसी भी समय आदेशः द्वारा 


(क) निदेश दे सकेगा कि कोई संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई विनिर्दिष्ट 
भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग नहीं रहेगा; 


“[(कक) किसी राज्य के किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्र को उस राज्य के 
राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्‌ बढ़ा सकेगा,] 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “या राजप्रमुख'' शब्दों का 
लोप किया गया। 

अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, ।950 (सं.आ. 9), अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 950 
(सं.आ. 26), अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 975 (सं.आ. 02) और अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, 
गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, ॥977 (सं.आ. 09) देखिए। 

अमद्रास अनुसूचित क्षेत्र (समाप्ति) आदेश, 950 (सं.आ. 30) और आंध्र अनुसूचित क्षेत्र (समाप्ति) आदेश, 
955 (सं.आ. 50) देखिए। 

“संविधान पांचवीं अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 7976 (976 का ।0१) की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 
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(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र में, केवल सीमाओं का परिशोधन करके ही, परिवर्तन 
कर सकेगा, 

(ग) किसी राज्य की सीमाओं के किसी परिवर्तन पर या संघ में किसी नए 
राज्य के प्रवेश पर या नए राज्य की स्थापना पर ऐसे किसी क्षेत्र को, जो पहले 
से किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग घोषित कर 
सकेगा, 


![ (घ) किसी राज्य या राज्यों के संबंध में इस पैरा के अधीन किए गए आदेश 
या आदेशों को विखंडित कर सकेगा और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श 
करके उन क्षेत्रों को, जो अनुसूचित क्षेत्र होंगे, पुनः परिनिश्चित करने के लिए नए 
आदेश कर सकेगा,] 

और ऐसे किसी आदेश में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो 
राष्ट्रपति को आवश्यक और उचित प्रतीत हों, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके 
सिवाय इस पैरा के उप-पैरा () के अधीन किए गए आदेश में किसी पश्चातृवर्ती 
आदेश द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 


भाग घ 
अनुसूची का संशोधन 


7. अनुसूची का संशोधन-_() संसद्‌, समय-समय पर विधि द्वारा, इस अनुसूची 
के उपबंधों में से किसी का, परिबर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में, संशोधन कर 
सकेगी और जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस संविधान में 
इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार 
संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निर्देश है। 


(2) ऐसी कोई विधि, जो इस पैरा के उप-पैरा (]) में उल्लिखित है, इस संविधान 
के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। 


'संविधान पांचवीं अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, १976 (।976 का १0१) की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 


छठी अनुसूची 
[ अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 ()] 


असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों] के जनजाति 
क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 


२, स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश--() इस पैरा के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए, इस अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के [भाग ], भाग 2 और 
भाग 2क] की प्रत्येक मद के और भाग 3] के जनजाति क्षेत्रों का एक स्वशासी जिला 
होगा। 


(2) यदि किसी स्वशासी जिले में भिन्न-भिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल, 
लोक अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को, जिनमें वे बसे हुए हैं, स्वशासी प्रदेशों 
में विभाजित कर सकेगा। 


(3) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, 


(क) उक्त सारणी के [किसी भाग] में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा; 
(ख) उक्त सारणी के [किसी भाग] में किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगा; 
(ग) नया स्वशासी जिला बना सकेगा; 

(घ) किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा; 

(ङ) किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा; 


(च) दो या अधिक स्वशासी जिलों या उनके भागों को मिला सकेगा जिससे 
एक स्वशासी जिला बन सके; 


(चच) किसी स्वशासी जिले के नाम में परिवर्तन कर सकेगा;] 
(छ) किसी स्वशासी जिले की सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा: 


"मिजोरम राज्य अधिनियम, 7986 (।986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-7987 से) कुछ शब्दों के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 2003 (2003 का 44) को धारा 2 द्वारा असम राज्य में लागू 
होने के लिए पैरा । में उप-पैरा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित पंरतुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया, 


अर्थात्‌ः- 
“परन्तु इस उप-पैरा की कोई बात, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले को लागू नहीं होगी।''। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97 (97 का 8१) की धारा 7() और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) “भाग क'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, ॥984 की धारा 4 द्वारा (-4-985 से) “भाग ] और 
भाग 2'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) अंतःस्थापित। 
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परंतु राज्यपाल इस उप-पैरा के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) 
के अधीन कोई आदेश इस अनुसूची के पैरा 4 के उप-पैरा () के अधीन नियुक्त 
आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात्‌ ही करेगा, अन्यथा नहीं: 


'[परंतु यह और कि राज्यपाल द्वारा इस उप-पैरा के अधीन किए गए आदेश में 
ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत पैरा 20 का और उक्त सारणी 
के किसी भाग की किसी मद का कोई संशोधन है) अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो राज्यपाल 
को उस आदेश के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।] 


२-3-42, जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन [(7) प्रत्येक स्वशासी 
जिले के लिए एक जिला परिषद्‌ होगी जो तीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी 
जिनमें से चार से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और शेष 
वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। 


(2) इस अनुसूची के पैरा ] के उप-पैरा (2) के अधीन स्वशासी प्रदेश के रूप 
में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक पृथक्‌ प्रादेशिक परिषद्‌ होगी। 


(3) प्रत्येक जिला परिषद्‌ और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद्‌ क्रमशः “(जिले का नाम) 
की जिला परिषद्‌'' और “(प्रदेश का नाम) की प्रादेशिक परिषद्‌'' नामक निगमित 
निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उक्त 
नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा। 


"पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, ]97] (97] का 8) की धारा 7() और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) अंतःस्थापित। 

2संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 995 (995 का 42) की धारा 2 द्वारा असम में लागू होने 
के लिए पैरा 2 में उप-पैरा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित पंरतुक अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्‌: 

“परंतु उत्तरी कछार पहाड़ी जिले के लिए गठित जिला परिषद्‌, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद्‌ कहलाएगी 
और कार्बी आंगलांग जिले के लिए गठित जिला परिषद्‌, कार्बनी आंगलांग स्वशासी परिषद्‌ कहलाएगी।''; 
>संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा असम में लागू होने 
के लिए पैरा 2 में उप-पैरा () के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्‌: 

“परंतु यह कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद्‌ छियालीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से चालीस 
सदस्यों को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाएगा, जिनमें से तीस अनुसूचित जनजातियों के 
लिए, पांच गैर-जनजातीय समुदायों के लिए, पांच सभी समुदायों के लिए आरक्षित होंगे तथा शेष छह राज्यपाल 
द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनके अधिकार और विशेषाधिकार, जिनके अंतर्गत मत देने के अधिकार भी हैं, 
वही होंगे जो अन्य सदस्यों के हैं, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के उन समुदायों में से, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं 
है, कम से कम दो महिलाएं होंगीः।'' 

“संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा असम में लागू होने 
के लिए पैरा 2 के उप-पैरा (3) में परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्‌: 

“परंतु यह और कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के लिए गठित जिला परिषद्‌ बोडोलैंड प्रादेशिक 
परिषद्‌ कहलाएगी।''। 

' आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) उप-पैरा () के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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(4) इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्वशासी जिले का प्रशासन ऐसे 
जिले की जिला परिषद्‌ में वहां तक निहित होगा जहां तक वह इस अनुसूची के अधीन 
ऐसे जिले के भीतर किसी प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित नहीं है और स्वशासी प्रदेश का 
प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित होगा। 


(5) प्रादेशिक परिषद्‌ वाले स्वशासी जिले में प्रादेशिक परिषद्‌ के प्राधिकार के 
अधीन क्षेत्रों के संबंध में जिला परिषद्‌ को, इस अनुसूची द्वारा ऐसे क्षेत्रों के संबंध में 
प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसी शक्तियां होंगी जो उसे प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा 
प्रत्यायोजित की जाएं। 

(6) राज्यपाल, संबंधित स्वशासी जिलों या प्रदेशों के भीतर विद्यमान जनजाति 
परिषदों या अन्य प्रतिनिधि जनजाति संगठनों से परामर्श करके, जिला परिषदों और 
प्रादेशिक परिषदों के प्रथम गठन के लिए नियम बनाएगा और ऐसे नियमों में निम्नलिखित 
के लिए उपबंध किए जाएंगे, अर्थात्‌: 

(क) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की संरचना तथा उनमें स्थानों का 
आबंटन; 

(ख) उन परिषदों के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन- 
क्षेत्रों का परिसीमन; 

(ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान के लिए अर्हताएं और उनके लिए निर्वाचक 
नामावलियों की तैयारी; 

(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदों के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं; 

(ङ) [प्रादेशिक परिषदों] के सदस्यों की पदावधि; 

(च) ऐसी परिषदों के लिए निर्वाचन या नामनिर्देशन से संबंधित या संसक्त कोई 
अन्य विषय; 

(छ) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की प्रक्रिया और उनका कार्य- 
संचालन 2[ (जिसके अंतर्गत किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति 
है)]; 

(ज) जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति। 
°[(6क) जिला परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्य, यदि जिला परिषद्‌ पैरा 6 के अधीन 

पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, परिषद्‌ के लिए साधारण निर्वाचन के पश्चात्‌ 
परिषद्‌ के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष को अवधि तक पद 
धारण करेंगे और नामनिर्देशित सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा: 


'आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) “ऐसी परिषदों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

°आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-7970 से) अंतःस्थापित। 
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परंतु पांच वर्ष की उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब 
या यदि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण निर्वाचन कराना राज्यपाल की राय 
में असाध्य है तो, राज्यपाल ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक बार में एक 
वर्ष से अधिक नहीं होगी और जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब उद्घोषणा 
के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात्‌ किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास को अवधि 
से अधिक नहीं होगाः 


परंतु यह और कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित सदस्य उस सदस्य 
की, जिसका स्थान वह लेता है, शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा।] 


(7) जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ अपने प्रथम गठन के पश्चात्‌ [राज्यपाल 
के अनुमोदन से] इस पैरा के उप-पैरा (6) में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए नियम बना 
सकेगी और [वैसे ही अनुमोदन से] 


(क) अधीनस्थ स्थानीय परिंषदों या बोर्डो के बनाए जाने तथा उनकी प्रक्रिया 
और उनके कार्य-संचालन का, और 

(ख) यथास्थिति, जिले या प्रदेश के प्रशासन विषयक कार्य करने से संबंधित 
साधारणतया सभी विषयों का, 


विनियमन करने वाले नियम भी, बना सकेगी: 


परंतु जब तक जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा इस उप-पैरा के अधीन नियम 
नहीं बनाए जाते हैं तब तक राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (6) के अधीन बनाए 
गए नियम, प्रत्येक ऐसी परिषद्‌ के लिए निर्वाचनों, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों 
तथा उसकी प्रक्रिया और उसके कार्य-संचालन के संबंध में प्रभावी होंगे। 


24 हि हि हि हि 


543. विधि बनाने की जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों को शक्ति 
(१) स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ को ऐसे प्रदेश के भीतर के सभी क्षेत्रों के 
संबंध में और स्वशासी जिले की जिला परिषद्‌ को ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जो उस जिले 


'आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) अंतःस्थापित। 

२आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, ।969 (969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) द्वितीय परंतुक का लोप किया गया। 

संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा 3 असम राज्य 
को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (3) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित 
हो सके, अर्थात्‌: 

“ (3) पैरा 3क के उप-पैरा (2) या पैरा उख के उप-पैरा (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके 
सिवाय इस पैरा या पैरा 3क के उप-पैरा () या पैरा ३ख के उप-पैरा (]) के अधीन बनाई गई सभी 
विधियां राज्यपाल के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है 
तब तक प्रभावी नहीं होंगी।''। 
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“संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 995 (995 का 42) की धारा 2 द्वारा असम में लागू होने 
के लिए पैरा 3 के पश्चात्‌ तथा संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पैरा उक 
के पश्चात्‌ क्रमशः निम्नलिखित अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्‌ः- 

“3क. उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद्‌ और कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद्‌ की विधि 
बनाने की अतिरिक्त शक्तियां--() पैरा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तरी कछार 
पहाडी/स्वशासी परिषद्‌ और कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद्‌ को, संबंधित जिलों के भीतर निम्नलिखित की 
बाबत विधियां बनाने की शक्ति होगी, अर्थात्‌: 

(क) सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
उद्योग; 

(ख) संचार, अर्थात्‌ सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन, जो सातवीं अनुसूची की सूची । में 
विनिर्दिष्ट नहीं हैं, नगरपालिका ट्राम, रज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सातवीं अनुसूची की 
सूची । और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्र नोदित 
यानों से भिन्न यान; 

(ग) पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव जंतुओं के रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा 
प्रशिक्षण और व्यवसाय, कांजी हाउस; 

(घ) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा; 

(ड) कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का 
निवारण है; 

(च) मत्स्य उद्योग; 

(छ) सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल, अर्थात्‌, 
जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति; 

(ज) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी; 

(झ) ग्रामों, धान के खेतों, बाजारों, शहरों आदि के संरक्षण के लिए बाढ़ नियंत्रण स्कीमे (जो तकनीकी 
प्रकृति की न हों); 

(ज) नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन; सातवीं अनुसूची की सूची की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के 
अधीन रहते हुए, सिनेमा, खेल-कूद, मनोरंजन और आमोद; 

(ट) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय; 

(ठ) लघु सिंचाई; 

(ड) खाद्य पदार्थ, पशुओं के चारे, कच्ची कपास और कच्चे जूट का व्यापार और वाणिज्य तथा उनका 
उत्पादन, प्रदाय और वितरण; 

(ढ) राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय और वैसी ही अन्य संस्थाएं संसद्‌ द्वारा 
बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों 
और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख; और 

(ण) भूमि का अन्य संक्रामण। 

(2) पैरा 3 के अधीन या इस पैरा के अधीन उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद्‌ और कार्बी 
आंगलांग स्वशासी परिषद्‌ द्वारा बनाई गई सभी विधियां, जहां तक उनका संबंध सातवीं अनुसूची की 
सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों से है, राज्यपाल के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी, जो उन्हें राष्ट्रपति के विचार 
के लिए आरक्षित रखेगा। 

(3) जब कोई विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख ली जाती है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा 
कि वह उक्त विधि पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है; 

परंतु राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निदेश दे सकेगा कि वह विधि को, यथास्थिति, उत्तरी कछार पहाड़ी 
स्वशासी परिषद्‌ या कार्बी आंगलांग स्वशासी परिषद्‌ को ऐसे संदेश के साथ यह अनुरोध करते हुए लौटा 
दे कि उक्त परिषद्‌ विधि या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशिष्टतया, किन्हीं 
ऐसे संशोधनों पर पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की 
है और जब विधि इस प्रकार लौटा दी जाती है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से छह मास की अवधि 
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के भीतर परिषद्‌ ऐसी विधि पर तद्नुसार विचार करेगी और यदि विधि उक्त परिषद्‌ द्वारा संशोधन सहित 
या उसके बिना फिर से पारित कर दी जाती है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर 
से प्रस्तुत किया जाएगा। 

3ख. बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद्‌ की विधियां बनाने की अतिरिक्त शक्तियां-() पैरा 3 के 
उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद्‌ को, अपने क्षेत्रों में, निम्नलिखित के संबंध 
में विधियां बनाने को शक्ति होगी, अर्थात्‌: 

(7) कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का 
निवारण है; 

(7) पशुपालन और पशु चिकित्सा अर्थात्‌ पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव जंतुओं 
के रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय, कांजी हाउस; 

(77) सहकारिता; 

(7२) सांस्कृतिक कार्य; 

(४) शिक्षा अर्थात्‌ प्राइमरी शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जिसमें वृत्तिक प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, 
महाविद्यालय शिक्षा (साधारण) भी है; 

(५) मत्स्य उद्योग; 

(सा) ग्राम, धान के खेतों, बाजारों और शहरों के संरक्षण के लिए बाढ़ नियंत्रण (जो तकनीकी प्रकृति 
का न हो); 

(र) खाद्य और सिविल आपूर्ति; 

(75) वन (आरक्षित वनों को छोड़कर); 

() हथकरघा और वस्त्र; 

(30) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण; 

(खा) सातवीं अनुसूची की सूची 7 की प्रविष्टि 84 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मादक लिकर, 
अफीम और व्युत्पन्न; 

(उ) सिंचाई; 

(५४) श्रम और रोजगार; 

(५) भूमि और राजस्व; 

(५) पुस्तकालय सेवाएं (राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित); 

(शा) लाटरी (सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 40 के उपबंधों के अधीन रहते हुए), 
नाट्यशाला, नाट्य प्रदर्शन और सिनेमा (सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए); 

(5५) बाजार और मेले; 

(5५%) नगर निगम, सुधार न्यास, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारी; 

(5%) राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित संग्रहालय और पुरातत्व विज्ञान संस्थान, संसद्‌ द्वारा बनाई गई 
किसी विधि द्वारा या उसके राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और 
अभिलेखों से भिन्न, प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख; 

(५०५) पंचायत और ग्रामीण विकास; 

(७५) योजना और विकास; 

(५०) मुद्रण और लेखन सामग्री; 

(5४४) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी; 

(४) लोक निर्माण विभाग; 

(५४४) प्रचार और लोक संपर्क; 

(5४४) जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण; 

(७४४) सहायता और पुनर्वास; 

(५०५%) रेशम उत्पादन; 

(५५%) सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए, लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योग; 

(५०७) समाज कल्याण; 

(छं) मृदा संरक्षण; 

(2000) खेलकूद और युवा कल्याण; 
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के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकार के अधीन हैं, उस जिले 
के भीतर के अन्य सभी क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित विषयों के लिए विधि बनाने 
की शक्ति होगी, अर्थात्‌: 


(क) किसी आरक्षित वन की भूमि से भिन्न अन्य भूमि का, कृषि या चराई 
के प्रयोजनों के लिए अथवा निवास के या कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए 
अथवा किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जिससे किसी ग्राम या नगर के निवासियों 
के हितों की अभिवृद्धि संभाव्य है, आबंटन, अधिभोग या उपयोग अथवा अलग रखा 
जाना; 

परंतु ऐसी विधियों की कोई बात '[संबंधित राज्य की सरकार को] अनिवार्य 
अर्जन प्राधिकृत करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किसी भूमि का, चाहे 
वह अधिभोग में हो या नहीं, लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य अर्जन करने से 
निवारित नहीं करेगी; 


(४४) सांख्यिकी; 

(%४%४) पर्यटन; 

(५५४४) परिवहन (सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन, जो सातवीं अनुसूची की सूची 7 में विनिर्दिष्ट 
नहीं हैं, नगरपालिका ट्राम, रज्जुमार्ग, अन्तर्देशीय जलमार्गो के संबंध में सातवीं अनुसूची की सूची ॥ और 
सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्तर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्र नोदित यानों से भिन्न 
यान); 

(५५५४) राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित जनजाति अनुसंधान संस्थान; 

(7०5५7) शहरी विकास--नगर और ग्रामीण योजना; 

(५५%) सातवीं अनुसूची की सूची । की प्रविष्टि 50 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बाट और माप; और 

(20) मैदानी जनजातियों और पिछड़े वर्गो का कल्याणः 

परंतु ऐसी विधियों की कोई बात, 

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ को तारीख पर किसी नागरिक के उसको भूमि के संबंध में विद्यमान 
अधिकारों और विशेषाधिकारों को समाप्त या उपांतरित नहीं करेगी; और 

(ख) किसी नागरिक को विरासत, आबंटन, व्यवस्थापन के रूप में या अंतरण को किसी अन्य रीति 
से भूमि अर्जित करने से अनुज्ञात नहीं करेगी यदि ऐसा नागरिक बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के भीतर 
भूमि के ऐसे अर्जन के लिए अन्यथा पात्र है। 

(2) पैरा 3 के अधीन या इस पैरा के अधीन बनाई गई सभी विधियां, जहां तक उनका संबंध सातवीं 
अनुसूची की सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों से है, राज्यपाल के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी जो उन्हें राष्ट्रपति 
के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। 

(3) जब कोई विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख ली जाती है, तब राष्ट्रपति घोषित 
करेगा कि वह उक्त विधि पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता हैः 

परंतु राष्ट्रपति राज्यपाल को यह संदेश दे सकेगा कि वह विधि को, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद्‌ को 
ऐसे संदेश के साथ यह अनुरोध करते हुए लौटा दे कि उक्त परिषद्‌ विधि या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट 
उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशिष्टतया, किन्ही ऐसे संशोधनों को पुरःस्थापित करने की वांछनीयता पर 
विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधि इस प्रकार लौटा दी जाती है 
तब उक्त परिषद्‌, ऐसे संदेश की प्राप्ति को तारीख से छह मास को अवधि के भीतर ऐसी विधि पर तद्नुसार 
विचार करेगी और यदि विधि उक्त परिषद्‌ द्वारा, संशोधन सहित या उसके बिना, फिर से पारित कर दी 
जाती है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।''। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 797 (१97 का 8) की धारा 7() और आठवीं अनुसूची 
द्वारा (2--972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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(ख) किसी ऐसे वन का प्रबंध जो आरक्षित वन नहीं है; 

(ग) कृषि के प्रयोजन के लिए किसी नहर या जलसरणी का उपयोग; 

(घ) झूम की पद्धति का या परिवर्ती खेती की अन्य पद्धतियों का विनियमन; 
(ङ) ग्राम या नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियां; 


(च) ग्राम या नगर प्रशासन से संबंधित कोई अन्य विषय जिसके अंतर्गत ग्राम 
या नगर पुलिस और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है; 


(छ) प्रमुखों या मुखियों की नियुक्ति या उत्तराधिकार; 
(ज) संपत्ति की विरासत; 

।[ (झ) विवाह और विवाह-विच्छेद;] 

(ज) सामाजिक रूढ़ियां। 


(2) इस पैरा में, “आरक्षित वन'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो असम वन विनियम, 
89] के अधीन या प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आरक्षित 
वन है। 


(3) इस पैरा के अधीन बनाई गई सभी विधियां राज्यपाल के समक्ष तुरंत प्रस्तुत 
को जाएंगी और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक प्रभावी नहीं 
होंगी। 


24, स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों में न्याय प्रशासन--(]) स्वशासी प्रदेश 
की प्रादेशिक परिषद्‌ ऐसे प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले की 
जिला परिषद्‌ ऐसे क्षेत्रों से भिन्न जो उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि 
कोई हों, प्राधिकार के अधीन हैं, उस जिले के भीतर के अन्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे 
वादों और मामलों के विचारण के लिए जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं जिनमें से सभी 
पक्षकार ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा जो उन वादों और 
मामलों से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (]) के उपबंध लागू 
होते हैं, उस राज्य के किसी न्यायालय का अपवर्जन करके ग्राम परिषदों या न्यायालयों 
का गठन कर सकेगी और उपयुक्‍त व्यक्तियों को ऐसी ग्राम परिषद्‌ के सदस्य या ऐसे 
न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी और ऐसे अधिकारी भी नियुक्त 
कर सकेगी जो इस अनुसूची के पैरा 3 के अधीन बनाई गई विधियों के प्रशासन के 
लिए आवश्यक हों। 


'आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (7969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) खंड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा 4 असम राज्य 
को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (5) के पश्चात्‌ निम्नलिखित 
अंतःस्थापित किया जा सके, अर्थात्‌ +-- 
'' (6) इस पैरा की कोई बात, इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (3) के परंतुक के अधीन गठित 
बोड़ोलैंड प्रादेशिक परिषद्‌ को लागू नहीं होगी।''। 
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(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक 
परिषद्‌ या उस प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा इस निमित्त गठित कोई न्यायालय या यदि किसी 
स्वशासी जिले के भीतर के किसी क्षेत्र के लिए कोई प्रादेशिक परिषद्‌ नहीं है तो, ऐसे 
जिले की जिला परिषद्‌ या उस जिला परिषद्‌ द्वारा इस निमित्त गठित कोई न्यायालय 
ऐसे सभी वादों और मामलों के संबंध में जो, यथास्थिति, ऐसे प्रदेश या क्षेत्र के भीतर 
इस पैरा के उप-पैरा () के अधीन गठित किसी ग्राम परिषद्‌ या न्यायालय द्वारा 
विचारणीय हैं तथा जो उन वादों और मामलों से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के 
पैरा 5 के उप-पैरा (4) के उपबंध लागू होते हैं अपील न्यायालय की शक्तियों का 
प्रयोग करेगा तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय 
को ऐसे वादों या मामलों में अधिकारिता नहीं होगी। 


(3) '*** उच्च न्यायालय को, उन वादों और मामलों में जिनको इस पैरा के 
उप-पैरा (2) के उपबंध लागू होते हैं, ऐसी अधिकारिता होगी और वह उसका प्रयोग 
करेगा जो राज्यपाल समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। 


(4) यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला परिषद्‌ राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से 
निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्‌: 


(क) ग्राम परिषदों और न्यायालयों का गठन और इस पैरा के अधीन उनके द्वारा 
प्रयोक्तव्य शक्तियां; 

(ख) इस पैरा के उप-पैरा () के अधीन वादों और मामलों के विचारण में 
ग्राम परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण को जाने वाली प्रक्रिया; 

(ग) इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन अपीलों और अन्य कार्यवाहियों में 
प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला परिषद्‌ अथवा ऐसी परिषद्‌ द्वारा गठित किसी न्यायालय 
द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; 

(घ) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेशों का प्रवर्तन; 

(ङ) इस पैरा के उप-पैरा () और उप-पैरा (2) के उपबंधों को कार्यान्वित 
करने के लिए अन्य सभी आनुषंगिक विषय। 


2[ (5) उस तारीख को और से जो राष्ट्रपति [संबंधित राज्य की सरकार से परामर्श 
करने के पश्चात्‌] अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, यह पैरा ऐसे स्वशासी जिले 


"पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97 का 8) की धारा 7() और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) “आसाम के'' शब्दों का लोप किया गया। 

२आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, ।969 (969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) अंतःस्थापित। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 977 (97 का 8१) की धारा 7() और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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या स्वशासी प्रदेश के संबंध में, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस प्रकार 
प्रभावी होगा मानो 


(¡) उप-पैरा () में, “जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं जिनमें से सभी पक्षकार 
ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा जो उन वादों और मामलों 
से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा () के उपबंध लागू होते 
हैं,'' शब्दों के स्थान पर, “जो इस अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा () में निर्दिष्ट 
प्रकृति के ऐसे वाद और मामले नहीं हैं जिन्हें राज्यपाल इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें,'' 
शब्द रख दिए गए हों; 

(४) उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3) का लोप कर दिया गया हो; 

(५) उप-पैरा (4) में 

(क) “यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला परिषद्‌, राज्यपाल के पूर्व 
अनुमोदन से, निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात्‌ः-'' 
शब्दों के स्थान पर, ''राज्यपाल निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना 
सकेगा, अर्थात्‌-'' शब्द रख दिए गए हों; और 

(ख) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया गया हो, 
अर्थात्‌: 

'' (क) ग्राम परिषदों और न्यायालयों का गठन, इस पैरा के अधीन उनके 
द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां और वे न्यायालय जिनको ग्राम परिषदों और न्यायालयों 
के विनिश्चयों से अपीलें हो सकेंगी;''; 

(ग) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया गया हो, 
अर्थात्‌: 

“(ग) प्रादेशिक परिषद्‌ या जिला परिषद्‌ अथवा ऐसी परिषद्‌ द्वारा गठित 
किसी न्यायालय के समक्ष उप-पैरा (5) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियत तारीख 
से ठीक पहले लंबित अपीलों और अन्य कार्यवाहियों का अंतरण,''; और 

(घ) खंड (ङ) में ''उप-पैरा (]) (2)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के 
स्थान पर, ''उप-पैरा (])'' शब्द, कोष्ठक और अंक रख दिए गए हों।] 


5. कुछ वादों, मामलों और अपराधों के विचारण के लिए प्रादेशिक परिषदों 
और जिला परिषदो को तथा किन्हीं न्यायालयों और अधिकारियों को सिविल 
प्रक्रिया संहिता, 908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 898' के अधीन शक्तियों का 
प्रदान किया जाना () राज्यपाल, किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में किसी 


'अब दंड प्रक्रिया संहिता, 973 (974 का 2) देखें। 
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ऐसी प्रवृत्त विधि से, जो ऐसी विधि है जिसे राज्यपाल इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उद्भूत 
वादों या मामलों के विचारण के लिए अथवा भारतीय दंड संहिता के अधीन या ऐसे 
जिले या प्रदेश में तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु से, आजीवन निर्वासन 
से या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण 
के लिए, ऐसे जिले या प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ 
को अथवा ऐसी जिला परिषद्‌ द्वारा गठित न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा इस 
निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को, यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 908 या दंड 
प्रक्रिया संहिता, 7898' के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जो वह समुचित समझे 
और तब उक्त परिषद्‌, न्यायालय या अधिकारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए वादों, मामलों या अपराधों का विचारण करेगा। 


(2) राज्यपाल, इस पैरा के उप-पैरा () के अधीन किसी जिला परिषद्‌, प्रादेशिक 
परिषद्‌, न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति को वापस ले 
सकेगा या उपांतरित कर सकेगा। 


(3) इस पैरा में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया 
संहिता, 908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 898' किसी स्वशासी जिले में या किसी 
स्वशासी प्रदेश में, जिसको इस पैरा के उपबंध लागू होते हैं, किन्‍्हीं वादों, मामलों या 
अपराधों के विचारण को लागू नहीं होगी। 


2[ (4) राष्ट्रपति द्वारा किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश के संबंध में पैरा 4 
के उप-पैरा (5) के अधीन नियत तारीख को और से, उस जिले या प्रदेश को लागू 
होने में इस पैरा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी जिला 
परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ को या जिला परिषद्‌ द्वारा गठित न्यायालयों को इस पैरा 
के उप-पैरा (१) में निर्दिष्ट शक्तियों में से कोई शक्ति प्रदान करने के लिए राज्यपाल 
को प्राधिकृत करती है।] 


3[6. प्राथमिक विद्यालय आदि स्थापित करने की जिला परिषद्‌ की शक्ति 
(4) स्वशासी जिले की जिला परिषद्‌ जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, 
[कांजी हाउसों], फेरी, मौन क्षेत्रों, सड़कों, सड़क परिवहन और जल मार्गो की स्थापना, 
निर्माण और प्रबंध कर सकेगी तथा राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, उनके विनियमन और 


'अब दंड प्रक्रिया संहिता, 973 (974 का 2) देखें। 

२आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) अंतःस्थापित। 

आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) पैरा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“निरसन और संशोधन अधिनियम, 974 (974 का 56) की धारा 4 द्वारा ''कांजी हाउस” के स्थान पर 
प्रतिस्थापित। 
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नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी और, विशिष्टतया, वह भाषा और वह रीति विहित 
कर सकेगी, जिससे जिले के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। 


(2) राज्यपाल, जिला परिषद्‌ की सहमति से उस परिषद्‌ को या उसके अधिकारियों 
को कृषि, पशुपालन, सामुदायिक परियोजनाओं, सहकारी सोसाइटियों, समाज कल्याण, 
ग्राम योजना या किसी अन्य ऐसे विषय के संबंध में, जिस पर '*** राज्य की 
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, कृत्य सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा।] 


7. जिला और प्रादेशिक निधियां--(7) प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला 
निधि और प्रत्येक स्वशासी प्रदेश के लिए एक प्रादेशिक निधि गठित की जाएगी जिसमें 
क्रमश: उस जिले की जिला परिषद्‌ द्वारा और उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा इस 
संविधान के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, उस जिले या प्रदेश के प्रशासन के अनुक्रम 
में प्राप्त सभी धनराशियाँ जमा की जाएंगी। 


2[ (2) राज्यपाल, यथास्थिति, जिला निधि या प्रादेशिक निधि के प्रबंध के लिए और 
उक्त निधि में धन जमा करने, उसमें से धनराशियां निकालने, उसके धन की अभिरक्षा 
और पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या आनुषंगिक किसी अन्य विषय के संबंध में अनुसरण 
की जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम बना सकेगा। 


(3) यथास्थिति, जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ के लेखे ऐसे प्ररूप में रखे 
जाएंगे जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे। 


(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के लेखाओं की 
संपरीक्षा ऐसी रीति से कराएगा जो वह ठीक समझे और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 
ऐसे लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जो उन्हें परिषद्‌ 
के समक्ष रखवाएगा।] 


8. भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने तथा कर का अधिरोपण करने 
की शक्तियां--() स्वशासी प्रदेश के भीतर की सभी भूमियों के संबंध में ऐसे प्रदेश 
की प्रादेशिक परिषद्‌ को और यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हैं तो उनके प्राधिकार 
के अधीन आने बाले क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़कर जिले के भीतर की सभी भूमियों 
के संबंध में स्वशासी जिले की जिला परिषद्‌ को ऐसी भूमियों की बाबत, उन सिद्धांतों 
के अनुसार राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने की शक्ति जिनका [साधारणतया 
राज्य में भू-राजस्व के प्रयोजन के लिए भूमि के निर्धारण में राज्य की सरकार द्वारा 
तत्समय अनुसरण किया जाता है]। 


पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97 का 8) की धारा 7() और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) “यथास्थिति, आसाम या मेघालय '” शब्दों का लोप किया गया। 

?आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) उप-पैरा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97 (97 का 8१) की धारा 7() और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


340 भारत का संविधान 
(छठी अनुसूची) 


(2) स्वशासी प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद्‌ 
को और यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद्‌ हैं तो उनके प्राधिकार के अधीन आने 
वाले क्षेत्रों को छोड़कर जिले के भीतर के सभी क्षेत्रों के संबंध में स्वशासी जिले की 
जिला परिषद्‌ को, भूमि और भवनों पर करों का तथा ऐसे क्षेत्रों में निवासी व्यक्तियों 
पर पथकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति होगी। 


(3) स्वशासी जिले को जिला परिषद्‌ को ऐसे जिले के भीतर निम्नलिखित सभी 
या किन्हीं करों का उद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति होगी, अर्थात्‌: 
(क) वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर; 
(ख) जीवजंतुओं, यानों और नौकाओं पर कर; 
(ग) किसी बाजार में विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर और फेरी से 
ले जाए जाने वाले यात्रियों और माल पर पथकर; और 
(घ) विद्यालयों, औषधालयों या सड़कों को बनाए रखने के लिए कर। 

(4) इस पैरा के उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट करों में से किसी 
कर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए, यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद्‌ 
या जिला परिषद्‌ विनियम बना सकेगी [और ऐसा प्रत्येक विनियम राज्यपाल के समक्ष 
तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक वह उस पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक 
उसका कोई प्रभाव नहीं होगा]। 

२9, खनिजो के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तियां या 
पट्टे-(7) किसी स्वशासी जिले के भीतर के किसी क्षेत्र के संबंध में [राज्य की 
सरकार] द्वारा खनिजों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए दी गई अनुज्ञप्तियों 
या पट्टो से प्रत्येक वर्ष प्रोदभूत होने वाले स्वामिस्व का ऐसा अंश, जिला परिषद्‌ को 
दिया जाएगा जो उस [राज्य की सरकार] और ऐसे जिले की जिला परिषद्‌ के बीच 
करार पाया जाए। 


'आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (7969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) अंतःस्थापित। 

श्संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 988 (988 का 67) की धारा 2 द्वारा पैरा 9 त्रिपुरा और 
मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (2) के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जा सके, अर्थात्‌: 

“ (3) राज्यपाल, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन जिला परिषद्‌ को दिया 
जाने वाला स्वामिस्व का अंश उस परिषद्‌ को, यथास्थिति, उप-पैरा () के अधीन किसी करार या 
उप-पैरा (2) के अधीन किसी अवधारण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।''। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97 (97 का 8१) की धारा 7() और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) “असम सरकार'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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(2) यदि जिला परिषद्‌ को दिए जाने वाले ऐसे स्वामिस्व के अंश के बारे में कोई 
विवाद उत्पन्न होता है तो वह राज्यपाल को अवधारण के लिए निर्देशित किया जाएगा 
और राज्यपाल द्वारा अपने विवेक के अनुसार अवधारित रकम इस पैरा के उप-पैरा (१) 
के अधीन जिला परिषद्‌ को संदेय रकम समझी जाएगी और राज्यपाल का विनिश्चय 
अंतिम होगा। 


',20. जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों को साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण 
के लिए विनियम बनाने की जिला परिषद्‌ की शक्ति-() स्वशासी जिले को जिला 
परिषद्‌ उस जिले में निवासी जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की उस जिले के भीतर 
साहूकारी या व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी। 


(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 
ऐसे विनियम 


(क) विहित कर सकेंगे कि उस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के धारक के अतिरिक्त 
और कोई साहूकारी का कारोबार नहीं करेगा; 


(ख) साहूकार द्वारा प्रभारित या वसूल किए जाने वाले ब्याज को अधिकतम दर 
विहित कर सकेंगे; 


(ग) साहूकारों द्वारा लेखे रखे जाने का और जिला परिषदों द्वारा इस निमित्त 
नियुक्त अधिकारियों द्वारा ऐसे लेखाओं के निरीक्षण का उपबंध कर सकेंगे; 


(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवासी अनुसूचित जनजातियों 
का सदस्य नहीं है, जिला परिषद्‌ द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन ही 
किसी वस्तु का थोक या फुटकर कारबार करेगा, अन्यथा नहीं: 


परंतु इस पैरा के अधीन ऐसे विनियम तब तक नहीं बनाए जा सकेंगे जब तक 
वे जिला परिषद्‌ की कुल सदस्य संख्या के कम से कम तीन चौथाई बहुमत द्वारा पारित 
नहीं कर दिए जाते हैं: 


"संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 988 (।988 का 67) की धारा 2 द्वारा पैरा )0 त्रिपुरा और 
मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गयाः 
' (क) शीर्षक में से “जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की'' शब्दों का लोप किया जाएगा; 
(ख) उप-पैरा (7) में से “जनजातियों से भिन्न'' शब्दों का लोप किया जाएगा; 
(ग) उप-पैरा (2) में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌: 
“(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवासी है जिला परिषद्‌ द्वारा इस निमित्त 
दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन कोई थोक या फुटकर व्यापार करेगा अन्यथा नहीं; '। 
श्संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा 0 असम राज्य 
को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित 
अंतःस्थापित किया जा सके, अर्थात्‌ +-- 
“ (4) इस पैरा की कोई बात, इस अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा (3) के परंतुक के अधीन गठित 
बोड़ोलैंड प्रादेशिक परिषद्‌ को लागू नहीं होगी।''। 
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परंतु यह और कि ऐसे किन्हीं विनियमों के अधीन किसी ऐसे साहूकार या व्यापारी 
को जो ऐसे विनियमों के बनाए जाने के पहले से उस जिले के भीतर कारबार करता 
रहा है, अनुज्ञप्ति देने से इंकार करना सक्षम नहीं होगा। 


(3) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राज्यपाल के समक्ष तुरंत प्रस्तुत 
किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई 
प्रभाव नहीं होगा। 


3१. अनुसूची के अधीन बनाई गई विधियों, नियमों और विनियमों का प्रकाशन-- 
जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा इस अनुसूची के अधीन बनाई गई सभी विधियां, 
नियम और विनियम राज्य के राजपत्र में तुरंत प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन 
पर विधि का बल रखेंगे। 


।242. [असम राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद्‌ के और 
असम राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना]-(]) इस संविधान 
में किसी बात के होते हुए भी, 


(क) “[असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों 
में से किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों 
के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनके संबंध में जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक 
परिषद्‌ विधियां बना सकेगी और [असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई 
अधिनियम, जो किसी अनासुत ऐल्कोहाली लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या 
निर्बधित करना है, “[उस राज्य में] किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को 


'संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 995 (995 का 42) की धारा 2 द्वारा पैरा 72 असम राज्य 
में लागू होने के लिए निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया, अर्थात्‌ :- 

“पैरा 72 के उप-पैरा (१) में, “इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों'' शब्दों और अंक के स्थान पर, 
“इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 3क में ऐसे विषयों'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।'। 

श्संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा ।2 असम राज्य 
को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया, अर्थात्‌: 

“पैरा 42 के उप-पैरा () के खंड (क) में, “इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 3क में ऐसे विषयों के रूप 
में विनिर्दिष्ट किया गया है'' शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, “इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा उक या 
पैरा 3ख में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;'। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97 का 8१) की धारा 7] और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97 का 8]) की धारा 7) और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) “राज्य का विधान-मंडल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित 

“पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97 का 8१) की धारा 7१ और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) “राज्य का विधान-मंडल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित 

“पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97 का 8)) की धारा 7] और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) अंतःस्थापित। 
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तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों दशाओं में से हर एक में ऐसे जिले को 
जिला परिषद्‌ या ऐसे प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद्‌, लोक 
अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद्‌ किसी 
अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह 
अधिनियम ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों 
या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझती है; 


(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि संसद्‌ का या 
'[असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई अधिनियम, इस उप-पैरा के खंड (क) 
के उपबंध लागू नहीं होते हैं [उस राज्य में] किसी स्वशासी जिले या स्वशासी 
प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को 
ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना 
में विनिर्दिष्ट करे। 


(2) इस पैरा के उप-पैरा () के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया 
जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो। 


3[१2क. मेघालय राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद्‌ के 
और मेघालय राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना-इस संविधान 
में किसी बात के होते हुए भी, 


(क) यदि इस अनुसूची के पैरा 3 के उप-पैरा (१) में विनिर्दिष्ट विषयों में 
से किसी विषय के संबंध में मेघालय राज्य में किसी जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक 
परिषद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध या यदि इस अनुसूची के 
पैरा 8 या पैरा ]0 के अधीन उस राज्य में किसी जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ 
द्वारा बनाए गए किसी विनियम का कोई उपबंध, मेघालय राज्य के विधान-मंडल 
द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई किसी विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध 
है तो, यथास्थिति, उस जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा बनाई गई विधि या 
बनाया गया विनियम, चाहे वे मेघालय राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि 
से पहले बनाया गया हो या उसके पश्चात्‌, उस विरोध को मात्रा तक शून्य होगा 
और मेघालय राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी; 


पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 797] (97] का 8१) की धारा 7 और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) “राज्य का विधान-मंडल'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97 का 8१) की धारा 7] और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) अंतःस्थापित। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97 का 8१) की धारा 7] और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) पैरा 72क के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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(ख) राष्ट्रपति, संसद्‌ के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा निदेश 
दे सकेगा कि वह मेघालय राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को 
लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों 
या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे 
और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।] 


॥ 42कक. त्रिपुरा राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद्‌ के 
और त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना- इस संविधान में 
किसी बात के होते हुए भी, 


(क) त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल को कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों में से 
किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों के 
रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके संबंध में जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ 
विधियां बना सकेगी, और त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम जो 
किसी अनासुत एल्कोहालिक लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या निर्बधित करता है, 
उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को तब तक लागू नहीं होगा 
जब तक, दोनों दशाओं में से हर एक में, उस जिले की जिला परिषद्‌ या ऐसे 
प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद्‌ लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार 
निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद्‌ किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश 
देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह अधिनियम उस जिले या प्रदेश या उसके 
किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी 
होगा जो वह ठीक समझती है; 


(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि त्रिपुरा राज्य के 
विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जिसे इस उप-पैरा के खंड (क) के उपबंध 
लागू नहीं होते हैं, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू 
नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या 
उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे; 

(ग) राष्ट्रपति, संसद्‌ के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा निदेश 
दे सकेगा कि वह त्रिपुरा राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू 
नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या 
उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और 
ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो। 


"संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 988 (988 का 67) की धारा 2 द्वारा पैरा 2कक और 
42ख के स्थान पर प्रतिस्थापित। पैरा /2कक संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 984 की धारा 4 द्वारा 
(-4-985 से) अंतःस्थापित किया गया था। 
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42ख,. मिजोरम राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद्‌ के और 
मिजोरम राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना--इस संविधान में 
किसी बात के होते हुए भी, 


(क) मिजोरम राज्य के विधान-मंडलका कोई अधिनियम जो ऐसे विषयों में से 
किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों के 
रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके संबंध में जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ 
विधियां बना सकेगी, और मिजोरम राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो 
किसी अनासुत एल्कोहालिक लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या निर्बधित करता है, 
उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को तब तक लागू नहीं होगा, 
जब तक, दोनों दशाओं में से हर एक में, उस जिले की जिला परिषद्‌ या ऐसे 
प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद्‌, लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार 
निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद्‌, किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश 
देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह अधिनियम उस जिले या प्रदेश या उसके 
किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी 
होगा जो वह ठीक समझती है; 

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि मिजोरम राज्य के 
विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जिसे इस उप-पैरा के खंड (क) के उपबंध 
लागू नहीं होते हैं, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू 
नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या 
उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे; 

(ग) राष्ट्रपति, संसद्‌ के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा निदेश 
दे सकेगा कि वह मिजोरम राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को 
लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों 
या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे 
और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो।] 


33. स्वशासी जिलों से संबंधित प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक 
वित्तीय विवरण में पृथक्‌ रूप से दिखाया जाना। किसी स्वशासी जिले से संबंधित 
प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय, जो '*** राज्य की संचित निधि में जमा होनी हैं या 
उसमें से किए जाने हैं, पहले जिला परिषद्‌ के समक्ष विचार-विमर्श के लिए रखे जाएंगे 
और फिर ऐसे विचार-विमर्श के पश्चात्‌ अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य के विधान-मंडल 
के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक्‌ रूप से दिखाए जाएंगे। 


पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, ॥97] (97] का 8१) की धारा 7 और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) ''असम'' शब्द का लोप किया गया। 
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।34. स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के प्रशासन की जांच करने और उस 
पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति। (।) राज्यपाल, राज्य में स्वशासी 
जिलों और स्वशासी प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय 
की, जिसके अंतर्गत इस अनुसूची के पैरा । के उप-पैरा (3) के खंड (ग), खंड (घ), 
खंड (ड) और खंड (च) में विनिर्दिष्ट विषय हैं, जांच करने और उस पर प्रतिवेदन 
देने के लिए किसी भी समय आयोग नियुक्त कर सकेगा, या राज्य में स्वशासी जिलों 
और स्वशासी प्रदेशों के साधारणतया प्रशासन की और विशिष्टतया-- 


(क) ऐसे जिलों और प्रदेशों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं की और 
संचार की व्यवस्था की, 

(ख) ऐसे जिलों और प्रदेशों के संबंध में किसी नए या विशेष विधान की 
आवश्यकता थी, और 

(ग) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, नियमों और 
विनियमों के प्रशासन की, 


समय-समय पर जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त कर 
सकेगा और ऐसे आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित कर सकेगा। 


(2) संबंधित मंत्री, प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को, राज्यपाल की उससे 
संबंधित सिफारिशों के साथ, उस पर “[राज्य की सरकार] द्वारा की जाने के लिए 
प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के 
समक्ष रखेगा। 


(3) राज्यपाल राज्य की सरकार के कार्य का अपने मंत्रियों में आबंटन करते समय 
अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को राज्य के स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के 
कल्याण का विशेषतया भारसाधक बना सकेगा। 


335. जिला परिषदो और प्रादेशिक परिषदों के कार्यों और संकल्पों का निष्प्रभाव 
या निलंबित किया जाना। () यदि राज्यपाल का किसी समय यह समाधान हो जाता है 


संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 995 (995 का 42) की धारा 2 द्वारा पैरा 4 “असम'' 
राज्य में लागू होने के लिए निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया, अर्थात्‌: 
“पैरा 4 के उप-पैरा (2) में, ““राज्यपाल की उससे संबंधित सिफारिशों के साथ'' शब्दों का लोप 
किया जाएगा।'। 
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, ॥97] (97 का 8१) की धारा 7] और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) “असम सरकार'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
>संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 988 (988 का 67) की धारा 2 द्वारा पैरा ।5 त्रिपुरा और 
मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया हैः 
“(क) आरंभिक भाग में, “राज्य के विधान-मंडल द्वारा” शब्दों के स्थान पर “राज्यपाल द्वारा'' शब्द 
रखे जाएंगे; 
(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा।'। 
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कि जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ के किसी कार्य का संकल्प से भारत को सुरक्षा 
का संकटापन्न होना संभाव्य है [या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य 
है] तो वह ऐसे कार्य या संकल्प को निष्प्रभाव या निलंबित कर सकेगा और ऐसी 
कार्रवाई (जिसके अंतर्गत परिषद्‌ का निलंबन और परिषद्‌ में निहित या उसके द्वारा 
प्रयोक्तव्य सभी या किन्हीं शक्तियों को अपने हाथ में ले लेना है) कर सकेगा जो वह 
ऐसे कार्य को किए जाने या उसके चालू रखे जाने का अथवा ऐसे संकल्प को प्रभावी 
किए जाने का निवारण करने के लिए आवश्यक समझे। 


(2) राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (]) के अधीन किया गया आदेश, उसके 
लिए जो कारण है उनके सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष यथासंभवशीघ्र रखा 
जाएगा और यदि वह आदेश, राज्य के विधान-मंडल द्वारा प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता 
है तो वह उस तारीख से, जिसको वह इस प्रकार किया गया था, बारह मास की अवधि 
तक प्रवृत्त बना रहेगा: 


परंतु यदि और जितनी बार, ऐसे आदेश को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने 
वाला संकल्प राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार 
वह आदेश, यदि राज्यपाल द्वारा रद नहीं कर दिया जाता है तो, उस तारीख से, जिसको 
वह इस पैरा के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहता, बारह मास की और अवधि तक 
प्रवृत्त बना रहेगा। 


२6. जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ का विघटन--°[(7)] राज्यपाल, इस 
अनुसूची के पैरा 4 के अधीन नियुक्त आयोग की सिफारिश पर, लोक अधिसूचना द्वारा, 
किसी जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ का विघटन कर सकेगा, और 


(क) निदेश दे सकेगा कि परिषद्‌ के पुनर्गठन के लिए नया साधारण निर्वाचन 
तुरंत कराया जाए; या 

(ख) राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद्‌ के प्राधिकार के 
अधीन आने वाले क्षेत्र का प्रशासन बारह मास से अनधिक अवधि के लिए अपने 


'आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (7969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) अंतःस्थापित। 
श्संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 988 (]988 का 67) की धारा 2 द्वारा पैरा ।6 त्रिपुरा और 
मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया हैः 
'(क) उप-पैरा (]) के खंड (ख) में आने वाले “राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनुमोदन से” 
शब्दों और दूसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा; 
(ख) उप-पैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्‌: 
“ (3) इस पैरा के उप-पैरा () या उप-पैरा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके लिए 
जो कारण हैं उनके सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा''।'। 
आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) पैरा 46 को उप-पैरा () के रूप में पुनर्सख्यांकित किया गया। 
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हाथ में ले सकेगा अथवा ऐसे क्षेत्र का प्रशासन ऐसे आयोग को जिसे उक्त पैरा 
के अधीन नियुक्त किया गया है या अन्य ऐसे किसी निकाय को जिसे वह उपयुक्त 
समझता है, उक्त अवधि के लिए दे सकेगा: 


परन्तु जब इस पैरा के खंड (क) के अधीन कोई आदेश किया गया है तब 
राज्यपाल प्रश्नगत क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में, नया साधारण निर्वाचन होने पर परिषद्‌ 
के पुनर्गठन के लंबित रहने तक, इस पैरा के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्रवाई कर सकेगा: 


परन्तु यह और कि, यथास्थिति, जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ को राज्य के 
विधान-मंडल के समक्ष अपने विचारों को रखने का अवसर दिए बिना उस पैरा के 
खंड (ख) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 


![(2) यदि राज्यपाल का किसी समय यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो गई है जिसमें स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश का प्रशासन इस अनुसूची 
के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह, यथास्थिति, जिला परिषद्‌ 
या प्रादेशिक परिषद्‌ में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई कृत्य या शक्तियां, 
लोक अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकेगा 
और यह घोषणा कर सकेगा कि ऐसे कृत्य या शक्तियां उक्त अवधि के दौरान ऐसे 
व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे; 


परन्तु राज्यपाल आरंभिक आदेश का प्रवर्तन, अतिरिक्त आदेश या आदेशों द्वारा, एक 
बार में छह मास से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकेगा। 


(3) इस पैरा के उप-पैरा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके लिए 
जो कारण हैं उनके सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा और वह 
आदेश उस तारीख से जिसको राज्य विधान-मंडल उस आदेश के किए जाने के पश्चात्‌ 
प्रथम बार बैठता है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उस अवधि 
की समाप्ति से पहले राज्य विधान-मंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता 


है।] 


२7. स्वशासी जिलों में निर्वाचन-क्षेत्रों के बनाने में ऐसे जिलों से क्षेत्रों का 
अपवर्जन-_राज्यपाल, [असम या मेघालय “[या त्रिपुरा [या मिजोरम]] की 


'आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 969 (7969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा 
(2-4-970 से) अंतःस्थापित। 

श्संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा 7 आसाम 
राज्य को लागू करने में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्‌: 

“परन्तु इस पैरा की कोई बात बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला को लागू नहीं होगी।''। 

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (97। का 8१) की धारा 7] और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) “आसाम की विधान सभा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 984 की धारा 4 द्वारा (-4-7985 से) अंतःस्थापित। 

मिजोरम राज्य अधिनियम, 986 (।986 का 34) को धारा 39 द्वारा (20-2-987 से) अंतःस्थापित। 
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विधान सभा] के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए, आदेश द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा 
कि, '[यथास्थिति, असम या मेघालय ?[या त्रिपुरा [या मिजोरम]] राज्य में] किसी 
स्वशासी जिले के भीतर का कोई क्षेत्र ऐसे किसी जिले के लिए विधान सभा में आरक्षित 
स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन-क्षेत्र का भाग नहीं होगा, किन्तु विधान 
सभा में इस प्रकार आरक्षित न किए गए ऐसे स्थान या स्थानों को भरने के लिए आदेश 
में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र का भाग होगा। 


4 ¥ + x x भै 


539. संक्रमणकालीन उपबंध--() राज्यपाल, इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात्‌ 
यथासंभव शीघ्र, इस अनुसूची के अधीन राज्य में प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला 
परिषद्‌ के गठन के लिए कार्रवाई करेगा और जब तक किसी स्वशासी जिले के लिए 
जिला परिषद्‌ इस प्रकार गठित नहीं की जाती है तब तक ऐसे जिले का प्रशासन 
राज्यपाल में निहित होगा और ऐसे जिले के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन को इस अनुसूची 
के पूर्वगामी उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्‌ :-- 


(क) संसद्‌ का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र 
को तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार 
निदेश नहीं दे देता है और राज्यपाल किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश 
देते समय यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिनियम ऐसे क्षेत्र या उसके किसी 
विनिर्दिष्ट भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए 
प्रभावी होगा जो वह ठीक समझता है; 


पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 797] (97] का 8१) की धारा 7 और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) अंतःस्थापित। 

शसंविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, ।984 की धारा 4 द्वारा (-4-985 से) अंतःस्थापित। 

मिजोरम राज्य अधिनियम, ।986 (।986 का 34) को धारा 39 द्वारा (20-2-987 से) अंतःस्थापित। 

“पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97] (।97] का 8) की धारा 77 और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) पैरा ।8 का लोप किया गया। 

“संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा 9 असम राज्य 
को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उप-पैरा (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित 
अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्‌: 

'(4) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्‌, यथाशीघ्र असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के लिए 
एक अंतरिम कार्यपालक परिषद्‌, राज्यपाल द्वारा बोडो आन्दोलन के नेताओं में से, जिनके अंतर्गत समझौते 
के ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं, बनाई जाएगी और उसमें उस क्षेत्र के गैर-जनजातीय समुदायों को भी पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व दिया जाएगा: 

परंतु अन्तरिम परिषद्‌ छह मास की अवधि के लिए होगी जिसके दौरान परिषद्‌ का निर्वाचन कराने 
का प्रयास किया जाएगा। 

स्पष्टीकरण इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए, “समझौते का ज्ञापन'' पद से भारत सरकार, असम 
सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच 0 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षरित ज्ञापन अभिप्रेत है।'। 


350 भारत का संविधान 
(छठी अनुसूची) 


(ख) राज्यपाल ऐसे किसी क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना 
सकेगा और इस प्रकार बनाए गए विनियम संसद्‌ के या उस राज्य के विधान-मंडल 
के किसी अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो ऐसे क्षेत्र को तत्समय 
लागू हैं, निरसन या संशोधन कर सकेंगे। 


(2) राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उप-पैरा () के खंड (क) के अधीन दिया गया 
कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो। 


(3) इस पैरा के उप-पैरा () के खंड (ख) के अधीन बनाए गए सभी विनियम 
राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं 
दे देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। 


।[20. जनजाति क्षेत्र-(।) नीचे दी गई सारणी के भाग ], भाग 2 ?[ भाग 2क] 
और भाग 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र क्रमशः असम राज्य, मेघालय राज्य [त्रिपुरा राज्य] और 
मिजोरम [राज्य] के जनजाति क्षेत्र होंगे। 


(2) “[नीचे दी गई सारणी के भाग ], भाग 2 या भाग 3 में] किसी जिले के 
प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 
497 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत किए गए दिन से ठीक पहले बिद्यमान 
उस नाम के स्वशासी जिले में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के प्रति निर्देश हैं: 


परंतु इस अनुसूची के पैरा 3 के उप-पैरा () के खंड (ङ) और खंड (च), 
पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6, पैरा 8 के उप-पैरा (2), उप-पैरा (3) के खंड (क), खंड 
(ख) और खंड (घ) और उप-पैरा (4) तथा पैरा 0 के उप-पैरा (2) के खंड (घ) 
के प्रयोजनों के लिए, शिलांग नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र के किसी भाग के बारे में 
यह नहीं समझा जाएगा कि वह [खासी पहाड़ी जिले] के भीतर है। 


०[(3) नीचे दी गई सारणी के भाग 2क में “त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला” के प्रति 
निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद्‌ 
अधिनियम, 979 को पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट राज्यक्षेत्र 
के प्रति निर्देश है।] 


पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 97 (97] का 8१) की धारा 7] और आठवीं अनुसूची द्वारा 
(2--972 से) पैरा 20 और 20क के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

शसंविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 984 की धारा 4 द्वारा (-4-985 से) अंतःस्थापित। 

मिजोरम राज्य अधिनियम, 986 (986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-987 से) “संघ राज्यक्षेत्र'' 
के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 984 की धारा 4 द्वारा (।-4-985 से) प्रतिस्थापित। 
“मेघालय सरकार को अधिसूचना सं. डी.सी.ए. 3/72/7], तारीख ॥4 जून, ॥973, मेघालय का राजपत्र, 
भाग 5क, तारीख 23-6-973, पृ. 200 द्वारा प्रतिस्थापित। 

“संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 984 की धारा 4 द्वारा (-4-985 से) अंतःस्थापित। 
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सारणी 
भाग ] 


१. उत्तरी कछार पहाड़ी जिला। 
2. '[ कार्बी आंगलांग जिला।] 
2[3. बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला।] 


भाग 2 

3.१. खासी पहाडी जिला। 

2. जयंतिया पहाडी जिला।] 

3. गारो पहाड़ी जिला। 

श भाग 2क 
त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला।] 
भाग 3 
5 मे जै जै मे 


०[१. चकमा जिला। 
7[2. मारा जिला। 
3. लई जिला।]] 


भ 20क. मिजो जिला परिषद्‌ का विघटन-(7) इस अनुसूची में किसी बात के 
होते हुए भी, विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान मिजो जिले की जिला परिषद्‌ (जिसे 


'असम सरकार द्वारा तारीख 4-70-976 की अधिसूचना सं. टी.ए.डी./आर 5/74/47 द्वारा “मिकीर पहाड़ी 
जिला” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

2संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 

मेघालय सरकार को अधिसूचना सं. डी.सी.ए. 3/72/], तारीख ॥4 जून, ॥973, मेघालय का राजपत्र, 
भाग 5क, तारीख 23-6-973 पृ. 200 द्वारा प्रतिस्थापित। 

“संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 7984 की धारा 4 द्वारा (-4-985 से) अंतःस्थापित। 

“संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 97] (97] का 83) को धारा 33 द्वारा (29-4-7972 से) 
““मिजो जिला” शब्दों का लोप किया गया। 

“मिजोरम का राजपत्र 7972, तारीख 5 मई, 972, जिल्द ॥, भाग 2, पृ. 77 में प्रकाशित मिजोरम जिला परिषद्‌ 
(प्रकीर्ण उपबंध) आदेश, 972 द्वारा (29-4-972 से) अंतःस्थापित। 

7संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 7988 (988 का 67) की धारा 2 द्वारा क्रम सं. 2 और 3 
तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 97] (797] का 83) की धारा १3 द्वारा (29-4-7972 से), 
पैरा 20क के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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इसमें इसके पश्चात्‌ मिजो जिला परिषद्‌ कहा गया है) विघटित हो जाएगी और विद्यमान 
नहीं रह जाएगी। 


(2) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निम्नलिखित 
सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्‌: 


(क) मिजो जिला परिषद्‌ की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का (जिनके 
अंतर्गत उसके द्वारा की गई किसी संविदा के अधीन अधिकार और दायित्व है) 
पूर्णतः या भागतः संघ को या किसी अन्य प्राधिकारी को अंतरण; 


(ख) किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें मिजो जिला परिषद्‌ एक 
पक्षकार है, मिजो जिला परिषद्‌ के स्थान पर संघ का या किसी अन्य प्राधिकारी 
का पक्षकार के रूप में रखा जाना अथवा संघ का या किसी अन्य प्राधिकारी का 
पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना; 


(ग) मिजो जिला परिषद्‌ के किन्हीं कर्मचारियों का संघ को या किसी 
अन्य प्राधिकारी को अथवा उसके द्वारा अंतरण या पुनर्नियोजन, ऐसे अंतरण या 
पुनर्नियोजन के पश्चात्‌ उन कर्मचारियों को लागू होने वाले सेवा के निबंधन और 
शर्तें; 


(घ) मिजो जिला परिषद्‌ द्वारा बनाई गई और उसके विघटन से ठीक पहले 
प्रवृत्त किन्हीं विधियों का, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के, चाहे वे निरसन के 
रूप में हों या संशोधन के रूप में, अधीन रहते हुए जो प्रशासक द्वारा इस निमित्त 
किए जाएं, तब तक प्रवृत्त बना रहना जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल द्वारा या 
अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी विधियों में परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर 
दिया जाता है; 


(ड) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो प्रशासक आवश्यक 
समझे। 


स्पष्टीकरण--इस पैरा में और इस अनुसूची के पैरा 20ख में, ““विहित तारीख'' 
पद से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का, संघ 
राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, ॥963 के उपबंधों के अधीन और उनके अनुसार, सम्यक्‌ 
रूप से गठन होता है। 
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।220खब्. मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में स्वशासी प्रदेशों का स्वशासी जिले होना और 
उसके पारिणामिक संक्रमणकालीन उपबंध--() इस अनुसूची में किसी बात के होते 
हुए भी, 


(क) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान प्रत्येक 
स्वशासी प्रदेश उस तारीख को और से उस संघ राज्यक्षेत्र का स्वशासी जिला (जिसे 
इसमें इसके पश्चात्‌, तत्स्थानी नया जिला कहा गया है) हो जाएगा और उसका 
प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस अनुसूची के 
पैरा 20 में (जिसके अंतर्गत उस पैरा से संलग्न सारणी का भाग 3 है) ऐसे 
पारिणामिक संशोधन किए जाएंगे जो इस खंड के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए 
आवश्यक हैं और तब उक्त पैरा और उक्त भाग 3 के बारे में यह समझा जाएगा 
कि उनका तद्नुसार संशोधन कर दिया गया है; 


(ख) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान स्वशासी 
प्रदेश की प्रत्येक प्रादेशिक परिषद्‌ (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ विद्यमान प्रादेशिक 
परिषद्‌ कहा गया है) उस तारीख को और से और जब तक तत्स्थानी नए जिले 
के लिए परिषद्‌ का सम्यक्‌ रूप से गठन नहीं होता है तब तक, उस जिले की 
जिला परिषद्‌ (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ तत्स्थानी नई जिला परिषद्‌ कहा गया है) 
समझी जाएगी। 


"संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, ।995 (995 का 42) की धारा 2 द्वारा असम में लागू होने 
के लिए पैरा 20ख के पश्चात्‌ निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया गया, अर्थात्‌: 
“20खक. राज्यपाल द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में वैवेकिक शक्तियों का प्रयोग--राज्यपाल, इस 
अनुसूची के पैरा के उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3), पैरा 2 के उप-पैरा (), उपपैरा (6), उप-पैरा (6क) 
के पहले परन्तुक को छोड़कर और उप-पैरा (7), पैरा 3 के उप-पैरा (3), पैरा 4 के उप-पैरा (4), 
पैरा 5, पैरा 6 के उप-पैरा (), पैरा 7 के उप-पैरा (2), पैरा 8 के उप-पैरा (4), पैरा 9 के उप-पैरा (3), 
पैरा 0 के उप-पैरा (3), पैरा 4 के उप-पैरा (), पैरा ।5 के उप-पैरा () और पैरा १6 के उप-पैरा () 
और उप-पैरा (2) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, मंत्रिपरिषद्‌ और यथास्थिति, उत्तरी कछार पहाड़ी 
स्वशासी परिषद्‌ या कार्बी आंगलांग पहाड़ी स्वशासी परिषद्‌ से परामर्श करने के पश्चात्‌ ऐसी कार्रवाई करेगा, 
जो वह स्वविवेकानुसार आवश्यक मानता है।''। 
श्संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 988 (988 का 67) की धारा 2 द्वारा त्रिपुरा और मिजोरम 
राज्यों को लागू करने में, पैरा 20ख के पश्चात्‌ निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया गया है, अर्थात्‌:-- 
“20खख,. राज्यपाल द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में वैवेकिक शक्तियों का प्रयोग--राज्यपाल, इस 
अनुसूची के पैरा । के उप-पैरा (2) और उप-पैरा (3), पैरा 2 के उप-पैरा (7) और उपपैरा (7), पैरा 3 
का उपपैरा (3), पैरा 4 का उप-पैरा (4), पैरा 5, पैरा 6 का उप-पैरा (), पैरा 7 का उप-पैरा (2), 
पैरा 9 का उप-पैरा (3), पैरा 4 का उप-पैरा (१), पैरा 25 का उप-पैरा () और पैरा 6 का उप-पैरा 
(१) और उप-पैरा (2) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, मंत्रिपरिषद्‌ से और यदि वह आवश्यक समझे 
तो संबंधित जिला परिषद्‌ या प्रादेशिक परिषद्‌ से परामर्श करने के पश्चात्‌, ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह 
स्वविवेकानुसार आवश्यक समझे।''। 
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(2) विद्यमान प्रादेशिक परिषद्‌ का प्रत्येक निर्वाचित या नामनिर्देशित सदस्य तत्स्थानी 
नई जिला परिषद्‌ के लिए, यथास्थिति, निर्वाचित या नामनिर्देशित समझा जाएगा और तब 
तक पद धारण करेगा जब तक इस अनुसूची के अधीन तत्स्थानी नए जिले के लिए 
जिला परिषद्‌ का सम्यक्‌ रूप से गठन नहीं होता है। 


(3) जब तक तत्स्थानी नई जिला परिषद्‌ द्वारा इस अनुसूची के पैरा 2 के 
उप-पैरा (7) और पैरा 4 के उप-पैरा (4) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब 
तक विद्यमान प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा उक्त उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम, जो विहित 
तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त हैं, तत्स्थानी नई जिला परिषद्‌ के संबंध में ऐसे अनुकूलनों 
और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक 
द्वारा उनमें किए जाएं। 


(4) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निम्नलिखित 
सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात्‌: 


(क) विद्यमान प्रादेशिक परिषद्‌ की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का 
(जिनके अंतर्गत उसके द्वारा की गई किसी संविदा के अधीन अधिकार और दायित्व 
हैं) पूर्णतः या भागतः तत्स्थानी नई जिला परिषद्‌ को अंतरण; 


(ख) किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें विद्यमान प्रादेशिक परिषद्‌ एक 
पक्षकार है, विद्यमान प्रादेशिक परिषद्‌ के स्थान पर तत्स्थानी नई जिला परिषद्‌ का 
पक्षकार के रूप में रखा जाना; 


(ग) विद्यमान प्रादेशिक परिषद्‌ के किन्हीं कर्मचारियों का तत्स्थानी नई जिला 
परिषद्‌ को अथवा उसके द्वारा अंतरण या पुनर्नियोजन; ऐसे अंतरण या पुनर्नियोजन 
के पश्चात्‌ उन कर्मचारियों को लागू होने वाले सेवा के निबंधन और शर्तें; 


(घ) विद्यमान प्रादेशिक परिषद्‌ द्वारा बनाई गई और विहित तारीख से ठीक पहले 
प्रवृत्त किन्हीं विधियों का, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के, चाहे वे निरसन के 
रूप में हों या संशोधन के रूप में, अधीन रहते हुए जो प्रशासक द्वारा इस निमित्त 
किए जाएं, तब तक प्रवृत्त बना रहना जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी विधियों में परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया 
जाता है; 


(ङ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो प्रशासक आवश्यक 
समझे। 
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20ग. निर्वचन- इस निमित्त बनाए गए किसी उपबंध के अधीन रहते हुए, इस 
अनुसूची के उपबंध मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी 
होंगे-- 

(4) मानो राज्य के राज्यपाल और राज्य की सरकार के प्रति निर्देश 
अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों; 
(“राज्य की सरकार'' पद के सिवाय) राज्य के प्रति निर्देश मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र 
के प्रति निर्देश हों और राज्य विधान-मंडल के प्रति निर्देश मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र 
को विधान सभा के प्रति निर्देश हों; 

(2) मानो-- 

(क) पैरा 4 के उप-पैरा (5) में संबंधित राज्य की सरकार से परामर्श 
करने के उपबंध का लोप कर दिया गया हो; 

(ख) पैरा 6 के उप-पैरा (2) में, “जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति 
का विस्तार है'' शब्दों के स्थान पर “जिसके संबंध में मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र 
की विधान सभा को विधियां बनाने की शक्ति है'' शब्द रख दिए गए हों; 

(ग) पैरा 3 में, “अनुच्छेद 202 के अधीन'' शब्दों और अंकों का लोप 
कर दिया गया हो।]] 

27. अनुसूची का संशोधन--() संसद्‌, समय-समय पर विधि द्वारा, इस अनुसूची 
के उपबंधों में से किसी का, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर 
सकेगी और जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस संविधान में 


इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार 
संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निर्देश है। 


(2) ऐसी कोई विधि जो इस पैरा के उप-पैरा () में उल्लिखित है, इस संविधान 
के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। 


सातवीं अनुसूची 
( अनुच्छेद 246 ) 
सूची ।- संघ सूची 
. भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अंतर्गत रक्षा के लिए तैयारी 


और ऐसे सभी कार्य हैं, जो युद्ध के समय युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के 
पश्चात्‌ प्रभावी सैन्यवियोजन में सहायक हों। 


2. नौसेना, सेना और वायुसेना; संघ के अन्य सशस्त्र बल। 


।[2क. संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल 
का या उसको किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति को सहायता 
में अभिनियोजन; ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियां, 
अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व।] 


3. छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के भीतर 
छावनी प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वास-सुविधा 
का विनियमन (जिसके अंतर्गत भाटक का नियंत्रण है)। 


4. नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म। 
5. आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारूद और विस्फोटक। 
6. परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत। 


7. संसद्‌ द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए 
आवश्यक घोषित किए गए उद्योग। 


8. केन्द्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो। 


9. रक्षा, विदेश कार्य या भारत को सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध; इस 
प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति। 


१0. विदेश कार्य, सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से संबंध होता 
है। 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 57 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 
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4. राजनयिक, कौंसलीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व। 
१2. संयुक्त राष्ट्र संघ। 


]3. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए 
गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन। 


34. विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, करारों और 
अभिसमयों का कार्यान्वयन। 


5. युद्ध और शांति। 

१6. वैदेशिक अधिकारिता। 

१7. नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशीय। 

78. प्रत्यर्पण । 

१9. भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास और निष्कासन, पासपोर्ट और वीजा। 
20. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं। 


2. खुले समुद्र या आकाश में की गई दस्युता और अपराध; स्थल या खुले समुद्र 
या आकाश में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध। 


22. रेल। 


23. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय 
राजमार्ग घोषित किया गया है। 


24. यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में ऐसे अंतर्देशीय जलमार्गो पर पोतपरिवहन और 
नौपरिवहन जो संसद्‌ द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं; ऐसे जलमार्गो 
पर मार्ग का नियम। 


25. समुद्री पोतपरिवहन और नौपरिवहन, जिसके अंतर्गत ज्चारीय जल में पोत- 
परिवहन और नौपरिवहन है; वाणिज्यिक समुद्री बेडे के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की 
व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण 
का विनियमन। 


26. प्रकाशस्तंभ, जिनके अंतर्गत प्रकाशपोत, बीकन तथा पोत-परिवहन और वायुयानों 
की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है। 


27. ऐसे पत्तन जिन्हें संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके 
अधीन महापत्तन घोषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत उनका परिसीमन और उनमें पत्तन 
प्राधिकारियों का गठन और उनको शक्तियां हैं। 


358 भारत का संविधान 
(सातवीं अनुसूची) 


28. पत्तन कंरतीन, जिसके अंतर्गत उससे संबद्ध अस्पताल हैं; नाविक और समुद्रीय 
अस्पताल। 


29. वायुमार्ग, वायुयान और विमान चालन; विमानक्षेत्रों की व्यवस्था, विमान यातायात 
और विमानक्षेत्रों का विनियमन और संगठन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए 
व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण 
का विनियमन। 


30. रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा अथवा यंत्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों 
द्वारा यात्रियों और माल का वहन। 


3. डाक-तार; टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन। 


32. संघ की संपत्ति और उससे राजस्व, किंतु किसी '*** राज्य में स्थित संपत्ति 
के संबंध में, वहाँ तक के सिवाय जहां तक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, उस 
राज्य के विधान के अधीन रहते हुए। 


+ छि + छि क क 
34. देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण। 

35. संघ का लोक ऋण। 

36. करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा, विदेशी मुद्रा। 

37. विदेशी ऋण। 

38. भारतीय रिजर्व बैंक। 

39. डाकघर बचत बैंक। 

40. भारत सरकार या किसी राज्य को सरकार द्वारा संचालित लाटरी। 


4. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; सीमाशुल्क सीमांतों के आर-पार आयात 
और निर्यात; सीमाशुल्क सीमांतों का परिनिश्चय। 


42. अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य। 


43. व्यापार निगमों का, जिनके अंतर्गत बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगम हैं किंतु 
सहकारी सोसाइटी नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन। 


"संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची के 
भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट'' शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 
श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 26 द्वारा प्रविष्टि 33 का लोप किया गया। 


भारत का संविधान 359 
(सातर्वी अनुसूची) 


44. विश्वविद्यालयों को छोड़कर ऐसे निगमो का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, 
जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन। 


45. बैंककारी। 

46. विनिमय-पत्र, चेक, बचत पत्र और वैसी ही अन्य लिखतें। 
47. बीमा। 

48. स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार। 


49. पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन; प्रतिलिप्यधिकार; व्यापार चिह्न और पण्य वस्तु 
चिह्न। 


50. बाटों और मापों के मानक नियत करना। 


54. भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन 
किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक नियत करना। 


52. वे उद्योग जिनके संबंध में संसद्‌ ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ 
का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है। 


53. तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति स्रोतों का विनियमन और विकास; पेट्रोलियम 
और पेट्रोलियम उत्पाद; अन्य द्रव और पदार्थ जिनके विषय में संसद्‌ ने विधि द्वारा 
घोषणा की है कि वे खतरनाक रूप से ज्वलनशील हैं। 


54. उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ 
के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद्‌, विधि द्वारा, लोकहित में 
समीचीन घोषित करे। 


55. खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन। 


56. उस सीमा तक अंतरराज्यिक नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास 
जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद्‌, विधि द्वारा, 
लोकहित में समीचीन घोषित करे। 


57. राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र। 


58. संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण, प्रदाय और वितरण; अन्य 
अभिकरणों द्वारा किए गए नमक के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण का विनियमन और 
नियंत्रण। 


59. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय। 


360 भारत का संविधान 
(सातर्वी अनुसूची) 


60. प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी। 
6१. संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद। 


62. इस संविधान के प्रारंभ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल 
युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं और 
भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद्‌ द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय 
महत्व की घोषित वैसी ही कोई अन्य संस्था। 


63. इस संविधान के प्रारंभ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम 
विश्वविद्यालय और [दिल्ली विश्वविद्यालय] नामों से ज्ञात संस्थाएं; '[ अनुच्छेद 37ड 
के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय;] संसद्‌ द्वारा, विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित 
कोई अन्य संस्था। 


64. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद्‌ द्वारा, विधि द्वारा, 
राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएं। 
65. संघ के अभिकरण और संस्थाएं जो-- 
(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए हैं जिसके अंतर्गत 
पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण है; या 
(ख) विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए हैं; या 
(ग) अपराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के 
लिए हैं। 
66. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं 
में मानकों का समन्वय और अवधारण। 


67. 2[संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के 
'[घोषित] प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और 
अवशेष। 


68. भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव 
शास्त्र सर्वेक्षण; मौसम विज्ञान संगठन। 


69. जनगणना। 


।संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 973 की धारा 4 द्वारा (7-4-]974 से) “दिल्ली विश्वविद्यालय 
और'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

2संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 27 द्वारा “ संसद्‌ द्वारा विधि द्वारा घोषित'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 36] 
(सातर्वी अनुसूची) 


70. संघ लोक सेवाएं; अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग। 

7. संघ को पेंशनें, अर्थात्‌ भारत सरकार द्वारा या भारत को संचित निधि में से 
संदेय पेंशनें। 

72. संसद्‌ के लिए, राज्यों के विधान-मंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उप- 
राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन; निर्वाचन आयोग। 


73. संसद्‌ सदस्यों के, राज्य सभा के सभापति और उप सभापति के तथा 
लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 


74. संसद्‌ के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की 
शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां; संसद्‌ की समितियों या संसद्‌ द्वारा नियुक्त 
आयोगों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर 
कराना। 


75. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति 
छुट्टी के संबंध में अधिकार; संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते; नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 
के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार और सेवा की अन्य शर्तें। 


76. संघ के और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा। 


77. उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियां (जिनके अंतर्गत 
उस न्यायालय का अवमान है) और उसमें ली जाने वाली फीस; उच्चतम न्यायालय के 
समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति। 


78. उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबंधों को छोड़कर 
उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन "[(जिसके अंतर्गत दीर्घावकाश है)]; 
उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति। 


2[79. किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारण 
और उससे अपवर्जन।] 

80. किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस 
राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण, किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की पुलिस 
उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना जिसमें 
ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ हो सके; किसी 
राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर 
रेल क्षेत्रों पर विस्तारण। 


'संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, ।963 को धारा 72 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित। 
संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा प्रविष्टि 79 के स्थान पर 
प्रतिस्थापित। 


362 भारत का संविधान 
(सातर्वी अनुसूची) 
8. अंतरराज्यिक प्रव्रजन; अंतरराज्यिक करंतीन। 
82. कृषि-आय से भिन्न आय पर कर। 
83. सीमाशुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क है। 
84. भारत मैं विनिर्मित या उत्पादित तंबाकू और अन्य माल पर उत्पाद-शुल्क जिसके 
अंतर्गत-- 

(क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर, 

(ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ, 
नहीं हैं; किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां हैं जिसमें ऐल्कोहाल या इस 
प्रविष्टि के उप-पैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है। 

85. निगम कर। 

86. व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के, जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, 
पूंजी मूल्य पर कर; कंपनियों की पूंजी पर कर। 

87. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क। 

88. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। 

89. रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा 
कर; रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। 

90. स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर स्टांप-शुल्क से भिन्न 
कर। 

9१. विनिमय-पत्रों, चेकों, वचनपत्रों, वहनपत्रों, प्रत्ययपत्रों, बीमा पालिसियों, शेयरों 
के अंतरण, डिबेंचरों, परोक्षियों और प्राप्तियों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर। 

92. समाचारपत्रों के क्रय या विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। 


[92क. समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें 
ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।] 

2[92ख. माल के परेषण पर (चाहे परेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी 
अन्य व्यक्ति को किया गया है), उस दशा में कर जिसमें ऐसा परेषण अंतरराज्यिक 
व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।] 


3[92ग. सेवाओं पर कर।] 


'संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 

श्संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 982 की धारा 5 द्वारा (2-2-983 से) अंतःस्थापित। 

संविधान (अठासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 4 द्वारा (प्रवर्तन की तारीख से) अंतःस्थापित किया 
जाएगा। 


भारत का संविधान 363 
(सातवीं अनुसूची) 


93. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध। 


94. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच, सर्वेक्षण 
और आंकड़े। 

95. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से 
किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां; नावधिकरण विषयक अधिकारिता। 


96. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत 
किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है। 


97. कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित नहीं है और जिसके 
अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है। 


सूची 2_ राज्य सूची 


]. लोक व्यवस्था (किंतु इसके अंतर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिए 
'[नौसेना, सेना या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का या संघ के नियंत्रण 
के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का प्रयोग] नहीं 
है)। 


2[2, सूची को प्रविष्टि शक के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस 
(जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस है)।] 


3. 3*** उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक; भाटक और राजस्व न्यायालयों 
की प्रक्रिया; उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों में ली जाने वाली फीस। 


4. कारागार, सुधारालय, बौर्स्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और 
उनमें निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से 
ठहराव। 

5. स्थानीय शासन, अर्थात्‌ नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डो, खनन-बस्ती 


प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय 
प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां। 


संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 7976 की धारा 57 द्वारा (3--977 से) कुछ शब्दों के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

2संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 7976 की धारा 57 द्वारा (3--977 से) प्रविष्टि 2 के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 

>संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 57 द्वारा (3--977 से) कुछ शब्दों का लोप 
किया गया। 
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(सातर्वी अनुसूची) 


6. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय। 
7. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं से भिन्न तीर्थयात्राएं। 


8. मादक लिकर, अर्थात्‌ मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, 
क्रय और विक्रय। 


9. निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता। 


40. शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शव-दाह और श्मशान। 


I कं हम कर क क 


]2. राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी ही अन्य 
संस्थाएं; [संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के 
2[घोषित किए गए] प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन 
और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख। 


43. संचार, अर्थात्‌ सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन जो सूची 7 में 
विनिर्दिष्ट नहीं हैं; नगरपालिका ट्राम; रज्जुमार्ग; अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में 
सूची और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर 
यातायात; यंत्र नोदित यानों से भिन्न यान। 


१4. कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और 
पादप रोगों का निवारण है। 

45. पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव-जंतुओं के रोगों का 
निवारण; पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय। 


]6. कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण। 


37. सूची की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल अर्थात्‌ जल 
प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडारकरण और जल शक्ति। 


१8. भूमि, अर्थात्‌ भूमि में या उस पर अधिकार, भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी 
और अधिभारी का संबंध है और भाटक का संग्रहण; कृषि भूमि का अंतरण और अन्य 
संक्रामण; भूमि विकास और कृषि उधार; उपनिवेशन। 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 57 द्वारा (3--977 से) प्रविष्टि ], 9 और 
20 का लोप किया गया। 

2संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ॥956 की धारा 27 द्वारा '' संसद्‌ द्वारा विधि द्वारा घोषित'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 
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(सातर्वी अनुसूची) 


Ix मे हि हि हि 


24. मत्स्यिकी। 


22. सूची । की प्रविष्टि 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिपाल्य-अधिकरण; 
विल्लंगमित और कुर्क की गई संपदा। 


23. संघ के नियंत्रण के अधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची ॥ के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए, खानों का विनियमन और खनिज विकास। 


24. सूची । की [प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
उद्योग। 


25. गैस और गैस संकर्म। 


26. सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के भीतर व्यापार 
और वाणिज्य। 


27. सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, माल का उत्पादन, 
प्रदाय और वितरण। 


28. बाजार और मेले। 


3% हि हि हि हि 


30. साहूकारी और साहूकार; कृषि ऋणिता से मुक्ति। 
3१. पांथशाला और पांथशालापाल। 


32. ऐसे निगमों का, जो सूची 7 में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न हैं और विश्वविद्यालयों 
का निगमन, विनियमन और परिसमापन; अनिगमित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, 
धार्मिक और अन्य सोसाइटियां और संगम; सहकारी सोसाइटियां। 


33. नाट्यशाला और नाट्यप्रदर्शन; सूची ॥ की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन 
रहते हुए, सिनेमा; खेलकूद, मनोरंजन और आमोद। 


34. दांव और द्यूत। 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 57 द्वारा (3--977 से) प्रविष्टि ], 79 और 
20 का लोप किया गया। 

शसंविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 28 द्वारा “प्रविष्टि 52'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 57 द्वारा (3--7977 से) प्रविष्टि 29 का लोप 
किया गया। 
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35. राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म, भूमि और भवन। 


37. संसद्‌ द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के 
विधान-मंडल के लिए निर्वाचन। 


38. राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 
के और, यदि विधान परिषद्‌ है तो, उसके सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते। 


39. विधान सभा की और उसके सदस्यों और समितियों की तथा, यदि 
विधान परिषद्‌ है तो, उस विधान परिषद्‌ की और उसके सदस्यों और समितियों की 
शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां; राज्य के विधान-मंडल की समितियों के समक्ष 
साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना। 


40. राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते। 

4. राज्य लोक सेवाएं; राज्य लोक सेवा आयोग। 

42. राज्य की पेंशनें, अर्थात्‌ राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदेय पेंशन। 
43. राज्य का लोक ऋण। 

44. निखात निधि। 


45. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख 
रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और अधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और 
राजस्व का अन्यसंक्रामण है। 


46. कृषि आय पर कर। 

47. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। 
48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा-शुल्क। 

49. भूमि और भवनों पर कर। 


50. संसद्‌ द्वारा, विधि द्वारा, खनिज विकास के संबंध में अधिरोपित निर्बन्धनों के 
अधीन रहते हुए, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर। 


5. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद-शुल्क और भारत में 
अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नतर दर से प्रतिशुल्क -- 


(क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर; 


संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 26 द्वारा प्रविष्टि 36 का लोप किया गया। 
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(सातर्वी अनुसूची) 


(ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ, 


किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसी औषधियां और प्रसाधन निर्मितियां नहीं हैं जिनमें ऐल्कोहाल 
या इस प्रविष्टि के उप-पैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है। 


52. किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर 
कर। 


53. विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर। 


![54. सूची । की प्रविष्टि 92क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समाचारपत्रों से 
भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर कर।] 


55. समाचारपत्रों में प्रकाशित 2[ और रेडियो या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों] से 
भिन्न विज्ञापनों पर कर। 


56. सड़कों या अन्तर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर 
कर। 


57. सूची 3 की प्रविष्टि 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सड़कों पर उपयोग 
के योग्य यानों पर कर, चाहे वे यंत्र नोदित हों या नहीं, जिनके अंतर्गत ट्रामकार हैं। 


58. जीवजंतुओं और नौकाओं पर कर। 

59. पथकर। 

60. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर। 

6१. प्रतिव्यक्ति कर। 

62. विलास वस्तुओं पर कर, जिसके अंतर्गत मनोरंजन, आमोद, दांव और द्यूत पर 
कर है। 

63. स्टांप-शुल्क की दरों के संबंध में सूची ॥ के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों 
से भिन्न दस्तावेजों के संबंध में स्टांप-शुल्क को दर। 

64. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध। 


65. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों को इस सूची के विषयों में से 
किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां। 


।संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 54 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 57 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 
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(सातर्वी अनुसूची) 
66. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत 
किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है। 
सूची 3--समवर्ती सूची 
]. दंड विधि जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर 
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, किन्तु इसके अंतर्गत सूची । या सूची 2 में 
विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल 


शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सेना या वायु सेना अथवा संघ के किसी अन्य 
सशस्त्र बल का प्रयोग नहीं है। 


2. दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर 
दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं। 


3. किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए 
आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, इस 
प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति। 


4. बंदियों, अभियुक्त व्यक्तियों और इस सूची की प्रविष्टि 3 में विनिर्दिष्ट कारणों 
से निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना। 


5. विवाह और विवाह-विच्छेद; शिशु और अवयस्क; दत्तक-ग्रहण; विल, निर्वसीयतता 
और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन; वे सभी विषय जिनके संबंध में 
न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय विधि 
के अधीन थे। 


6. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण; विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण। 


7. संविदाएं जिनके अंतर्गत भागीदारी, अभिकरण, वहन की संविदाएं और अन्य 
विशेष प्रकार की संविदाएं हैं, किन्तु कृषि भूमि संबंधी संविदाएं नहीं हैं। 


8. अनुयोज्य दोष। 

9. शोधन अक्षमता और दिवाला। 

१0. न्यास और न्यासी। 

]]. महाप्रशासक और शासकीय न्यासी। 


[११क. न्याय प्रशासन; उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी 
न्यायालयों का गठन और संगठन |] 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 की धारा 57 द्वारा (3--१977 से) अंतःस्थापित। 
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१2. साक्ष्य और शपथ; विधियों, लोक कार्यो और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों 
को मान्यता। 


33. सिविल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ 
पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं, परिसीमा और माध्यस्थम्‌। 


34. न्यायालय का अवमान, किन्तु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अवमान नहीं 


है। 
35. आहिँडन; यायावरी और प्रव्राजी जनजातियां। 


46. पागलपन और मनोवैकल्य, जिसके अंतर्गत पागलों और मनोविकल व्यक्तियों को 
ग्रहण करने या उनका उपचार करने के स्थान हैं। 


7. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। 

[[१7क. वन। 

7ख. वन्य जीव-जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण।] 
१8. खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण। 


9. अफीम के संबंध में सूची । की प्रविष्टि 59 के उपबंधों के अधीन रहते हुए 
मादक द्रव्य और विष। 


20. आर्थिक और सामाजिक योजना। 

'[20क. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन।] 

24. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास। 

22. व्यापार संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद। 

23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी। 


24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि, नियोजक 
का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं। 


2[25. सूची । की प्रविष्टि 6३, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
शिक्षा जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं; श्रमिकों 
का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।] 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 57 द्वारा (3--7977 से) अंतःस्थापित। 
>संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 57 द्वारा (3-।-977 से) प्रविष्टि 25 के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 
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26. विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां। 


27. भारत और पाकिस्तान डोमिनियनों के स्थापित होने के कारण अपने मूल 
निवास-स्थान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास। 


28. पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाएं। 


29. मानवों, जीव-जंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या सांसर्गिक 
रोगों अथवा नाशकजीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण। 


30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है। 


3. संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन 
घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन। 


32. राष्ट्रीय जलमार्गो के संबंध में सूची ] के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 
अंतर्देशीय जलमार्गो पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में पोत परिवहन और नौ परिवहन 
तथा ऐसे जलमार्गो पर मार्ग का नियम और अंतर्देशीय जलमागों द्वारा यात्रियों और माल 
का वहन। 


![33. (क) जहां संसद्‌ द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण 
लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी 
प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रूप में, 


(ख) खाद्य पदार्थों का जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल हैं, 
(ग) पशुओं के चारे का जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं, 


(घ) कच्ची कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हो, और बिनौले 
का, और 


(ङ) कच्चे जूट का, 

व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण।] 
2[33क. बाट और माप, जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं है।] 
34. कीमत नियंत्रण। 


35. यंत्र नोदित यान जिसके अंतर्गत वे सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर 
कर उद्गृहीत किया जाना है। 


'संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 57 द्वारा (3--977 से) अंतःस्थापित। 
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36. कारखाने। 

37. बायलर। 

38. विद्युत। 

39. समाचारपत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय। 


40. '[संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के 
![घोषित] पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से भिन्न पुरातत्वीय स्थल और अवशेष। 


4. ऐसी संपत्ति की (जिसके अंतर्गत कृषि भूमि है) अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन 
जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित को जाए। 


२42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण।] 


43. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर उद्भूत कर से संबंधित दावों और अन्य 
लोक मांगों की वसूली जिनके अंतर्गत भू-राजस्व की बकाया और ऐसी बकाया के रूप 
में वसूल की जा सकने वाली राशियां हैं। 


44. न्यायिक स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्को या फीसों से भिन्न स्टांप-शुल्क, किन्तु 
इसके अंतर्गत स्टांप-शुल्क की दरें नहीं हैं। 

45. सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के 
लिए जांच और आंकड़े। 

46. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों को इस सूची के विषयों में से 
किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां। 


47. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत 
किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है। 


संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, ।956 की धारा 27 द्वारा “संसद्‌ द्वारा विधि द्वारा घोषित'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 26 द्वारा प्रविष्टि 42 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


आठवीं अनुसूची 
[ अनुच्छेद 344() और अनुच्छेद 357 ] 
भाषाएं 


]. असमिया। 

2. बंगला। 
![3. बोडो। 

4. डोगरी।] 
[5 
2[6.] 
2[7.] 


गुजराती। 
हिन्दी। 
कन्नड। 


2[8.] 
-[2[9.] 
0, 
Lisl] 
[ie] 
°[[१3.]] 
*[१[१4.] 
Sse] 


कश्मीरी। 
कोंकणी ।] 
मैथिली।] 
मलयालम। 
मणिपुरी ।] 
मराठी। 
नेपाली ।] 

7[ ओड़िया]। 


'संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित। 

2संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुनःसंख्यांकित किया गया। 

3संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित। 

“संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 7 को प्रविष्टि 8 के रूप में 
पुनःसंख्यांकित किया गया। 

“संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, ।992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 8 को प्रविष्टि 0 के रूप में 
पुनःसंख्यांकित किया गया। 

“संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 3992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 से १5 तक को प्रविष्टि 2 
से १8 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 

7संविधान (छियानवेवां संशोधन) अधिनियम, 20 की धारा 2 द्वारा (23-9-2077 से) “उडिया'' के स्थान 
पर प्रतिस्थापित। 
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'[२[76.] पंजाबी। 
[2[१7.] संस्कृत। 


3[१8.] [संथाली।] 
“['[[१9.] सिंधी।]] 


१(20.] तमिल। 
४[2१.] तेलुगु। 
6[22.] उर्दू। 


संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 9 से 5 तक को प्रविष्टि 2 
से १8 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 

2संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पुनःसंख्यांकित किया गया। 

उसंविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित। 

4संविधान (इक्कीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 3967 की धारा 2 द्वारा जोडा गया। 

“संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 5 को प्रविष्टि 39 के रूप में 
पुनःसंख्यांकित किया गया। 
संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 6 से प्रविष्टि 8 को प्रविष्टि 20 
से प्रविष्टि 22 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 


क” 


'[नवीं अनुसूची 
(अनुच्छेद 37ख ) 
]. बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 950 (7950 का बिहार अधिनियम 30)। 
2. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 948 (१948 का मुंबई अधिनियम 
67) । 


3. मुंबई मालिको भूधृति उत्सादन अधिनियम, 949 (949 का मुंबई अधिनियम 
6१)। 


4. मुंबई तालुकदारी भूधृति उत्सादन अधिनियम, 949 (949 का मुंबई अधिनियम 
62) 


5. पंच महल मेहवासी भूधृति उत्सादन अधिनियम, 949 (949 का मुंबई अधिनियम 
63) । 


6. मुंबई खेती उत्सादन अधिनियम, 950 (7950 का मुंबई अधिनियम 6)। 


7. मुंबई परगना और कुलकर्णी वतन उत्सादन अधिनियम, 950 (7950 का मुंबई 
अधिनियम 60)। 


8. मध्य प्रदेश सांपत्तिक अधिकार (संपदा, महल, अन्यसंक्रांत भूमि) उत्सादन 
अधिनियम, ।950 (मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक सन्‌ 95)। 


9. मद्रास संपदा (उत्सादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधिनियम, ॥948 
(१948 का मद्रास अधिनियम 26)। 


]0. मद्रास संपदा (उत्सादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) संशोधन अधिनियम, 
950 (१950 का मद्रास अधिनियम ])। 


. १950 ई. का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, 957)। 


2. हैदराबाद (जागीर उत्सादन) विनियम, 358फ (358 फसली का सं. 69)। 
3. हैदराबाद जागीर (परिवर्तन) विनियम, ।359फ (359 फसली का सं. 25)। 


2[१4. बिहार विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, 950 
(१950 का बिहार अधिनियम, 38)। 


संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 95] की धारा ॥4 द्वारा जोड़ा गया। 
श्संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, ॥955 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया। 
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45. संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को बसाने के लिए भूमि प्राप्त करने का एक्ट, 
3948 ई. (संयुक्त प्रांतीय एक्ट संख्या 26, 948)। 


१6. विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास (भूमि अर्जन) अधिनियम, 948 (948 का अधिनियम 
60) | 


१7. बीमा (संशोधन) अधिनियम, 950 (१950 का अधिनियम 47) की धारा 42 
द्वारा यथा अंतःस्थापित बीमा अधिनियम, 938 (938 का अधिनियम 4) की 
धारा 52क से धारा 52छ। 


8. रेल कंपनी (आपात उपबंध) अधिनियम, 95] (95 का अधिनियम 54)। 


9. उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 953 (953 का 
अधिनियम 26) की धारा ॥3 द्वारा यथा अंतःस्थापित उद्योग (विकास और विनियमन) 
अधिनियम, 95] (।95] का अधिनियम 6३) का अध्याय 3क। 


20. 95 के पश्चिमी बंगाल अधिनियम 29 द्वारा यथासंशोधित पश्चिमी बंगाल भूमि 
विकास और योजना अधिनियम, 7948 (।948 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 2]) ।] 


![2. आंध्र प्रदेश अधिकतम कृषि जोत सीमा अधिनियम, ।96] (96] का 
आंध्र प्रदेश अधिनियम 70)। 


22. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) अभिधृति और कृषि भूमि (विधिमान्यकरण) 
अधिनियम, 96] (96] का आंध्र प्रदेश अधिनियम 27)। 


23. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना क्षेत्र) इजारा और कौली भूमि अनियमित पट्टा रहकरण 
और रियायती निर्धारण उत्सादन अधिनियम, 796] (796] का आंध प्रदेश अधिनियम 
36) । 


24. असम राज्य लोक प्रकृति को धार्मिक या पूर्त संस्था भूमि अर्जन अधिनियम, 
]959 (96] का असम अधिनियम 9)। 


25. निहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 953 (7954 का बिहार अधिनियम 
20) | 


26. निहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) 
अधिनियम, 96] (।962 का निहार अधिनियम सं. 2) जिसके अंतर्गत इस अधिनियम 
को धारा 28 नहीं है। 


संविधान (सत्रहवां संशोधन) अधिनियम, ।964 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया। 
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27. मुंबई तालुकदारी भूधृति उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, ॥954 (7955 का 
मुंबई अधिनियम 7)। 


28. मुंबई तालुकदारी भूधृति उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 957 (958 का 
मुंबई अधिनियम 78)। 


29. मुंबई इनाम (कच्छ क्षेत्र) उत्सादन अधिनियम, 3958 (।958 का मुंबई अधिनियम 
98) । 


30. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 960 (7960 
का गुजरात अधिनियम 6)। 


3१. गुजरात कृषि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, ।960 (396१ का गुजरात 
अधिनियम 26) । 


32. सगबारा और मेहवासी संपदा (सांपत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) विनियम, 
962 (१962 का गुजरात विनियम ])। 


33. गुजरात शेष अन्यसंक्रामण उत्सादन अधिनियम, ।963 (963 का गुजरात 
अधिनियम 33), वहां तक के सिवाय जहां तक यह अधिनियम इसकी धारा 2 के 
खंड (3) के उपखंड (घ) में निर्दिष्ट अन्यसंक्रामण के संबंध में है। 


34. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) अधिनियम, 96] (96] का 
महाराष्ट्र अधिनियम 27)। 


35. हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि (पुनः अधिनियमन, विधिमान्यकरण और 
अतिरिक्त संशोधन) अधिनियम, 96] (।96] का महाराष्ट्र अधिनियम 45)। 


36. हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, 950 (7950 का हैदराबाद 
अधिनियम 27)। 


37. जन्मीकरम संदाय (उत्सादन) अधिनियम, 960 (१96१ का केरल अधिनियम 3)। 
38. केरल भूमि-कर अधिनियम, 96] (।96 का केरल अधिनियम 3)। 
39. केरल भूमि सुधार अधिनियम, 963 (964 का केरल अधिनियम ])। 


40. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 959 (मध्य प्रदेश अधिनियम, क्रमांक 20 
सन्‌ 959) । 


4]. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 960 (मध्य प्रदेश अधिनियम 
क्रमांक 20 सन्‌ 960)। 
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42. मद्रास खेतिहर अभिधारी संरक्षण अधिनियम, 955 (955 का मद्रास अधिनियम 
25) | 


43. मद्रास खेतिहर अभिधारी (उचित लगान संदाय) अधिनियम, 956 (956 का 
मद्रास अधिनियम 24)। 


44. मद्रास कुडीइरूपु अधिभोगी (बेदखली से संरक्षण) अधिनियम, 796] 
(१96] का मद्रास अधिनियम 38)। 


45. मद्रास लोक न्यास (कृषि भूमि प्रशासन विनियमन) अधिनियम, 7967 
(96] का मद्रास अधिनियम 57)। 


46. मद्रास भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) अधिनियम, 7967 
(96 का मद्रास अधिनियम 58)। 


47. मैसूर अभिधृति अधिनियम, 952 (952 का मैसूर अधिनियम 3)। 
48. कोड्गू अभिधारी अधिनियम, ।957 (957 का मैसूर अधिनियम 74)। 
49. मैसूर ग्राम-पद उत्सादन अधिनियम, 96] (96] का मैसूर अधिनियम १4) | 


50. हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 96] 
(96 का मैसूर अधिनियम 36)। 


54. मैसूर भूमि सुधार अधिनियम, 96 (7962 का मैसूर अधिनियम 70)। 
52. उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, ।960 (960 का उड़ीसा अधिनियम 76)। 


53. उड़ीसा विलीन राज्यक्षेत्र (ग्राम-पद उत्सादन) अधिनियम, ।963 (7963 का 
उड़ीसा अधिनियम 0)। 


54. पंजाब भू-धृति सुरक्षा अधिनियम, 953 (953 का पंजाब अधिनियम 70)। 
55. राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 955 (955 का राजस्थान अधिनियम 3)। 


56. राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी उत्सादन अधिनियम, ।959 (१959 का 
राजस्थान अधिनियम 8)। 


57. कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, ।960 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम 7, ]960)। 


58. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 960 (उत्तर प्रदेश 
अधिनियम संख्या ], ]96)। 


59. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन अधिनियम, 953 (।954 का पश्चिमी बंगाल 
अधिनियम ])। 
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60. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, ।955 (956 का पश्चिमी बंगाल 
अधिनियम 70)। 
6. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 954 (954 का दिल्ली अधिनियम 8)। 


62. दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 960 (960 का केन्द्रीय 
अधिनियम 24)। 


63. मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 960 (7960 का केन्द्रीय 
अधिनियम 33) । 


64. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, ]960 (7960 का केन्द्रीय 
अधिनियम 43) |] 


![65. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 969 (।969 का केरल अधिनियम 
35) । 

66. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 97] (97] का केरल अधिनियम 
25) |] 

2[67. आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (अधिकतम कृषि जोत सीमा) अधिनियम, ]973 
(१973 का आंध्र प्रदेश अधिनियम ])। 


68. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) 
(संशोधन) अधिनियम, 972 (१973 का बिहार अधिनियम ])। 


69. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) 
(संशोधन) अधिनियम, 973 (१973 का निहार अधिनियम 9)। 


70. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 972 (972 का निहार अधिनियम 
सं. 5)। 

7. गुजरात अधिकतम कृषि भूमि सीमा (संशोधन) अधिनियम, 972 (974 का 
गुजरात अधिनियम 2)। 


72. हरियाणा भूमि जोत को अधिकतम सीमा अधिनियम, 972 (१972 का 
हरियाणा अधिनियम 26)। 


73. हिमाचल प्रदेश अधिकतम भूमि जोत सीमा अधिनियम, 972 (973 का 
हिमाचल प्रदेश अधिनियम 79)। 


संविधान (उनतीसवां संशोधन) अधिनियम, 972 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 
श्संविधान (चौंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 974 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 
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74. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 972 (972 का केरल अधिनियम 
47)। 


75. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 972 
(मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 2 सन्‌ 974)। 


76. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 972 
(मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 3 सन्‌ 974)। 


77. मैसूर भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 973 (१974 का कर्नाटक 
अधिनियम ])। 


78. पंजाब भूमि सुधार अधिनियम, ]972 (973 का पंजाब अधिनियम 70)। 


79. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 973 
(१973 का राजस्थान अधिनियम 77)। 

80. गुडलूर जन्मम्‌ संपदा (उत्सादन और रैय्यतवाड़ी में संपरिवर्तन) अधिनियम, 
4969 (१969 का तमिलनाडु अधिनियम 24)। 


8. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 972 (972 का 
पश्चिमी बंगाल अधिनियम 72)। 


82. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 964 (964 का 
पश्चिमी बंगाल अधिनियम 22)। 


83. पश्चिमी बंगाल संपदा आर्जन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 7973 (973 का 
पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)। 

84. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि (गुजरात संशोधन) अधिनियम, 972 
(973 का गुजरात अधिनियम 5)। 

85. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 974 (।974 का उड़ीसा अधिनियम 
9)। 

86. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 4974 
(974 का त्रिपुरा अधिनियम 7)॥] 


] [ 2x हि मे x हि हि ] 


"संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित। 
>संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 44 द्वारा (20-6-979 से) प्रविष्टि 87 का लोप 
किया गया। 
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88. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 95] (१95 का केन्द्रीय अधिनियम 
65)। 

89. स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 952 (१952 का केन्द्रीय 
अधिनियम 30) । 


90. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 957 (7957 का 
केन्द्रीय अधिनियम 67)। 


*9, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 969 (१969 का 
केन्द्रीय अधिनियम 54)। 


I कं कं क क 


93. कोककारी कोयला खान (आपात उपबंध) अधिनियम, 97 (97] का 
केन्द्रीय अधिनियम 64)। 


94. कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 972 (972 का केन्द्रीय 
अधिनियम 36)। 


95. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 972 (१972 का केन्द्रीय 
अधिनियम 57) । 


96. इंडियन कॉपर कारपोरेशन (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 972 (972 का 
केन्द्रीय अधिनियम 58)। 


97. रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 972 (972 का केन्द्रीय 
अधिनियम 72) । 


98. कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम, 973 (973 का केन्द्रीय अधिनियम 
I5)। 


99. कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, १973 (973 का केन्द्रीय अधिनियम 
26) 


**.00, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 973 (973 का केन्द्रीय अधिनियम 46)। 
0. एलकाक एशडाउन कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 973 
(१973 का केन्द्रीय अधिनियम 56)। 


302. कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 974 (।974 का केन्द्रीय 
अधिनियम 28)। 


'संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 7978 को धारा 44 द्वारा (20-6-979 से) प्रविष्टि 92 का लोप 
किया गया। 

*अधिसूचना सं. का.आ. 2204 (अ.), तारीख 28-8-2009 द्वारा (-9-2009 से) निरसित। 

**अधिसूचना सं. सा.का.नि. 37] (अ.), तारीख -5-2000 द्वारा (-6-2000 से) निरसित। 
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03. अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 974 (7974 का केन्द्रीय 


अधिनियम 37)। 


]04. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 974 (974 का 


केन्द्रीय अधिनियम 52)। 


05. रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 974 (974 का केन्द्रीय 


अधिनियम 57)। 


306. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) 
(१965 का महाराष्ट्र अधिनियम १6) । 


307. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) 
(4965 का महाराष्ट्र अधिनियम 32)। 


308. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) 
(१968 का महाराष्ट्र अधिनियम 76)। 


409. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) 
]968 (968 का महाराष्ट्र अधिनियम 33)। 


3१0. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) 
(4969 का महाराष्ट्र अधिनियम 37)। 


07. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) 
]969 (969 का महाराष्ट्र अधिनियम 38)। 


02. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) 
(१970 का महाराष्ट्र अधिनियम 27)। 


703. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) 
(१972 का महाराष्ट्र अधिनियम 73)। 


3१4. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) 
(973 का महाराष्ट्र अधिनियम 50)। 


5. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 


अधिनियम ]3)। 


6. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 


अधिनियम 8)। 


7. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 


अधिनियम ]3)। 


(संशोधन) अधिनियम, 964 
(संशोधन) अधिनियम, 965 
(संशोधन) अधिनियम, 968 
(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 
(संशोधन) अधिनियम, 969 
(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 
(संशोधन) अधिनियम, 970 
(संशोधन) अधिनियम, ॥972 
(संशोधन) अधिनियम, ॥973 
]965 (965 का उड़ीसा 
966 (967 का उड़ीसा 


967 (967 का उड़ीसा 
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]१8. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 969 (969 का उड़ीसा अधिनियम 
I3)। 


3१9. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 970 (970 का उड़ीसा अधिनियम 
8)। 

20. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 972 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 973)। 


2. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 974 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 975)। 


422. त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 975 
(975 का त्रिपुरा अधिनियम 3)। 


423. दादरा और नागर हवेली भूमि सुधार विनियम, 97] (१97] का 3)। 


24. दादरा और नागर हवेली भूमि सुधार (संशोधन) विनियम, 973 (7973 का 
5)। 


![25. मोटर यान अधिनियम, 7939 (१939 का केन्द्रीय अधिनियम 4) की 
धारा 66क और अध्याय 4क?। 
426. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 955 (7955 का केन्द्रीय अधिनियम १0) | 


27. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, ।976 
(१976 का केन्द्रीय अधिनियम 73)। 


28. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 976 (]976 का केन्द्रीय अधिनियम 
]9)। 


429. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अधिनियम, १976 
(१976 का केन्द्रीय अधिनियम 20)। 


3+ £ 


3. लेवी चीनी समान कीमत निधि अधिनियम, 976 (976 का केन्द्रीय अधिनियम 
3])। 


'संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, ।976 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। 

अब मोटर यान अधिनियम, ।988 (।988 का 59) के सुसंगत उपबंध देखें। 

असंविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 44 द्वारा (20-6-7979 से) प्रविष्टि 230 का 
लोप किया गया। 
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332. नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 976 (१976 का 
केन्द्रीय अधिनियम 33) । 


433. संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक अंतरण) अधिनियम, 976 (१976 का 
केन्द्रीय अधिनियम 59) । 


434. असम अधिकतम भूमि जोत सीमा नियतन अधिनियम, 956 (१957 का 
असम अधिनियम ])। 


435. मुंबई अभिधृति और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम, 958 (958 का 
मुंबई अधिनियम 99)। 


336. गुजरात प्राइवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 972 (।973 का गुजरात अधिनियम 
I4)। 


337. हरियाणा भूमि-जोत को अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 976 (976 
का हरियाणा अधिनियम 77)। 


38. हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 972 (१974 का 
हिमाचल प्रदेश अधिनियम 8)। 


439. हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलाती भूमि निधान और उपयोजन अधिनियम, ।974 
(१974 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 78)। 


440. कर्नाटक भूमि सुधार (दूसरा संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, ।974 
(१974 का कर्नाटक अधिनियम 3)। 


34१. कर्नाटक भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 7976 (।976 का कर्नाटक 
अधिनियम 27)। 


342. केरल बेदखली निवारण अधिनियम, 7966 (।966 का केरल अधिनियम १2)। 


443. तिरुप्पुवारम्‌ संदाय (उत्सादन) अधिनियम, 969 (।969 का केरल अधिनियम 
9)। 


444. श्री पादम्‌ भूमि विमुक्ति अधिनियम, 969 (969 का केरल अधिनियम 20)। 


345. श्रीपणडारवका भूमि (निधान और विमुक्ति) अधिनियम, 97 (97 का 
केरल अधिनियम 20)। 


346. केरल प्राइवेट वन (निधान और समनुदेशन) अधिनियम, 97] (97] का 
केरल अधिनियम 26)। 


47. केरल कृषि कर्मकार अधिनियम, 974 (974 का केरल अधिनियम 78)। 
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48. केरल काजू कारखाना (अर्जन) अधिनियम, 974 (१974 का केरल 
अधिनियम 29)। 
449. केरल चिट्टी अधिनियम, 975 (7975 का केरल अधिनियम 23)। 


50. केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि के अंतरण पर निर्बधन और अन्य-संक्रांत 
भूमि का प्रत्यावर्तन) अधिनियम, 975 (975 का केरल अधिनियम 3)। 


5]. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 976 (।976 का केरल 
अधिनियम ]5)। 


52. काणम्‌ अभिधृति उत्सादन अधिनियम, 976 (976 का केरल 
अधिनियम 76)। 


53. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 4974 
(मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन्‌ 974)। 


54. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, ॥975 
(मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 2 सन्‌ 976)। 


55. पश्चिमी खानदेश मेहवासी संपदा (सांपत्तिक अधिकार उत्सादन, आदि) 
विनियम, ]96] (962 का महाराष्ट्र विनियम ])। 


356. महाराष्ट्र अनुसूचित जनजातियों को भूमि का प्रत्यावर्तत अधिनियम, ।974 
(१975 का महाराष्ट्र अधिनियम 74)। 


57. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा घटाना) और (संशोधन) 
अधिनियम, ]972 (975 का महाराष्ट्र अधिनियम 2])। 


458. महाराष्ट्र प्राइवेट वन (अर्जन) अधिनियम, 975 (975 का महाराष्ट्र 
अधिनियम 29) । 


359. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा घटाना) और (संशोधन) संशोधन 
अधिनियम, ]975 (975 का महाराष्ट्र अधिनियम 47)। 


360. महाराष्ट्र कृषि भूमि (अधिकतम जोत सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 3975 
(976 का महाराष्ट्र अधिनियम 2)। 


6. उड़ीसा संपदा उत्सादन अधिनियम, 95] (952 का उड़ीसा अधिनियम 7)। 
62. राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 954 (954 का राजस्थान अधिनियम 27)। 


363. राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की संपदा का अर्जन अधिनियम, ।963 
(१964 का राजस्थान अधिनियम सं. ]7)। 
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464. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) 
अधिनियम, 976 (976 का राजस्थान अधिनियम सं. 8)। 


65. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 976 (१976 का राजस्थान 
अधिनियम सं. 72)। 


66. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा घटाना) अधिनियम, 7970 
(970 का तमिलनाडु अधिनियम 77)। 


67. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन 
अधिनियम, 97 (397१ का तमिलनाडु अधिनियम 47)। 


68. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन 
अधिनियम, 972 (972 का तमिलनाडु अधिनियम 0)। 


69. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन 
अधिनियम, 972 (972 का तमिलनाडु अधिनियम 20)। 


70. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) तीसरा संशोधन 
अधिनियम, 972 (972 का तमिलनाडु अधिनियम 37)। 


7. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) चौथा संशोधन 
अधिनियम, 972 (972 का तमिलनाडु अधिनियम 39)। 


72. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) छठा संशोधन 
अधिनियम, 972 (974 का तमिलनाडु अधिनियम 7)। 


73. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) पांचवां संशोधन 
अधिनियम, 972 (974 का तमिलनाडु अधिनियम 0)। 


74. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन 
अधिनियम, 974 (3974 का तमिलनाडु अधिनियम ]5)। 


75. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) तीसरा संशोधन 
अधिनियम, 974 (974 का तमिलनाडु अधिनियम 30)। 


76. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन 
अधिनियम, 974 (974 का तमिलनाडु अधिनियम 32)। 


77. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन 
अधिनियम, 975 (3975 का तमिलनाडु अधिनियम 77)। 


78. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन 
अधिनियम, 975 (3975 का तमिलनाडु अधिनियम 27)। 
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१79. उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 97 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 
संख्या 2], १97१) तथा उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, ।974 (उत्तर 
प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 974) द्वारा 950 ई. का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और 
भूमि-व्यवस्था अधिनियम (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ।, 95]) में किए गए 
संशोधन। 


80. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 7976 
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 976)। 


8. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 972 (१972 का 
पश्चिमी बंगाल अधिनियम 28)। 


82. पश्चिमी बंगाल अन्य-संक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तत अधिनियम, 7973 (973 
का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)। 


483. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 974 (974 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 33)। 


484. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 7975 (975 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 23)। 


485. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 976 (976 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 72)। 


386. दिल्ली भूमि जोत (अधिकतम सीमा) संशोधन अधिनियम, 976 (976 का 
केन्द्रीय अधिनियम 75)। 

87. गोवा, दमण और दीव मुंडकार (बेदखली से संरक्षण) अधिनियम, ॥975 
(976 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम 7)। 

388. पांडिचेरी भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) अधिनियम, 973 
(974 का पांडिचेरी अधिनियम 9) |] 


![89. असम (अस्थायी रूप से व्यवस्थापित क्षेत्र) अभिधृति अधिनियम, 977 
(१97१ का असम अधिनियम 23)। 


490. असम (अस्थायी रूप से व्यवस्थापित क्षेत्र) अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 
]974 (974 का असम अधिनियम 78)। 


9. निहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) 
(संशोधन) (संशोधी) अधिनियम, 974 (975 का बिहार अधिनियम ॥3)। 


'संविधान (सैंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 984 की धारा 2 द्वारा (26-8-984 से) अंतःस्थापित। 
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92. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) 
(संशोधन) अधिनियम, 976 (।976 का निहार अधिनियम 22)। 


93. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) 
(संशोधन) अधिनियम, 978 (7978 का बिहार अधिनियम 7)। 


94. भूमि अर्जन (बिहार संशोधन) अधिनियम, 979 (]980 का बिहार 
अधिनियम 2)। 


95. हरियाणा (भूमि-जोत को अधिकतम सीमा) (संशोधन) अधिनियम, 977 
(१977 का हरियाणा अधिनियम ]4)। 


96. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 
978 (१978 का तमिलनाडु अधिनियम 25)। 


97. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन अधिनियम, 
979 (१979 का तमिलनाडु अधिनियम 7)। 


398. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि (संशोधन) अधिनियम, 978 (978 का 
उत्तर प्रदेश अधिनियम 5)। 


499. पश्चिमी बंगाल अन्य-संक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 978 
(978 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 24)। 


200. पश्चिमी बंगाल अन्य-संक्रांत भूमि का प्रत्यावर्तन (संशोधन) अधिनियम, 7980 
(१980 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 56)। 


20]. गोवा, दमण और दीव कृषि अभिधृति अधिनियम, 964 (964 का गोवा, 
दमण और दीव अधिनियम 7)। 

202. गोवा, दमण और दीव कृषि अभिधृति (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 976 
(976 का गोवा, दमण और दीव अधिनियम 7)।] 

'[203. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण विनियम, 959 (959 का 
आंध्र प्रदेश विनियम ])। 


204. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र विधि (विस्तारण और संशोधन) विनियम, 963 
(१963 का आंध्र प्रदेश विनियम 2)। 


205. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन) विनियम, 970 (7970 
का आंध्र प्रदेश विनियम 7)। 


'संविधान (छियासठवां संशोधन) अधिनियम, 990 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 
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206. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन) विनियम, 97 (977 
का आंध्र प्रदेश विनियम 7)। 


207. आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण (संशोधन) विनियम, 978 (१978 
का आंध्र प्रदेश विनियम 7)। 


208. बिहार काश्तकारी अधिनियम, 7885 (885 का बिहार अधिनियम 8)। 


209. छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 908 (908 का बंगाल अधिनियम 6) 
(अध्याय 8-धारा 46, धारा 47, धारा 48, धारा 48क और धारा 49, अध्याय 0- 
धारा 7], धारा 7/क और धारा 7]ख और अध्याय ]8-धारा 240, धारा 247, धारा 242)। 


2१0. संथाल परगना काश्तकारी (पूरक प्रावधान) अधिनियम, १949 (949 का 
बिहार अधिनियम १4) धारा 53 को छोड़कर। 


2]. बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 969 (969 का बिहार विनियम 4)। 


22. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) 
(संशोधन) अधिनियम, 982 (।982 का निहार अधिनियम 55)। 


2१3. गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन अधिनियम, 969 (।969 का गुजरात 
अधिनियम 76)। 


2१4. गुजरात अभिधृति विधि (संशोधन) अधिनियम, ]976 (१976 का गुजरात 
अधिनियम 37) । 


25. गुजरात अधिकतम कृषि भूमि सीमा (संशोधन) अधिनियम, 976 (।976 का 
राष्ट्रपति अधिनियम 43)। 


26. गुजरात देवस्थान इनाम उत्सादन (संशोधन) अधिनियम, 977 (977 का 
गुजरात अधिनियम 27)। 


2१7. गुजरात अभिधृति विधि (संशोधन) अधिनियम, ]977 (१977 का गुजरात 
अधिनियम 30) । 


28. मुंबई भू-राजस्व (गुजरात दूसरा संशोधन) अधिनियम, 980 (980 का 
गुजरात अधिनियम 37)। 


29. मुम्बई भू-राजस्व संहिता और भूधृति उत्सादन विधि (गुजरात संशोधन) 
अधिनियम, 982 (7982 का गुजरात अधिनियम 8)। 


220. हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियमन) अधिनियम, 7968 (969 का 
हिमाचल प्रदेश अधिनियम 5)। 
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22. हिमाचल प्रदेश भूमि अंतरण (विनियम) (संशोधन) अधिनियम, 986 (१986 
का हिमाचल प्रदेश अधिनियम 76)। 


222. कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमि अतंरण 
प्रतिषेध) अधिनियम, 978 (979 का कर्नाटक अधिनियम 2)। 

223. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, ]978 (978 का केरल 
अधिनियम ]3)। 

224. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 98 (398 का केरल 
अधिनियम 79)। 


225. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 976 (7976 का 
मध्य प्रदेश अधिनियम 67)। 


226. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 7980 (980 का 
मध्य प्रदेश अधिनियम 5)। 


227. मध्य प्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 98 (]98 का 
मध्य प्रदेश अधिनियम ])। 


228. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, ]976 
(१984 का मध्य प्रदेश अधिनियम 4)। 


229. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 3984 (१984 
का मध्य प्रदेश अधिनियम 4)। 


230. मध्य प्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 989 (989 
का मध्य प्रदेश अधिनियम 8)। 


23. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 966 (966 का महाराष्ट्र अधिनियम 4]) 
धारा 36, धारा 36क और धारा 36ख। 


232. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता और महाराष्ट्र अनुसूचित जनजाति भूमि प्रत्यावर्तन 
(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 976 (977 का महाराष्ट्र अधिनियम 30)। 


233. महाराष्ट्र कतिपय भूमि में खानों और खनिजों के विद्यमान सांपत्तिक अधिकारों 
का उत्सादन अधिनियम, 7985 (7985 का महाराष्ट्र अधिनियम 76)। 

234. उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) स्थावर संपत्ति अंतरण 
विनियम, 7956 (956 का उड़ीसा विनियम 2)। 

235. उड़ीसा भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 975 (१976 का उड़ीसा 
अधिनियम 29)। 
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236. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 976 (976 का उड़ीसा 
अधिनियम 30) । 
237. उड़ीसा भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 976 (१976 का उड़ीसा 
अधिनियम 44)। 


238. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 984 (984 का राजस्थान 
अधिनियम ]2)। 


239. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 984 (984 का राजस्थान 
अधिनियम ]3)। 


240. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 987 (987 का राजस्थान 
अधिनियम 27)। 


24]. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन 
अधिनियम, 979 (3980 का तमिलनाडु अधिनियम 8)। 


242. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन 
अधिनियम, 980 (3980 का तमिलनाडु अधिनियम 27)। 


243. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन 
अधिनियम, 98] (398१ का तमिलनाडु अधिनियम 59)। 


244. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन 
अधिनियम, 983 (984 का तमिलनाडु अधिनियम 2)। 


245. उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 982 (7982 का उत्तर प्रदेश 
अधिनियम 20)। 


246. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 965 (१965 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 78)। 


247. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 966 (१966 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 77)। 


248. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 969 (7969 का 
पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)। 


249. पश्चिमी बंगाल संपदा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, ]977 (977 का 
पश्चिमी बंगाल अधिनियम 36)। 


250. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व अधिनियम, 979 (979 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 44)। 


भारत का संविधान 39] 
(नर्वी अनुसूची) 


25. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 980 (980 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 47)। 


252. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 987 (98 का 
पश्चिमी बंगाल अधिनियम 33)। 

253. कलकत्ता ठेका अभिधृति (अर्जन और विनियमन) अधिनियम, 98] (7987 
का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 37)। 

254. पश्चिमी बंगाल भूमि जोत राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 982 (7982 का 
पश्चिमी बंगाल अधिनियम 23)। 

255. कलकत्ता ठेका अभिधृति (अर्जन और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 
]984 (984 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम 4)। 

256. माहे भूमि सुधार अधिनियम, 968 (968 का पांडिचेरी अधिनियम ])। 

257. माहे भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 7980 (98] का पांडिचेरी 
अधिनियम )।] 

![257क. तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (राज्य 
के अधीन शिक्षा संस्थाओं में स्थानों और सेवाओं में नियुक्तियां या पदों का आरक्षण) 
अधिनियम, 993 (१994 का तमिलनाडु अधिनियम 45) |] 


2[ 258. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति अधिनियम, 947 
(१948 का बिहार अधिनियम 4)। 


259. निहार चकबंदी और खंडकरण निवारण अधिनियम, 7956 (7956 का बिहार 
अधिनियम 22)। 


260. निहार चकबंदी और खंडकरण निवारण अधिनियम, 970 (7970 का बिहार 
अधिनियम 7)। 


26]. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 
970 (970 का बिहार अधिनियम 9)। 


262. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 3973 (975 
का निहार अधिनियम 27)। 


263. बिहार चकबंदी और खंडकरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 98] (982 
का निहार अधिनियम 35)। 


संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 994 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित। 
>संविधान (अठहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 995 की धारा 2 द्वारा प्रविष्टि 258 से 284 तक अंतःस्थापित। 


392 भारत का संविधान 
(नर्वी अनुसूची) 


264. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण और अधिशेष भूमि अर्जन) 
(संशोधन) अधिनियम, 987 (१987 का निहार अधिनियम 2])। 


265. बिहार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वासभूमि अभिधृति (संशोधन) 
अधिनियम, 989 (989 का बिहार अधिनियम 7])। 


266. बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 989 (990 का बिहार 
अधिनियम 77)। 


267. कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमि अंतरण 
प्रतिषेध) (संशोधन) अधिनियम, 984 (984 का कर्नाटक अधिनियम 3)। 


268. केरल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 989 (।989 का केरल 
अधिनियम 76)। 


269. केरल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 989 (990 का केरल 
अधिनियम 2)। 

270. उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 989 (990 का उड़ीसा 
अधिनियम 9)। 


27. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 979 (979 का राजस्थान 
अधिनियम 76)। 


272. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 987 (987 का राजस्थान 
अधिनियम 2)। 


273. राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 989 (989 का राजस्थान 
अधिनियम ]2)। 


274. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन 
अधिनियम, 983 (984 का तमिलनाडु अधिनियम 3)। 


275. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) संशोधन 
अधिनियम, 986 (3986 का तमिलनाडु अधिनियम 57)। 


276. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) दूसरा संशोधन 
अधिनियम, 987 (3988 का तमिलनाडु अधिनियम 4)। 


277. तमिलनाडु भूमि सुधार (अधिकतम भूमि सीमा नियतन) (संशोधन) 
अधिनियम, 989 (3989 का तमिलनाडु अधिनियम 30)। 


278. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 987 (१984 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 50)। 
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(नर्वी अनुसूची) 


279. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 986 (3986 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 5)। 


280. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 986 (7986 का 
पश्चिमी बंगाल अधिनियम 79)। 


28. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (तीसरा संशोधन) अधिनियम, ।986 (।986 का 
पश्चिमी बंगाल अधिनियम 35)। 


282. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 989 (]989 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 23)। 


283. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 990 (।990 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 24)। 


284. पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार अधिकरण अधिनियम, 99 (।997 का पश्चिमी 
बंगाल अधिनियम 72)। 


स्पष्टीकरण-_राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 955 (7955 का राजस्थान अधिनियम 
सं. 3) के अधीन, अनुच्छेद 3।क के खंड (१) के दूसरे परंतुक के उल्लंघन में किया 
गया आर्जन उस उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा।] 


'[दसवीं अनुसूची 
[ अनुच्छेद 202(2) और अनुच्छेद ]97( 2 ) ] 
दल परिवर्तन के आधार पर निरहता के बारे में उपबंध 
।. निर्वचन-इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 


(क) ''सदन'' से, संसद्‌ का कोई सदन या किसी राज्य को, यथास्थिति, विधान 
सभा या, विधान-मंडल का कोई सदन अभिप्रेत है; 


(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में, जो यथास्थिति, पैरा 2 ?*** 
या पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, '“विधान- 
दल'' से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों 
के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं; 


(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, “मूल राजनीतिक दल'' से ऐसा 
राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उप-पैरा () के प्रयोजनों के 
लिए सदस्य है; 


(घ) “पैरा” से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है। 


2. दल परिवर्तन के आधार पर निरहता--(7) [पैरा 4 और पैरा 5] के उपबंधों 
के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, 
सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरहित होगा जिसमें 


(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; 
या 


(ख) वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा 
इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के 
विरुद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी को पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे 
सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या 
मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे 
मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ 
नहीं किया है। 


'संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, ।985 की धारा 6 द्वारा (।-3-985 से) जोड़ा गया। 
श्संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा “या पैरा 3'' शब्दों का लोप किया गया। 
>संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित। 
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स्पष्टीकरण- इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए,- 


(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि 
वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य 
के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था; 


(ख) सदन के किसी नामनिर्देशित सदस्य के बारे में, 

(7) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने 
नामनिर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा 
जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है; 

(7) किसी अन्य दशा में, यह समझा जाएगा कि वह उस राजनीतिक 
दल का सदस्य है जिसका, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 88 की 
अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात्‌ अपना स्थान ग्रहण करने की 
तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व वह, यथास्थिति, सदस्य बनता 
है या पहली बार बनता है। 


(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए 
गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए 
निरहित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात्‌ किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो 
जाता है। 


(3) सदन का कोई नामनिर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित 
होगा यदि वह यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 88 की अपेक्षाओं का अनुपालन 
करने के पश्चात्‌ अपना स्थान ग्रहण करने को तारीख से छह मास की समाप्ति के 
पश्चात्‌ किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है। 


(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे 
व्यक्ति के बारे में जो, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 985 के प्रारंभ पर, 
सदन का सदस्य है (चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नामनिर्देशित)-- 


() उस दशा में, जिसमें वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल 
का सदस्य था वहां, इस पैरा के उप-पैरा () के प्रयोजनों के लिए यह समझा 
जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के रूप में ऐसे 
सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है; 

(7) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उप-पैरा (2) के प्रयोजनों 
के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी 
राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ 
है या, इस पैरा के उप-पैरा (3) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह 
सदन का नामनिर्देशित सदस्य है। 
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भै मै मै मै मै 


4. दल परिवर्तन के आधार पर निरहता का विलय की दशा में लागू न होना-- 
(१) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप-पैरा () के अधीन निरहित नहीं होगा यदि 
उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और 
वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य-- 


(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए 
राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या 

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक्‌ समूह के रूप में 
कार्य करने का विनिश्चय किया है, और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे 
अन्य राजनीतिक दल या नए राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा 
कि वह, पैरा 2 के उप-पैरा () के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है 
जिसका वह सदस्य है और वह इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल 
राजनीतिक दल है। 


(2) इस पैरा के उप-पैरा (१) के प्रयोजनों के लिए, सदन के किसी सदस्य के 
मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान-दल के 
कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गए हैं। 


5. छूट--इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो लोक सभा 
के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान 
परिषद्‌ के सभापति या उपसभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या 
उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निरहित नहीं होगा, 


(क) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण ऐसे राजनीतिक दल की 
जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से 
छोड़ देता है और उसके पश्चात्‌ जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक, 
उस राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल 
का सदस्य नहीं बनता है; या 

(ख) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की 
जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता छोड़ देता है 
और ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात्‌ ऐसे राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित 
हो जाता है। 


'संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया। 
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6. दल परिवर्तन के आधार पर निरहता के बारे में प्रश्नों का विनिशचय-- 
(4) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरहता 
से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन के, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष 
के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा: 


परंतु जहां यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरहता से ग्रस्त 
हो गया है या नहीं वहां वह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित 
किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित्त निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम 
होगा। 


(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरहता के बारे में किसी 
प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उप-पैरा () के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में 
यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 22 के अर्थ में संसद्‌ की कार्यवाहियां 
हैं या अनुच्छेद 2१2 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियां हैं। 


।7. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन इस संविधान में किसी बात के होते 
हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरहता 
से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी। 


8. नियम-_() इस पैरा के उप-पैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन 
का सभापति या अध्यक्ष, इस अनुसूची के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम 
बना सकेगा तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्‌: 


(क) सदन के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनके बारे 
में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना; 


(ख) ऐसा प्रतिवेदन जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधान-दल का 
नेता, उस सदस्य की बाबत पैरा 2 के उप-पैरा () के खंड (ख) में निर्दिष्ट 
प्रकृति की माफी के संबंध में देगा, वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी 
जिसको ऐसा प्रतिवेदन दिया जाएगा; 

(ग) ऐसे प्रतिवेदन जिन्हें कोई राजनीतिक दल सदन के किसी सदस्य को ऐसे 
राजनीतिक दल में प्रविष्ट करने के संबंध में देगा और सदन का ऐसा अधिकारी 
जिसको ऐसे प्रतिवेदन दिए जाएंगे; और 

(घ) पैरा 6 के उप-पैरा (१) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की 
प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी जांच की प्रक्रिया है, जो ऐसे प्रश्‍न का विनिश्चय करने 
के प्रयोजन के लिए की जाए। 


"पैरा 7 को किहोतो होलोहन बनाम जेचिल्हु और अन्य (।992) ॥ एस.सी.सी. 309 में बहुमत की राय के 
अनुसार अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परंतुक के अनुसार अधिसूचना के अभाव में अविधिमान्य घोषित किया 
गया। 
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(2) सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा इस पैरा के उप-पैरा () के अधीन बनाए 
गए नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र, सदन के समक्ष, कुल तीस दिन की अवधि 
के लिए रखे जाएंगे। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों 
में पूरी हो सकेगी। वे नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होंगे 
जब तक कि उनका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या 
अननुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वे नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिए जाते 
हैं तो वे, यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वे रखे गए थे या ऐसे परिवर्तित रूप में ही 
प्रभावी होंगे। यदि नियम इस प्रकार अननुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे निष्प्रभाव हो 
जाएंगे। 


(3) सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 05 या अनुच्छेद 94 
के उपबंधों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन प्राप्त 
है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाए गए 
नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति 
से कार्रवाई की जाए जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती 
है।] 


'[ग्यारहवीं अनुसूची 
( अनुच्छेद 243छ ) 
]. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि-विस्तार है। 
2. भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। 
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलविभाजक क्षेत्र का विकास। 
4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट-पालन। 
5. मत्स्य उद्योग। 
6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी। 
7. लघु वन उपज। 
8. लघु उद्योग, जिनके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं। 
9. खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग। 
]0. ग्रामीण आवासन। 
]. पेयजल। 
32. ईधन और चारा। 
]3. सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन। 
]4. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। 
45. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। 
१6. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 
१7. शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। 
१8. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। 


49. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा। 


संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 4 द्वारा (24-4-993 से) अंतःस्थापित। 
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20. पुस्तकालय । 
2. सांस्कृतिक क्रियाकलाप। 
22. बाजार और मेले। 


23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 
औषधालय भी हैं। 


24. परिवार कल्याण। 
25. महिला और बाल विकास। 


26. समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों 
का कल्याण भी है। 


27. दुर्बल वर्गों का और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
का कल्याण। 


28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 


29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।] 


![ बारहवीं अनुसूची 
(अनुच्छेद 243ब ) 
. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है। 
2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। 
3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना। 
4. सड़कें और पुल। 
5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय। 
6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबंध। 
7. अग्निशमन सेवाएं। 
8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि। 


9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद 
व्यक्ति भी हैं, हितों को रक्षा। 


]0. गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन। 
. नगरीय निर्धनता उन्मूलन। 


2. नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की 
व्यवस्था। 


43. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि। 

4. शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह। 

35. कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। 

]6. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है। 

१7. सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस 
स्टॉप और जन सुविधाएं भी हैं। 

8. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।] 


संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 992 की धारा 4 द्वारा (।-6-993 से) अंतःस्थापित। 
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परिशिष्ट ॥ 
संविधान ( जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 954 
सं.आ. 48 


राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार को सहमति से, निम्नलिखित आदेश करते 
हैँ: 


. (१) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) 
आदेश, ।954 है। 


(2) यह 4 मई, 954 को प्रवृत्त होगा, और ऐसा होने पर संविधान 
(जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 950 को अधिक्रांत कर देगा। 


2. [संविधान के अनुच्छेद ] तथा अनुच्छेद 370 के अतिरिक्त उसके 
20 जून, 964 को यथा प्रवृत्त और संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 966, 
संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 967, संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 
4969 की धारा 5, संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 97, संविधान (पच्चीसवां 
संशोधन) अधिनियम, १97 की धारा 2, संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 
97], संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 972, संविधान (इकतीसवां संशोधन) 
अधिनियम, 973 की धारा 2, संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 974 की धारा 2, 
संविधान (अड्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 2, 5, 6 और 7, 
संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 975, संविधान (चालीसवां संशोधन) 
अधिनियम, 976, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 985 की धारा 2, 3 और 
6 और संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 988 द्वारा यथासंशोधित, जो उपबंध 
जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे और वे अपवाद और उपांतरण जिनके अधीन 
वे इस प्रकार लागू होंगे, निम्नलिखित होंगेः_] 


"विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि.आ. 760, तारीख 4 मई, 954 भारत का राजपत्र, असाधारण, 
भाग 2, अनुभाग 3, पृष्ठ 827 में प्रकाशित। 

प्रारंभ में आने वाले शब्द संविधान आदेश 56, संविधान आदेश 74, संविधान आदेश 76, संविधान 
आदेश 79, संविधान आदेश 89, संविधान आदेश 9, संविधान आदेश 94, संविधान आदेश 98, संविधान 
आदेश 03, संविधान आदेश 04, संविधान आदेश 705, संविधान आदेश 708, संविधान आदेश 36 और 
तत्पश्चात्‌ संविधान आदेश ]47 द्वारा संशोधित होकर उपरोक्त रूप में आए। 
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भारत का संविधान 403 
(परिशिष्ट 7) 


(।) उद्देशिका 
(2) भाग ॥ 
अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित और परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ :-- 
“परंतु यह और कि जम्मू-कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या 
उस राज्य के नाम या उसको सीमा में परिवर्तन करने का उपबंध करने वाला 


कोई विधेयक उस राज्य के विधान-मंडल को सहमति के बिना संसद्‌ में 
पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा।''। 


(3) भाग 2 


(क) यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 26 जनवरी, 950 से लागू 
समझा जाएगा। 
(ख) अनुच्छेद 7 में निम्नलिखित और परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌: 
“परंतु यह और कि इस अनुच्छेद की कोई बात जम्मू-कश्मीर राज्य के ऐसे 
स्थायी निवासी को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को जो इस समय 
पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रत्रजन करने के पश्चात्‌ उस राज्य के क्षेत्र को ऐसी 
अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो उस राज्य में पुनर्वास के लिए या स्थायी 
रूप से लौटने के लिए उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि 
के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है, तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत 
का नागरिक समझा जाएगा।''। 


(4) भाग 3 


(क) अनुच्छेद 73 में, संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश है। 


4 न न क के 


(ग) अनुच्छेद 26 के खंड (3) में, राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है। 
(घ) अनुच्छेद 39 में, इस आदेश के प्रारंभ से °[*[पच्चीस] वर्ष] की अवधि 
के लिए, 
(¡) खंड (3) और (4) में, “अधिकार के प्रयोग पर'' शब्दों के पश्चात्‌ 
“राज्य की सुरक्षा या'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; 


!संविधान आदेश 724 द्वारा (4-2-985 से) खंड (ख) का लोप किया गया। 
2संविधान आदेश 69 द्वारा “दस वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
३संविधान आदेश 97 द्वारा “बीस'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


404 भारत का संविधान 
(परिशिष्ट 7) 


(॥) खंड (5) में, ““या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण 
के लिए'' शब्दों के स्थान पर “अथवा राज्य की सुरक्षा के हितों के लिए! 
शब्द रखे जाएंगे; और 

(4) निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌:-- 

'(7) खंड (2), (3), (4) और (5) में आने वाले ''युक्तियुक्त 
निर्बधन'' शब्दों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे निर्बधन ऐसे हैं जिन्हें 
समुचित विधान-मंडल युक्तियुक्त समझता है।'। 


44 


(ङ) अनुच्छेद 22 के खंड (4) में “संसद्‌”” शब्द के स्थान पर, ''राज्य 
विधान-मंडल'' शब्द रखे जाएंगे और खंड (7) में “संसद्‌ विधि द्वारा विहित कर 
सकेगी'' शब्दों के स्थान पर “राज्य विधान-मंडल विधि द्वारा विहित कर सकेगा'' 
शब्द रखे जाएंगे। 

(च) अनुच्छेद 3 में, खंड (3), (4) और (6) का लोप किया जाएगा, और 
खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌ +-- 

(5) खंड (2) की कोई बात- 

(क) किसी वर्तमान विधि के उपबंधों पर, अथवा 
(ख) किसी ऐसी विधि के उपबंधों पर, जिसे राज्य इसके पश्चात्‌ 
() किसी कर या शास्ति के अधिरोपण या उद्ग्रहण के प्रयोजन 
के लिए; अथवा 
(7) सार्वजनिक स्वास्थ्य को अभिवृद्धि या प्राण या संपत्ति के 
संकट-निवारण के लिए; अथवा 
(गए) ऐसी संपत्ति की बाबत, जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति 
घोषित की गई है, 

बनाए, 
कोई प्रभाव नहीं डालेगी।''। 

(छ) अनुच्छेद 3]क में खंड (]) के परन्तुक का लोप किया जाएगा; और खंड 
(2) के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्‌: 

' (क) ''संपदा'' से ऐसी भूमि अभिप्रेत होगी जो कृषि के प्रयोजनों के लिए 
या कृषि के सहायक प्रयोजनों के लिए या चरागाह के लिए अधिभोग में है 
या पट्टे पर दी गई है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्‌ 

(¡) ऐसी भूमि पर भवनों के स्थल और अन्य संरचनाएं; 
(7) ऐसी भूमि पर खड़े वृक्ष; 
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(परिशिष्ट 7) 
(पम) वन भूमि और वन्य बंजर भूमि; 
(४) जल से ढके क्षेत्र और जल पर तैरते हुए खेत; 
(४) जंदर और घराट स्थल; 
(५।) कोई जागीर, इनाम, मुआफी या मुकर्ररी या इसी प्रकार का अन्य 
अनुदान, 
किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं: 


() किसी नगर, या नगरक्षेत्र या ग्राम आबादी में कोई भवन-स्थल 
या किसी ऐसे भवन या स्थल से अनुलग्न कोई भूमि; 


(५) कोई भूमि जो किसी नगर या ग्राम के स्थल के रूप में 
अधिभोग में है; या 


(4) किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र या छावनी या नगर क्षेत्र 
में या किसी क्षेत्र में, जिसके लिए कोई नगर योजना स्कोम मंजूर की गई 
है, भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए आरक्षित कोई भूमि।'। 


(ज) अनुच्छेद 32 में, खंड (3) का लोप किया जाएगा।] 
(झ) अनुच्छेद 35 में, 


(7) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं; 


(४) खंड (क) (7) में, “अनुच्छेद 6 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के 
खंड (3)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा; और 


(7४) खंड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ :-- 


“ (ग) संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 954 के 
प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्‌, निवारक निरोध की बाबत जम्मू-कश्मीर राज्य 
के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगी 
कि वह इस भाग के उपबंधों में से किसी से असंगत है, किन्तु ऐसी कोई 
विधि उक्त आदेश के प्रारंभ से ?[[पच्चीस] वर्ष] के अवसान पर, ऐसी 
असंगति की मात्रा तक, उन बातों के सिवाय प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें 
उनके अवसान के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है।”। 


'संविधान आदेश 89 द्वारा खंड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
श्संविधान आदेश 69 द्वारा “दस वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
संविधान आदेश 97 द्वारा ''बीस'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
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(ज) अनुच्छेद 35 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌+-- 


“'35क. स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों की बाबत विधियों की 
व्यावृत्ति--इस संविधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर राज्य 
में प्रवृत्त ऐसी कोई विद्यमान विधि और इसके पश्चात्‌ राज्य के विधान-मंडल द्वारा 
अधिनियमित ऐसी कोई विधि-- 


(क) जो उन व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करती है जो जम्मू-कश्मीर 
राज्य के स्थायी निवासी हैं या होंगे, या 

(ख) जो-- 

() राज्य सरकार के अधीन नियोजन; 

(7) राज्य में स्थावर संपत्ति के अर्जन; 

(27) राज्य में बस जाने; या 

(५) छात्रवृत्तियों के या ऐसी अन्य प्रकार की सहायता के जो 
राज्य सरकार प्रदान करे, अधिकार, 


की बाबत ऐसे स्थायी निवासियों को कोई विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदत्त 
करती है या अन्य व्यक्तियों पर कोई निर्बधन अधिरोपित करती है, इस आधार पर 
शून्य नहीं होगी कि वह इस भाग के किसी उपबंध द्वारा भारत के अन्य नागरिकों 
को प्रदत्त किन्हीं अधिकारों से असंगत है या उनको छीनती या न्यून करती है।''। 


(5) भाग 5 
'[(क) अनुच्छेद 55 के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की जनसंख्या 
तिरसठ लाख समझी जाएगी; 
(ख) अनुच्छेद 8 में, खंड (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 
रखे जाएंगे, अर्थात्‌: 
(2) खंड () के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए, 
(क) लोक सभा में राज्य को छह स्थान आबंटित किए जाएंगे; 


(ख) परिसीमन अधिनियम, 972 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा 
राज्य को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो आयोग उचित समझे, एक सदस्यीय 
प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा; 


।संविधान आदेश 98 द्वारा खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 407 
(परिशिष्ट 7) 


(ग) निर्वाचन-क्षेत्र में, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे और 
उनका परिसीमन करते समय प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की 
विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और लोक सुविधा को ध्यान में रखा 
जाएगा; 

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों में, जिनमें राज्य विभाजित किया जाए, पाकिस्तान 
अधिकृत क्षेत्र समाविष्ट नहीं होंगे। 


(3) खंड (2) की कोई बात लोक सभा में राज्य के प्रतिनिधित्व पर तब 
तक प्रभाव नहीं डालेगी जब तक परिसीमन अधिनियम, 972 के अधीन संसदीय 
निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश या 
आदेशों के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान सदन का 
विघटन न हो जाए। 


(4) (क) परिसीमन आयोग राज्य की बाबत अपने कर्तव्यों में अपनी 
सहायता करने के प्रयोजन के लिए अपने साथ पांच व्यक्तियों को सहयोजित 
करेगा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य होंगे। 


(ख) राज्य से इस प्रकार सहयोजित किए जाने वाले व्यक्ति सदन की 
संरचना का सम्यक्‌ ध्यान रखते हुए लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए 
जाएंगे। 

(ग) उपखंड (ख) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन, 


लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) 
दूसरा संशोधन आदेश, 7974 के प्रारंभ से दो मास के भीतर किए जाएंगे। 


(घ) किसी भी सहयोजित सदस्य को परिसीमन आयोग के किसी विनिश्चय 
पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा। 


(ङ) यदि मृत्यु या पदत्याग के कारण किसी सहयोजित सदस्य का पद 
रिक्त हो जाता है तो उसे लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा और उप खंड (क) और 
(ख) के उपबंधों के अनुसार यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा।''।] 


'[(ग) अनुच्छेद ]33 में खंड (।) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड 
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌: 


'(क) संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 972 की धारा 3 के 
उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में इस उपांतरण के अधीन लागू होंगे 


'संविधान आदेश 98 द्वारा अंतःस्थापित। 


408 भारत का संविधान 
(परिशिष्ट 7) 


कि उसमें “इस अधिनियम'', ''इस अधिनियम के प्रारंभ'', “यह अधिनियम 
पारित नहीं किया गया हो'' और “इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस 
खंड के उपबंधों की'' के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
वे क्रमशः “संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश, 
4974'', “उक्त आदेश के प्रारंभ'', ''उक्त आदेश पारित नहीं किया गया 
हो'' और “उक्त खंड के उपबंधों, जैसे कि वे उक्त आदेश के प्रारंभ के 
पश्चात्‌ हों'' के प्रति निर्देश हैं']। 


'[(घ)] अनुच्छेद 34 के खंड (2) में ''संसद्‌'' शब्द के पश्चात्‌ ““ राज्य 
के विधान-मंडल के अनुरोध पर'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे। 


'[(ङ) ] अनुच्छेद 235 ?*** और 39 का लोप किया जाएगा। 


3 ५४ ५४ मे ज ५४ ५४ 


4[(5क) भाग 6 


5[ (क) अनुच्छेद 53 से 2१7 तक, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 22], अनुच्छेद 
223, 224, 224क और 225 तथा अनुच्छेद 227 से 237 तक का लोप किया 
जाएगा।] 


(ख) अनुच्छेद 220 में, संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 960 के 
प्रति निर्देश हैं। 


[(ग) अनुच्छेद 222 में, खंड () के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया खंड 
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:-- 


“(१क) प्रत्येक ऐसा अंतरण जो जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय से 
अथवा उस उच्च न्यायालय को हो, राज्यपाल के परामर्श के पश्चात्‌ किया 
जाएगा।''] 


'संविधान आदेश 98 द्वारा खंड (ग) और खंड (घ) को खंड (घ) और खंड (ङ) के रूप में पुनःअक्षरांकित 
किया गया। 

>संविधान आदेश 60 द्वारा अंक ''36'' का लोप किया गया। 

>संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया गया। 

“संविधान आदेश 60 द्वारा (26--960 से) अंतःस्थापित। 

“संविधान आदेश 89 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान आदेश 74 द्वारा (24--965 से) खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 409 
(परिशिष्ट 7) 


(6) भाग ॥॥ 


![(क) अनुच्छेद 246 के खंड (१) में आने वाले “खंड (2) और 


खंड (3)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “खंड (2)'' शब्द, कोष्ठक 


और अंक रखे जाएंगे और खंड (2) में आने वाले “खंड (3) में किसी बात 
के होते हुए भी'' शब्दों, कोष्ठकों और अंक का तथा संपूर्ण खंड (3) और 


खंड (4) का लोप किया जाएगा।] 


2[3[ (ख) अनुच्छेद 248 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, 
अर्थात्‌: 


“248. अवशिष्ट विधायी शक्तियां-संसद्‌ को, 


4[ (क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या जनता या जनता 
के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या जनता के किसी अनुभाग को 
पृथक करने या जनता के विभिन्न अनुभागों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव 
डालने वाले आतंकवादी कार्यो को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलाप को रोकने 
के संबंध में;] 

5[ (कक) भारत को प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, प्रश्‍नगत 
या विच्छिन्न करने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण कराने 
अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग को संघ से विलग कराने वाले अथवा 


भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और इस संविधान का अपमान करने 
वाले [अन्य क्रियाकलाप को रोकने] के संबंध में; और 


(ख) (7) समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा पर; 
(7) अंतर्देशीय विमान यात्रा पर; 


(77) मनीआर्डर, फोनतार और तार को सम्मिलित करते हुए, डाक वस्तुओं 
पर, 


कर लगाने के संबंध में, 


विधि 


बनाने को अनन्य शक्ति है।''।] 


संविधान 
“संविधान 
>संविधान 
“संविधान 
“संविधान 
“संविधान 


आदेश 
आदेश 
आदेश 
आदेश 
आदेश 
आदेश 


66 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

85 द्वारा खंड (ख) और खंड (खख), मूल खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
93 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

22 द्वारा अंतःस्थापित। 

722 द्वारा खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया। 

22 द्वारा “क्रियाकलापों को रोकने'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


40 भारत का संविधान 
(परिशिष्ट 7) 


'[स्पष्टीकरण-इस अनुच्छेद में, “ आतंकवादी कार्य'' से बमों, डायनामाइट 
या अन्य विस्फोटक पदार्थो या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर 
आयुधों या विषों का या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति 
के किन्हीं अन्य पदार्थो का (चाहे वे जैव हों या अन्य) उपयोग करके किया 
गया कोई कार्य या बात अभिप्रेत है।] 


°[ (खख) अनुच्छेद 249 के खंड (7) में, “राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय 
के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, शब्दों के स्थान पर “उस संकल्प 
में विनिर्दिष्ट ऐसे विषय के संबंध में, जो संघ सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित 
विषय नहीं हैं,'' शब्द रखे जाएंगे।]] 

(ग) अनुच्छेद 250 में, ''राज्य-सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध 
में'' शब्दों के स्थान पर ''संघ-सूची में प्रगणित न किए गए विषयों के संबंध में 
भी'' शब्द रखे जाएंगे। 


3 मे ज ५४ ज ५४ ज 


(ङ) अनुच्छेद 253 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌ +- 


“परन्तु संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 954 के प्रारंभ 
के पश्चात्‌, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में व्यवस्था को प्रभावित करने वाला 
कोई विनिश्चय भारत सरकार द्वारा उस राज्य की सरकार को सहमति से ही 
किया जाएगा।''। 


44 क्र क 


5[ (च)] अनुच्छेद 255 का लोप किया जाएगा। 


5[ (छ)] अनुच्छेद 256 को उसके खंड (१) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया 
जाएगा और उसमें निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌: 


' (2) जम्मू-कश्मीर राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग 
करेगा जिससे उस राज्य के संबंध में संविधान के अधीन संघ के कर्तव्यों और 
उत्तरदायित्वों का संघ द्वारा निर्वहन सुगम हो; और विशिष्टतया उक्त राज्य यदि 


'संविधान आदेश 722 द्वारा अंतःस्थापित। 

श्संविधान आदेश ]29 द्वारा खंड (खख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

>संविधान आदेश ]29 द्वारा खंड (घ) का लोप किया गया। 

“संविधान आदेश 66 द्वारा खंड (च) का लोप किया गया। 

“संविधान आदेश 66 द्वारा खंड (छ) और खंड (ज) को खंड (च) और खंड (छ) के रूप में पुन:अक्षरांकित 
किया गया। 


भारत का संविधान 4]I 
(परिशिष्ट 7) 


संघ वैसी अपेक्षा करे, संघ की ओर से और उसके व्यय पर संपत्ति का अर्जन 
या अधिग्रहण करेगा अथवा यदि संपत्ति उस राज्य की हो तो ऐसे निबंधनों पर, 
जो करार पाए जाएं या करार के अभाव में जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा 
नियुक्त मध्यस्थ द्वारा अवधारित किए जाएं, उसे संघ को अंतरित करेगा।''। 


। भरे मरे रे ज मै ने 


२[(ज)] अनुच्छेद 26 के खंड (2) में “संसद्‌ द्वारा बनाई गई'' शब्दों का 
लोप किया जाएगा। 
(7) भाग 72 


3 


“[(क)] अनुच्छेद 267 के खंड (2), अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 283 के 
खंड (2) [और अनुच्छेद 290] का लोप किया गया। 


“[(ख)] अनुच्छेद 266, 282, 284, 298, 299 और 300 में राज्य या राज्यों 
के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य 
के प्रति निर्देश नहीं हैं। 


“[(ग)] अनुच्छेद 277 और 295 में, संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का 
यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं। 


(8) भाग 3 


०*** अनुच्छेद 303 के खंड (१) में, “सातवीं अनुसूची को सूचियों में से 
किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर,'' शब्दों का 
लोप किया जाएगा। 


5+ 


संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (झ) का लोप किया गया। 
श्संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (ज) को खंड (झ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया और तत्पश्चात्‌ 
संविधान आदेश 66 द्वारा उसे खंड (ज) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया। 
संविधान आदेश 55 द्वारा अंतःस्थापित खंड (क) और खंड (ख) का संविधान आदेश 56 द्वारा लोप किया 
गया। 
“संविधान आदेश 55 द्वारा खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) को क्रमशः खंड (ग), खंड (घ) और 
खंड (ङ) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया और तत्पश्चात्‌ संविधान आदेश 56 द्वारा उन्हें क्रमशः खंड (क), 
खंड (ख) और खंड (ग) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया। 
संविधान आदेश 94 द्वारा “अनुच्छेद 290 और अनुच्छेद 29'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
“संविधान आदेश 56 द्वारा कोष्ठक और अक्षर “(क)' तथा खंड (ख) का लोप किया गया। 


yn 


4]2 भारत का संविधान 


(परिशिष्ट 7) 


(9) भाग 24 
'[ अनुच्छेद 372 में, “राज्यों के” शब्दों के पश्चात्‌ “(जिसके अंतर्गत 
जम्मू-कश्मीर राज्य भी है)” कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।] 
श्‌ (70) भाग ॥5 
(क) अनुच्छेद 324 के खंड (१) में, जम्मू-कश्मीर के विधान-मंडल के 
दोनों सदनों में से किसी सदन के निर्वाचनों के बारे में संविधान के प्रति निर्देश 


का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर के संविधान के प्रति निर्देश 
है। 


3[ (ख) अनुच्छेद 325, 326, 327 और 329 में राज्य के प्रति निर्देश का 
यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश 
नहीं है। 

(ग) अनुच्छेद 328 का लोप किया जाएगा। 

(घ) अनुच्छेद 329 में, ““या अनुच्छेद 328'' शब्दों और अंकों का लोप 
किया जाएगा।]] 

“[(ङ) अनुच्छेद 329क में, खंड (4) और (5) का लोप किया जाएगा।] 

(]) भाग ॥6 


0+ £ 


[ (क) ] अनुच्छेद 33, 332, 333, '[336 और 337] का लोप किया जाएगा। 


[(ख)] अनुच्छेद 334 और 335 में राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का यह 
अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं हैं। 

१[ (ग) अनुच्छेद 339 के खंड (१) में “राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन 
और अनुसूचित जनजातियों '' शब्दों के स्थान पर “राज्यों की अनुसूचित जनजातियों '' 
शब्द रखे जाएंगे।] 


] 


2 


3 


5 


संविधान आदेश 56 द्वारा पूर्ववर्ती उपांतरण के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

संविधान आदेश 60 द्वारा (26--960 से) उप-पैरा (0) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
संविधान आदेश 75 द्वारा खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
+संविधान आदेश 705 द्वारा अंतःस्थापित। 


संविधान आदेश 24 द्वारा खंड (क) का लोप किया गया। 


“संविधान आदेश 724 द्वारा खंड (ख) और खंड (ग) को खंड (क) और खंड (ख) के रूप में 
पुनःअक्षरांकित किया गया। 


र्थ 


8 


संविधान आदेश 24 द्वारा खंड “336, 337, 339 और 342'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
संविधान आदेश 24 द्वारा अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 4]3 
(परिशिष्ट 7) 
(2) भाग 77 
इस भाग के उपबंध केवल वहीं तक लागू होंगे जहां तक वे 
(¡) संघ की राजभाषा, 


(॥) एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, अथवा किसी राज्य और संघ 
के बीच पत्रादि की राजभाषा, और 


(4) उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहियों को भाषा, 
से संबंधित है। 
(3) भाग 78 
(क) अनुच्छेद 352 में निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌: 
“'।[(6)] केवल आंतरिक अशांति या उसका संकट सन्निकट होने के 
आधार पर को गई आपात को उद्घोषणा (अनुच्छेद 354 को बाबत लागू होने 
के सिवाय) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तभी लागू होगी [जब वह-- 
(क) उस राज्य की सरकार के अनुरोध पर या उसकी सहमति से 
की गई है; या 


(ख) जहां वह इस प्रकार नहीं की गई है वहां वह उस राज्य की 
सरकार के अनुरोध पर या उसको सहमति से राष्ट्रपति द्वारा बाद में लागू 
की गई है।]''; 


3[ (ख) अनुच्छेद 356 के खंड () में, इस संविधान के उपबंधों या उपबंध 
के प्रति निर्देशों का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति निर्देश है; 

“[(खख) अनुच्छेद 356 के खंड (4) में दूसरे परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित 
परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌: 

“परन्तु यह भी कि जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में 78 जुलाई, 990 को 
खंड (।) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के मामले में इस खंड के पहले 
परन्तुक में “तीन वर्ष” के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 
5[“'सात वर्ष] के प्रति निर्देश है]'। 


'संविधान आदेश 704 द्वारा “(4)” के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

श्संविधान आदेश 700 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

संविधान आदेश 7 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान आदेश 757 द्वारा जोड़ा गया। 

“संविधान आदेश 54 द्वारा “चार वर्ष” के स्थान पर और पुनःसंविधान आदेश 760 द्वारा “पांच वर्ष” के 
स्थान पर और पुनःसंविधान आदेश 762 द्वारा (6-7-996 से) “छह वर्ष'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


4]4 


भारत का संविधान 
(परिशिष्ट 7) 


(ग) अनुच्छेद 360 का लोप किया जाएगा। 


(4) भाग ]9 


I 


के के के 


२[(क) [अनुच्छेद 365] का लोप किया जाएगा। 


4, 


मै मै मै मै भै 


5[ (ख)] अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌:-- 


“(4) इस संविधान के, जैसा कि वह जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 


लागू होता है, प्रयोजनों के लिए, 


(क) इस संविधान या उसके उपबंधों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ 
लगाया जाएगा कि वे उक्त राज्य के संबंध में लागू संविधान के या उसके 
उपबंधों के प्रति निर्देश भी हैं। 


6[ (कक) राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, 
जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत के रूप में तत्समय मान्यता प्राप्त तथा 
तत्समय पदस्थ राज्य मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह पर कार्य करने वाले व्यक्ति 
के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर के 
राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं। 


(ख) उस राज्य की सरकार के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह पर कार्य कर रहे 
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं: 


परंतु 40 अप्रैल, 965 से पूर्व की किसी अवधि की बाबत, ऐसे 
निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद्‌ 
की सलाह से कार्य कर रहे सदरे-रियासत के प्रति निर्देश हैं;] 


(ग) उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य 
के उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश हैं; 


संविधान 
संविधान 
>संविधान 
“संविधान 
“संविधान 
“संविधान 


आदेश 74 द्वारा खंड (क) का लोप किया गया। 

आदेश 74 द्वारा खंड (ख) को खंड (क) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया। 
आदेश 94 द्वारा “अनुच्छेद 362 और अनुच्छेद 365'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
आदेश 56 द्वारा मूल खंड (ग) का लोप किया गया। 

आदेश 74 द्वारा खंड (ग) को खंड (ख) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया गया। 
आदेश 74 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 4I5 
(परिशिष्ट 7) 


I कं क क कं क 


2[ (घ)] उक्त राज्य के स्थायी निवासियों के प्रति निर्देशों का यह 
अर्थ लगाया जाएगा कि उनसे ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें राज्य में प्रवृत्त 
विधियों के अधीन राज्य की प्रजा के रूप में, संविधान (जम्मू-कश्मीर को 
लागू होना) आदेश, १954 के प्रारंभ से पूर्व, मान्यता प्राप्त थी या जिन्हें राज्य 
के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा राज्य के स्थायी निवासियों 
के रूप में मान्यता प्राप्त है; और 


3[ (ङ) राज्यपाल के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल 
के प्रति निर्देश हैं 


परन्तु 0 अप्रैल, 965 से पूर्व की किसी अवधि की बाबत, ऐसे निर्देशों 
का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर के सदरे- 
रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के प्रति निर्देश हैं और उनके अंतर्गत 
राष्ट्रपति द्वारा सदरे-रियासत की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम व्यक्ति 
के रूप में मान्यता प्राप्त किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश भी हैं।]''। 


(5) भाग 20 


“[(क)] [अनुच्छेद 368 के खंड (2) में] निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा 
जाएगा, अर्थात्‌: 

“परन्तु यह और कि कोई संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तभी 
प्रभावी होगा जब वह अनुच्छेद 370 के खंड (१) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश 
द्वारा लागू किया गया हो।''; 

[(ख)] अनुच्छेद 368 के खंड (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड जोड़ा 
जाएगा, अर्थात्‌: 


“ (4) जम्मू-कश्मीर संविधान के-- 


(क) राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों, कृत्यों, कर्तव्यों, उपलब्धियों, 
भत्तों, विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों; या 


संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (घ) का लोप किया गया। 

2संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (ङ) को खंड (घ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया। 
>संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान आदेश १0१ द्वारा खंड (क) के रूप में संख्यांकित। 

“संविधान आदेश 9 द्वारा “अनुच्छेद 368 में'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान आदेश 707 द्वारा अंतःस्थापित। 


46 भारत का संविधान 
(परिशिष्ट 7) 


(ख) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन 
और नियंत्रण, विभेद के बिना निर्वाचन नामावलि में सम्मिलित किए जाने 
की पात्रता, वयस्क मताधिकार और विधान परिषद्‌ के गठन, जो जम्मू- 
कश्मीर संविधान की धारा ]38, 39, 40 और 50 में विनिर्दिष्ट विषय 
हैं, 


से संबंधित किसी उपबंध में या उसके प्रभाव में कोई परिवर्तन करने के लिए 
जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई प्रभाव 
तभी होगा जब ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के 
पश्चात्‌, उनकी अनुमति प्राप्त कर लेती है।'']। 


(6) भाग 27 


(क) अनुच्छेद 369, 37], '[37]क,] °[372क], 373, अनुच्छेद 374 के 
खंड (।), (2), (3) और (5) और [अनुच्छेद 376 से 378क तक का और 
अनुच्छेद 392] का लोप किया जाएगा। 


(ख) अनुच्छेद 372 में, 
() खंड (2) और (3) का लोप किया जाएगा; 


(7) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू- 
कश्मीर राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली हिदायतों, ऐलानों, 
इश्तिहारों, परिपत्रों, रोबकारों, इरशादों, याददाश्‍्तों, राज्य परिषद्‌ के संकल्पों, 
संविधान सभा के संकल्पों और अन्य लिखतों के प्रति निर्देश भी होंगे; और 


(गए) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं। 


(ग) अनुच्छेद 374 के खंड (4) में राज्य में प्रिवी कौंसिल के रूप में कार्यरत 
प्राधिकारी के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर 
संविधान अधिनियम, संवत्‌ 996 के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड के प्रति निर्देश 
है, और संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे 
इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं। 


'संविधान आदेश 74 द्वारा अंतःस्थापित। 
श्संविधान आदेश 56 द्वारा अंतःस्थापित। 
>संविधान आदेश 56 द्वारा “अनुच्छेद 376 से अनुच्छेद 392 तक'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 47 
(परिशिष्ट 7) 


(7) भाग 22 


अनुच्छेद 394 और 395 का लोप किया जाएगा। 


(8) पहली अनुसूची। 


(79) दूसरी अनुसूची। 


I 


भै भै मै मै 


(20) तीसरी अनुसूची 


प्ररूप 5, 6, 7 और 8 का लोप किया जाएगा। 
(24 ) चौथी अनुसूची 
भ (22) सातवीं अनुसूची 


(क) संघ-सूची में, 


(7) प्रविष्टि 3 के स्थान पर “3. छावनियों का प्रशासन'' प्रविष्टि रखी 
जाएगी; 


३[ (7) प्रविष्टि 8, 9 “[और 34], **** प्रविष्टि 79 और प्रविष्टि 87 
में, ““ अंतर-राज्यीय प्रव्रजन'' शब्दों का लोप किया जाएगा;] 


6, 


सह क मु मे मे 


7[ (॥) प्रविष्टि 72 में, 


(क) किसी ऐसी निर्वाचन याचिका में जिसके द्वारा उस राज्य के 


विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन प्रश्नगत 
है, जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी विनिश्चय 
या आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में राज्यों 
के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू- 


कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश है; 


संविधान 
“संविधान 
उसंविधान 
“संविधान 
>संविधान 
“संविधान 
7संविधान 


आदेश 
आदेश 
आदेश 
आदेश 
आदेश 
आदेश 
आदेश 


56 द्वारा पैरा 6 से संबंधित उपांतरण का लोप किया गया। 

66 द्वारा उप-पैरा (22) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

85 द्वारा मद (7) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

92 द्वारा “34 और 60'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

95 द्वारा “प्रविष्टि 67 में “और अभिलेख'' शब्दों' शब्दों और अंकों का लोप किया गया। 
74 द्वारा मूल मद (77) का लोप किया गया। 

83 द्वारा मद (77) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


46 


भारत का संविधान 
(परिशिष्ट 7) 


(ख) अन्य मामलों के संबंध में राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ 
लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत उस राज्य के प्रति निर्देश नहीं है; 


'[और]] 
2[ (३४) प्रविष्टि 97 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, 
अर्थात्‌: 


“397. (क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या 
लोगों या लोगों के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या लोगों के 
किसी अनुभाग को पृथक्‌ करने या लोगों के विभिन्न अनुभागों के बीच 
समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यो को अंतर्वलित 
करने वाले, 


(ख) भारत को प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, 
प्रश्‍नगत या विच्छिन्न करने, अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का 
अध्यर्पण कराने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के भाग को संघ से विलग कराने 
अथवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्र-गान और इस संविधान का 
अपमान करने वाले, क्रियाकलाप को रोकना, 


समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा, अंतर्देशीय विमान यात्रा और डाक वस्तुओं पर 
जिनके अंतर्गत मनीआर्डर, फोनतार और तार हैं, कर। 


स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि में, “आतंकवादी कार्य'' का वही अर्थ है जो 
अनुच्छेद 248 के स्पष्टीकरण में है।]] 


(ख) राज्य सूची का लोप किया जाएगा। 
“[(ग) समवर्ती सूची में, 
ञ[() प्रविष्टि । के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्‌ +-- 


“]. दंड विधि, (जिसके अंतर्गत सूची 7 में विनिर्दिष्ट विषयों में से 
किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति 
की सहायता के लिए नौसेना, वायु सेना या संघ के किन्हीं अन्य सशस्त्र 


'संविधान आदेश 85 द्वारा अंतःस्थापित। 

शसंविधान आदेश 93 द्वारा मद (४) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

>संविधान आदेश 22 द्वारा (4-6-985 से) प्रविष्टि 97 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
“संविधान आदेश 69 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान आदेश 70 द्वारा मद (7) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 


भारत का संविधान 49 
(परिशिष्ट 7) 
बलों के प्रयोग नहीं है) जहां तक ऐसी दंड विधि इस अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराधों 
से संबंधित है।''] 
'[२[ (क) प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्‌: 
“2. दंड प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत अपराधों को रोकना तथा दंड न्यायालयों 
का, जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नहीं हैं, गठन और 
संगठन है) जहां तक उसका संबंध 
(¡) किन्हीं ऐसे विषयों से, जो ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध में संसद्‌ 
को विधियां बनाने को शक्ति है, संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराधों से 
है; और 
(7) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा 
शपथ दिलाए जाने तथा शपथपत्र लिए जाने से है।''; 
(एख) प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्‌: 
'' 2. साक्ष्य तथा शपथ, जहां तक उनका संबंध 


() किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ 
दिलाए जाने तथा शपथपत्र लिए जाने से है; और 
(2) किन्हीं ऐसे अन्य विषयों से है, जो ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध 
में संसद्‌ को विधियां बनाने की शक्ति है।''] 
(ग) प्रविष्टि 73 के स्थान पर '3. सिविल प्रक्रिया, जहां तक उसका संबंध 
किसी विदेश में राजनयिक तथा कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा 
शपथपत्र लिए जाने से है'' प्रविष्टि रखी जाएगी;] 


34 क क क क क 


4[.(7)] प्रविष्टि 30 के स्थान पर “30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जहां तक 
उसका संबंध जन्म तथा मृत्यु से है, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 
है'' प्रविष्टि रखी जाएगी;] 


'संविधान आदेश 94 द्वारा अंतःस्थापित। 

“संविधान आदेश 22 द्वारा उपखंड (क) और उपखंड (।ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 
३संविधान आदेश 74 द्वारा मद (7) और (77) का लोप किया गया। 

“संविधान आदेश 70 द्वारा अंतःस्थापित। 

“संविधान आदेश 74 द्वारा मद (४) को मद (7) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 


420 भारत का संविधान 


(परिशिष्ट 7) 


२[ (मम) प्रविष्टि 3, प्रविष्टि 5 से 0 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), 
प्रविष्टि 4, 5, 7, 20, 2।, 27, 28, 29, 3, 32, 37, 38, 4१ तथा 44 का 
लोप किया जाएगा; 

(क) प्रविष्टि 42 के स्थान पर “42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, जहां 
तक उसका संबंध सूची । को प्रविष्टि 67 या सूची 3 को प्रविष्टि 40 के अंतर्गत 
आने वाली संपत्ति के या किसी ऐसी मानवीय कलाकृति के, जिसका कलात्मक या 
सौंदर्यात्मक मूल्य है, अर्जन से है'' प्रविष्टि रखी जाएगी; और] 


3[ (¡५) प्रविष्टि 45 में, “सूची 2 या सूची 3'' के स्थान पर “इस सूची”! 
शब्द रखे जाएंगे।] 


(23) आठवीं अनुसूची। 
¶ (24) नौवीं अनुसूची 

5[ (क)] प्रविष्टि 64 के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, 
अर्थात्‌: 

०[64क.] जम्मू-कश्मीर राज्य कुठ अधिनियम (संवत्‌ 978 का सं. ); 

०[64ख.] जम्मू-कश्मीर अभिधृति अधिनियम (संवत्‌ 980 का सं. 2); 

°[64ग.] जम्मू-कश्मीर भूमि अन्य संक्रमण अधिनियम (संवत्‌ 995 का 
सं. 5 ); 

३[64घ.] जम्मू-कश्मीर बृहद्‌ भू-संपदा उत्सादन अधिनियम (संवत्‌ 2007 का 
सं. 7); 

°[64ङ.] जागीरों और भू-राजस्व के अन्य समनुदेशनों आदि के पुनर्ग्रहण के 
बारे में 95] का आदेश सं. 6-एच, तारीख १0 मार्च, 95; 


१[64च.] जम्मू-कश्मीर बंधक संपत्ति को वापसी अधिनियम, 976 (976 का 
अधिनियम ]4); 


'संविधान आदेश 72 द्वारा मद (४) और मद (७9) का लोप किया गया। 

श्संविधान आदेश 95 द्वारा मद (77) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

>संविधान आदेश 74 द्वारा मद (शा) को मद (7) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया। 
“संविधान आदेश 74 द्वारा उप-पैरा (24) के स्थान पर प्रतिस्थापित। 

“संविधान आदेश 05 द्वारा संख्यांकित। 

“संविधान आदेश 98 द्वारा पुनःसंख्यांकित। 

7संविधान आदेश 706 द्वारा लोप किया गया। 

संविधान आदेश १06 द्वारा पुनःसंख्यांकित। 

१संविधान आदेश १06 द्वारा अंतःस्थापित। 


भारत का संविधान 42] 
(परिशिष्ट 7) 


64छ. जम्मू-कश्मीर ऋणी राहत अधिनियम, 976 (7976 का अधिनियम 75)।] 


(ख) संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 7975 द्वारा अंतःस्थापित 
प्रविष्टि 87 से ]24 तक को क्रमशः प्रविष्टि 65 से 02 के रूप में पुनःसंख्यांकित 
किया जाएगा।] 


2[ (ग) प्रविष्टि 25 से 88 तक को क्रमशः प्रविष्टि 03 से 66 के रूप 
में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।] 


2[( 25 ) दसवीं अनुसूची 


(क) '' [अनुच्छेद 202(2) और अनुच्छेद 9(2)]'' शब्दों, कोष्ठकों 
और अंकों के स्थान पर, '' [अनुच्छेद 02(2)]'' कोष्ठक, शब्द और अंक रखे 
जाएंगे; 


(ख) पैरा ] के खंड (क) में, “या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान 
सभा या विधान-मंडल का कोई सदन'' शब्दों का लोप किया जाएगा; 


(ग) पैरा 2 में, 


() उप-पैरा ॥ में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (7) में, 
“यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 88'' शब्दों और अंकों के स्थान 
पर, “अनुच्छेद 99'' शब्द और अंक रखे जाएंगे; 


(3) उप-पैरा (3) में, ““यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 88'' 
शब्दों और अंकों के स्थान पर, “अनुच्छेद 99'' शब्द और अंक रखे 
जाएंगे; 


(गा) उप-पैरा (4) में, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 
4985 के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 
संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 989 के प्रारंभ 
के प्रति निर्देश है; 


(घ) पैरा 5 में, “अथवा किसी राज्य की विधान परिषद्‌ के सभापति या 
उप-सभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष'' 
शब्दों का लोप किया जाएगा; 


"संविधान आदेश 705 द्वारा अंतःस्थापित। 
श्संविधान आदेश 708 द्वारा (3।-2-977 से) अंतःस्थापित। 
>संविधान आदेश ]36 द्वारा अंतःस्थापित। 
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(ङ) पैरा 6 के उप-पैरा (2) में, ' यथास्थिति, अनुच्छेद 22 के अर्थ में 
संसद्‌ की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 22 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल 
की कार्यवाहियां हैँ'' शब्दों और अंकों के स्थान पर “ अनुच्छेद 22 के अर्थ 
में संसद्‌ की कार्यवाहियां हैं'' शब्द और अंक रखे जाएंगे; 


(च) पैरा 8 के उप-पैरा (3) में, “यथास्थिति, अनुच्छेद 05 या अनुच्छेद 
494 '' शब्दों और अंकों के स्थान पर, “ अनुच्छेद 705'' शब्द और अंक रखे 
जाएंगे।] 


परिशिष्ट 2 


संविधान के, उन अपवादों और उपांतरणों के जिनके अधीन 
संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होता है, वर्तमान 
पाठ के प्रति निर्देश से, पुनर्कथन 
[ टिप्पण-वे अपवाद और उपांतरण जिनके अधीन संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को 
लागू होता है या तो वे हैं जिनका उपबंध संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) 
आदेश, 7954 में किया गया है या वे हैं जो संविधान के कुछ संशोधनों के 
जम्मू-कश्मीर राज्य को न लागू होने के परिणामस्वरूप हैं। ऐसे सभी अपवाद और 
उपांतरण जिनका व्यावहारिक महत्व है, उस पुनर्कथन में सम्मिलित हैं जो शीघ्र निर्देश 
को मात्र सुकर बनाने के लिए हैं। सही स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए संविधान 
(जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, ।954 को और उक्त आदेश के खंड 2 में वर्णित 
संविधान के पश्चातृवर्ती संशोधनों द्वारा यथा संशोधित संविधान के 20 जून, 964 के 
पाठ के प्रति निर्देश करना होगा।] 
(।) उद्देशिका 
(क) पहले पैरा में “समाजवादी पंथ निरपेक्ष'' का लोप करें। 
(ख) पूर्वान्तिम पैरा में “और अखंडता'' का लोप करें। 
(2) भाग ॥ 
अनुच्छेद ३ 
(क) निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ें, अर्थात्‌: 
“परन्तु यह और कि जम्मू-कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने 
या उस राज्य के नाम या उसको सीमा में परिवर्तन करने का उपबंध करने 


वाला कोई विधेयक उस राज्य के विधान-मंडल को सहमति के बिना संसद्‌ 
में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा।''; 


(ख) स्पष्टीकरण 4 और स्पष्टीकरण 2 का लोप करें। 
(3) भाग 2 
(क) यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 26 जनवरी, 950 से लागू 


समझा जाएगा; 
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(ख) अनुच्छेद 7- निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ें, अर्थात्‌: 


“परन्तु यह और कि इस अनुच्छेद की कोई बात जम्मू-कश्मीर राज्य 
के ऐसे स्थायी निवासी को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को जो इस 
समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रत्रजन करने के पश्चात्‌ उस राज्य के क्षेत्र 
को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो उस राज्य में पुनर्वास के लिए 
या स्थायी रूप से लौटने के लिए उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा या 
उसके अधीन दी गई है, तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा 
जाएगा।''। 

(4) भाग 3 


(क) अनुच्छेद 3--संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 954 (सं.आ. 48) 
के प्रारंभ, अर्थात्‌ 24 मई, ॥954 के प्रति निर्देश हैं, 


भै भै मै भै मै 


(ग) अनुच्छेद 26--खंड (3) में, राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं हैं। 


(घ) अनुच्छेद ॥9-- 
(अ) खंड (॥) में-- 
() उपखंड (ङ) के अंत में, “और'' का लोप करें; 


(५) उपखंड (ङ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित 
करें, अर्थात्‌: 


'' (च) संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का; और''; 


(आ) खंड (5) में, “उपखंड (घ) और उपखंड (ङ)'' के स्थान पर 
‘उपखंड (घ), उपखंड (ङ) और उपखंड (च)'' रखें। 


(ङ) अनुच्छेद 22- खंड (4) में ''संसद्‌'' शब्द के स्थान पर “राज्य विधान- 
मंडल'' शब्द रखे जाएंगे और खंड (7) में “संसद्‌ विधि द्वारा विहित कर सकेगी'' 
शब्दों के स्थान पर “राज्य विधान-मंडल विधि द्वारा विहित कर सकेगा'' शब्द रखे 
जाएंगे। 


(च) अनुच्छेद 30---खंड (॥क) का लोप करें। 


(छ) अनुच्छेद 30 के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित करें, अर्थात्‌: 
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“संपत्ति का अधिकार 


37. संपत्ति का अनिवार्य अर्जन--(१) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के 
बिना अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 


(2) कोई संपत्ति, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए ही और केवल ऐसी विधि के 
प्राधिकार से अनिवार्यतः अर्जित या अधिगृहीत की जाएगी, अन्यथा नहीं, जो संपत्ति 
के अर्जन या अधिग्रहण का, ऐसी राशि के बदले जो उस विधि द्वारा नियत की 
जाए या जो ऐसे सिद्धांतों के अनुसार अवधारित की जाए और ऐसी रीति से दी 
जाए जो उस विधि में विनिर्दिष्ट हों, उपबंध करती है; और ऐसी किसी विधि किसी 
न्यायालय में इस आधार पर प्रश्‍नगत नहीं की जाएगी कि इस प्रकार नियत या 
अवधारित राशि पर्याप्त नहीं है अथवा ऐसी पूरी राशि या उसका कोई भाग नकद 
न दिया जाकर अन्यथा दिया जाना है: 


परन्तु अनुच्छेद 30 के खंड (१) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा 
स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा-संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए 
उपबंध करने से संबद्ध विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी 
संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि के अधीन जो राशि नियत या अवधारित को 
जाए वह ऐसी हो जो उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार को निर्बन्धित या 
निराकृत न करे। 


(2क) जहां विधि किसी संपत्ति के स्वामित्व का या कब्जा रखने के अधिकार 
का अंतरण राज्य या किसी ऐसे निगम को, जो कि राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण 
के अधीन है, करने के लिए उपबंध नहीं करती है वहां, इस बात के होते हुए 
भी कि वह किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करती है, उसकी बाबत यह 
नहीं समझा जाएगा कि वह संपत्ति के अनिवार्य अर्जन या अधिग्रहण के लिए उपबंध 
करती है। 

(2ख) अनुच्छेद 9 के खंड (१) के उपखंड (च) की कोई बात किसी ऐसी 
विधि पर प्रभाव नहीं डालेगी जो खंड (2) में निर्दिष्ट है। 


(5) खंड (2) की कोई बात-- 
(क) किसी वर्तमान विधि के उपबंधों पर, अथवा 
(ख) किसी ऐसी विधि के उपबंधों पर, जिसे राज्य इसके पश्चात्‌ 


() किसी कर या शास्ति के अधिरोपण या उद्ग्रहण के 
प्रयोजन के लिए, अथवा 
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(५) लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि या प्राण या संपत्ति के संकट-निवारण 
के लिए, अथवा 
(गा) ऐसी संपत्ति को बाबत, जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित को 


गई है, 


बनाए, कोई प्रभाव नहीं डालेगी।''। 
(ज) अनुच्छेद 3 के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपशीर्ष का लोप करें, अर्थात्‌ :-- 
“कुछ विधियों की व्यावृत्ति'' 
(झ) अनुच्छेद 37क-- 
(अ) खंड (॥) में 
() “अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 9'' के स्थान पर “अनुच्छेद 4, 
अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 3'' रखें; 
(¡) खंड (१) के पहले परन्तुक का लोप करें; 
(४) दूसरे परन्तुक में “यह और कि” के स्थान पर “यह कि” 
रखें। 
(आ) खंड (2) में उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखें, 
अर्थात्‌: 
' (क) “संपदा” से ऐसी भूमि अभिप्रेत होगी जो कृषि के प्रयोजनों के लिए 
या कृषि के सहायक प्रयोजनों के लिए या चरागाह के लिए अधिभोग में है 
या पट्टे पर दी गई है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्‌: 


(¡) ऐसी भूमि पर भवनों के स्थल और अन्य संरचनाएं; 
(५;) ऐसी भूमि पर खड़े वृक्ष; 

(४) वन भूमि और वन्य बंजर भूमि; 

(४) जल से ढके क्षेत्र और जल पर तैरते हुए खेत; 
(४) जंदर और घराट स्थल; 


(५।) कोई जागीर, इनाम, मुआफी या मुकर्ररी या इसी प्रकार का अन्य 
अनुदान, 


किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं: 


() किसी नगर, या नगरक्षेत्र या ग्राम आबादी में कोई भवन-स्थल या 
किसी ऐसे भवन या स्थल से अनुलग्न कोई भूमि; 


(॥) कोई भूमि जो किसी नगर या ग्राम के स्थल के रूप में है, या 


भारत का संविधान 427 
(परिशिष्ट 2) 


(4) किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र या छावनी या नगरक्षेत्र में 
या किसी क्षेत्र में, जिसके लिए कोई नगर योजना स्कीम मंजूर की गई है, भवन 
निर्माण के प्रयोजनों के लिए आरक्षित कोई भूमि।'। 


(ज) अनुच्छेद 3ग--यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है। 
(ट) अनुच्छेद 32--खंड (3) का लोप करें। 
(ठ) अनुच्छेद 35 


(अ) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा 
कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, ।954 (सं.आ. 48) 
के प्रारंभ अर्थात्‌ 4 मई, ॥954 के प्रति निर्देश हैं; 


(आ) खंड (क) (7) में, अनुच्छेद 46 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के 
खंड (3) का लोप करें; और 


(इ) खंड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड जोड़ें, अर्थात्‌: 


“ (ग) संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 954 के 
प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्‌, निवारक निरोध की बाबत जम्मू-कश्मीर राज्य 
के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगी 
कि वह इस भाग के उपबंधों में से किसी से असंगत हैं, किन्तु ऐसी कोई 
विधि उक्त आदेश के प्रारंभ से पच्चीस वर्ष के अवसान पर, ऐसी असंगति 
की मात्रा तक, उन बातों के सिवाय प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें उनके 
अवसान के पूर्व किया गया या करने का लोप किया गया है।''। 


(ड) अनुच्छेद 35 के पश्चात्‌ निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ें, अर्थात्‌ +- 


'35क. स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों की बाबत विधियों की 
व्यावृत्ति--इस संविधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर 
राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई विद्यमान विधि और इसके पश्चात्‌ राज्य के विधान-मंडल 
द्वारा अधिनियमित ऐसी कोई विधि 


(क) जो उन व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करती है जो जम्मू-कश्मीर 
राज्य के स्थायी निवासी हैं या होंगे, या 


(ख) जो-- 
() राज्य सरकार के अधीन नियोजन; 


(7) राज्य में स्थावर संपत्ति के अर्जन; 
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(77) राज्य में बस जाने; या 


(५) छात्रवृत्तियों के या ऐसी अन्य प्रकार की सहायता के जो राज्य 
सरकार प्रदान करे, अधिकार, 


की बाबत ऐसे स्थायी निवासियों को कोई विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदत्त 
करती है या अन्य व्यक्तियों पर कोई निर्बन्धन अधिरोपित करती है, इस आधार पर 
शून्य नहीं होगी कि वह इस भाग के किसी उपबंध द्वारा भारत के अन्य नागरिकों 
को प्रदत्त किन्हीं अधिकारों से असंगत है या उनको छीनती या न्यून करती है।''। 


(5) भाग 4-यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है। 
(6) भाग 4क--यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है। 
(7) भाग 5-- 
(क) अनुच्छेद 55-- 
(अ) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की 
जनसंख्या तिरसठ लाख समझी जाएगी; 
(आ) स्पष्टीकरण में परन्तुक का लोप करें। 
(ख) अनुच्छेद 87--खंड (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें, 
अर्थात्‌: 
(2) खंड () के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए, 
(क) लोक सभा में राज्य को छह स्थान आबंटित किए जाएंगे; 
(ख) परिसीमन अधिनियम, 972 के अधीन गठित परिसीमन आयोग 


द्वारा राज्य को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो आयोग उचित समझे, एक 
सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा; 


(ग) निर्वाचन-क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहृत क्षेत्र होंगे और 
उनका परिसीमन करते समय प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की 
विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और लोक सुविधा को ध्यान में 
रखा जाएगा; और 

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों में, जिनमें राज्य विभाजित किया जाए, पाकिस्तान 
अधिकृत क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा। 


भारत का संविधान 429 
(परिशिष्ट 2) 


(3) खंड (2) की कोई बात लोक सभा में राज्य के प्रतिनिधित्व पर तब 
तक प्रभाव नहीं डालेगी जब तक परिसीमन अधिनियम, 972 के अधीन संसदीय 
निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन से संबंधित परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश या 
आदेशों के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान सदन का विघटन 
न हो जाए। 


(4) (क) परिसीमन आयोग राज्य की बाबत अपने कर्तव्यों में अपनी सहायता 
करने के प्रयोजन के लिए अपने साथ पांच व्यक्तियों को सहयोजित करेगा जो राज्य 
का प्रतिनिधित्व करने वाले, लोक सभा के सदस्य होंगे। 


(ख) राज्य से इस प्रकार सहयोजित किए जाने वाले व्यक्ति सदन की संरचना 
का सम्यक्‌ ध्यान रखते हुए लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। 


(ग) उपखंड (ख) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन लोक सभा 
के अध्यक्ष द्वारा संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश, 
१974 के प्रारंभ से दो मास के भीतर किए जाएंगे। 


(घ) किसी भी सहयोजित सदस्य को परिसीमन आयोग के किसी विनिश्चय 
पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा। 


(ङ) यदि मृत्यु या पदत्याग के कारण किसी सहयोजित सदस्य का पद रिक्त 
हो जाता है तो उसे लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा और उपखंड (क) और (ख) 
के उपबंधों के अनुसार यथाशक्यशीघ्र भरा जाएगा।''। 


(ग) अनुच्छेद 82--दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप करें। 


(घ) अनुच्छेद 05-खंड (3) में “वही होंगी जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) 
अधिनियम, 978 की धारा ]5 के प्रवृत्त होने के ठीक पहले उस सदन की और उसके 
सदस्यों और समितियों की थीं'” के स्थान पर “वही होंगी जो इस संविधान के प्रारंभ 
पर यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स की और उसके सदस्यों 
और समितियों की थीं” रखें। 

(ङ) अनुच्छेद 32 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात्‌ +- 


'32. कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय 
की अपीली अधिकारिता-_(]) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की 
सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम 
आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय प्रमाणित 
कर देता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई 
सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। 
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(2) जहां उच्च न्यायालय ने ऐसे प्रमाणपत्र देने से इंकार कर दिया है वहां, यदि 
उच्चतम न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचन 
के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्‍न अंतर्वलित है तो, वह ऐसे निर्णय, डिक्री या 
अंतिम आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। 


(3) जहां ऐसा प्रमाणपत्र या ऐसी इजाजत दे दी गई है वहां उस मामले में कोई 
पक्षकार इस आधार पर कि पूर्वोक्त किसी प्रश्‍न का विनिश्चय गलत किया गया है तथा 
उच्चतम न्यायालय की इजाजत से अन्य किसी आधार पर, उच्चतम न्यायालय में अपील 
कर सकेगा। 


स्पष्टीकरण-_इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए “अंतिम आदेश'' पद के अंतर्गत 
ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो, यदि अपीलार्थी के पक्ष में 
विनिश्चित किया जाता है तो, उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा।'। 


(च) अनुच्छेद 33-- 
(अ) खंड (॥) में “अनुच्छेद 34क के अधीन'' का लोप करें। 
(आ) खंड (१) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित करें, अर्थात्‌ :-- 


“(१क) संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 972 की धारा 3 के 
उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में इस उपांतरण के अधीन लागू होंगे 
कि उसमें “इस अधिनियम'', ''इस अधिनियम के प्रारंभ'', “यह अधिनियम 
पारित नहीं किया गया हो” और “इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस 
खंड के उपबंधों को'' के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
वे क्रमशः “संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश, 
4974'', “उक्त आदेश के प्रारंभ'', “उक्त आदेश पारित नहीं किया गया 
हो” और “उक्त खंड के उपबंधों, जैसे कि वे उक्त आदेश के प्रारंभ के 
पश्चात्‌ हों'' प्रति निर्देश है।'। 


(छ) अनुच्छेद 34 


(अ) खंड (१) के उपखंड (ग) में “अनुच्छेद 34क के अधीन'' 
का लोप करें; 


(आ) खंड (2) में ''संसद्‌'' के पश्चात्‌ “राज्य के विधान-मंडल 
के अनुरोध पर” अंतःस्थापित करें। 


(ज) अनुच्छेद 34क, 35, ।39 और 39क-_ये अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को 
लागू नहीं हैं। 
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(झ) अनुच्छेद 245--खँड (१) में उपखंड (गग) का लोप करें। 


(जञ) अनुच्छेद 50--““जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सलाह 
पर, विहित करे” के स्थान पर “जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के 
अनुमोदन से, विहित करे'' रखें। 


(8) भाग 6 


(क) अनुच्छेद 53 से 27 तक, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 22], 
अनुच्छेद 223, 224, 224क और 225 तथा अनुच्छेद 227 से 233, अनुच्छेद 233क 
और अनुच्छेद 234 से 237 तक का लोप करें। 


(ख) अनुच्छेद 220- संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 960 के प्रारंभ, 
अर्थात्‌ 26 जनवरी, 960 के प्रति निर्देश हैं। 


(ग) अनुच्छेद 222--खंड () के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित करें, 
अर्थात्‌ः- 


“' (Iक) प्रत्येक ऐसा अंतरण जो जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय से या 
उस उच्च न्यायालय को हो, राज्यपाल के परामर्श के पश्चात्‌ किया जाएगा।''। 


(घ) अनुच्छेद 226 
(अ) खंड (2) को खंड (॥क) के रूप में पुनःसंख्यांकित करें; 
(आ) खंड (3) का लोप करें; 


(इ) खंड (4) को खंड (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित करें और इस प्रकार 
पुनःसंख्यांकित खंड (2) में “इस अनुच्छेद'' के स्थान पर “खंड (१) या 
खंड (]क)'' रखें। 

(9) भाग 8_यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है। 
(0) भाग 0-.यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है। 
(7) भाग 77-_ 
(क) अनुच्छेद 246 
(अ) खंड (]) में, “खंड (2) और खंड (3)'' के स्थान पर “खंड 

(2) रखें; 

(आ) खंड (2) में, “खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी” का 
लोप करें; 
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(इ) खंड (3) और खंड (4) का लोप करें। 


(ख) अनुच्छेद 248 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात्‌: 


“248. अवशिष्ट विधायी शक्तियां- संसद्‌ को 


(क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या लोगों या लोगों 
के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या लोगों के किसी अनुभाग को पृथक्‌ 
करने या लोगों के विभिन्न अनुभागों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव 
डालने वाले आतंकवादी कार्यों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों को रोकने 
के संबंध में; 

(कक) भारत को प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, प्रश्‍नगत 
या विच्छिन्न करने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण कराने 
अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग को संघ से विलग कराने अथवा भारत 
के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और इस संविधान का अपमान करने वाले 
अन्य क्रियाकलाप को रोकने के संबंध में, और 


(ख) (3) समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा पर; 
(7) अंतर्देशीय विमान यात्रा पर; 


(47) मनीआर्डर, फोनतार और तार को सम्मिलित करते हुए, डाक वस्तुओं 
पर, 


कर लगाने के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। 


स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद में, “ आतंकवादी कार्य'' से बमों, डायनामाइट 
या अन्य विस्फोटक पदार्थो या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर 
आयुधों या विषों का या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति 
के किन्हीं अन्य पदार्थो का (चाहे वे जैव हों या अन्य) उपयोग करके किया 
गया कोई कार्य या बात अभिप्रेत हैं।'। 


(खख) अनुच्छेद 249, खंड (7) में, “' राज्य-सूची में प्रगणित ऐसे विषय 
के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है'' के स्थान पर “उस संकल्प 
में विनिर्दिष्ट ऐसे विषय के संबंध में, जो संघ-सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित 
विषय नहीं हैं,'' रखें। 


(ग) अनुच्छेद 250 ''राज्य-सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध 
में” के स्थान पर ''संघ-सूची में प्रगणित न किए गए विषयों के संबंध में भी" 
रखें। 


(घ) खंड (घ) का लोप करें। 
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(ङ) अनुच्छेद 253 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ें, अर्थात्‌: 


“परन्तु संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, ॥954 के 
प्रारंभ के पश्चात्‌, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में व्यवस्था को प्रभावित 
करने वाला कोई विनिश्चय भारत सरकार द्वारा उस राज्य की सरकार की 
सहमति से ही किया जाएगा।''। 


(च) अनुच्छेद 255 का लोप करें। 


(छ) अनुच्छेद 256 को उसके खंड () के रूप में पुनःसंख्यांकित करें और 
उसमें निम्नलिखित नया खंड जोड़ें, अर्थात्‌ 


“ (2) जम्मू-कश्मीर राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार 
प्रयोग करेगा जिससे उस राज्य के संबंध में संविधान के अधीन संघ के 
कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का संघ द्वारा निर्वहन सुगम हो; और विशिष्टतया 
उक्त राज्य, यदि संघ वैसी अपेक्षा करे, संघ की ओर से और उसके व्यय 
पर संपत्ति का अर्जन या अधिग्रहण करेगा अथवा यदि संपत्ति उस राज्य 
की हो तो ऐसे निबंधनों पर, जो करार पाए जाएं या करार के अभाव में 
जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा अवधारित किए 
जाएं, उसे संघ को अंतरित करेगा।''। 


(ज) अनुच्छेद 267-खंड (2) में “संसद्‌ द्वारा बनाई गई'' का लोप करें। 
(2) भाग 72 
(क) अनुच्छेद 266, 282, 284, 298 और 300 - इन अनुच्छेदों में राज्य या 


राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर 
राज्य के प्रति निर्देश नहीं हैं। 


(ख) अनुच्छेद 267 के खंड (2), अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 283 के खंड (2) 
और अनुच्छेद 290 का लोप करें। 


(ग) अनुच्छेद 277 और 295- इन अनुच्छेदों में संविधान के प्रारंभ के प्रति 
निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) 
आदेश, 954 के प्रारंभ, अर्थात्‌ ।4 मई, 954 के प्रति निर्देश हैं। 


(घ) उपशीर्ष “अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार'' और अनुच्छेद 300क का 
लोप करें। 


(3) भाग ।3- अनुच्छेद 303 के खंड (१) में, “सातवीं अनुसूची की 
सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर'' 
का लोप करें। 
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(4) भाग १4- अनुच्छेद 32 के सिवाय इस भाग में, “राज्य” के प्रति 
निर्देश के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है। 


(5) भाग १4क--यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होता है। 
(6) भाग 5-_अनुच्छेद 324 


(क) खंड (१) में, जम्मू-कश्मीर के विधान-मंडल के दोनों सदनों में से 
किसी सदन के लिए निर्वाचनों के बारे में संविधान के प्रति निर्देश का यह अर्थ 
लगाया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर के संविधान के प्रति निर्देश है। 


(ख) अनुच्छेद 325, 326 और 327--इन अनुच्छेदों में राज्य के प्रति 
निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति 
निर्देश नहीं है। 


(ग) अनुच्छेद 328 का लोप करें। 
(घ) अनुच्छेद 329 


(अ) राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके 
अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है; 


(आ) “या अनुच्छेद 328'' का लोप करें। 
(77) भाग 76 


मूल खंड (क) का लोप किया गया और खंड (ख) और खंड (ग) को, 
खंड (क) और खंड (ख) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया। 


(क) अनुच्छेद 33, 332, 333, 336 और 337 का लोप करें। 


(ख) अनुच्छेद 334 और 335--राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का यह 
लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है। 


(ग) अनुच्छेद 339 खंड (॥) में “राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन 
और अनुसूचित जनजातियों'' शब्दों के स्थान पर “राज्यों की अनुसूचित जनजातियों '' 
शब्द रखें। 


(8) भाग 27 


इस भाग के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य को केवल वहीं तक लागू होंगे जहां 
तक वे-- 


(¡) संघ की राजभाषा, 


(॥) एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, अथवा किसी राज्य और संघ 
के बीच पत्रादि की राजभाषा, और 
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(म) उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहियों की भाषा, 
से संबंधित हैं। 
(9) भाग 78 
(क) अनुच्छेद 352 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात्‌: 


“352. आपात की उद्घोषणा--(7) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता 
है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति 
के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह 
उद्घोषणा द्वारा उस आशय को घोषणा कर सकेगा। 


(2) खंड (१) के अधीन को गई उद्घोषणा-- 
(क) पश्चात्‌वर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी; 
(ख) संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी; 


(ग) दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि 
को समाप्ति से पहले संसद्‌ के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका 
अनुमोदन नहीं कर दिया जाता हैः 


परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब 
लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन उपखंड (ग) 
में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है, और यदि उद्घोषणा 
का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया 
है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस 
अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस 
तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात्‌ प्रथम बार बैठती 
है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन 
को अवधि को समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला 
संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है। 


(3) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या 
आंतरिक अशांति का संकट सन्निकट है तो यह घोषित करने वाली आपात की उद्घोषणा 
कि युद्ध या बाह्य आक्रमण अशांति के कारण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग 
की सुरक्षा संकट में है, युद्ध या ऐसा कोई आक्रमण या अशांति के वास्तव में होने से 
पहले भी की जा सकेगी। 


(4) इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण 
या आंतरिक अशांति अथवा युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के सन्निकट संकट 
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के भिन्न-भिन्न आधारों पर भिन्न-भिन्न घोषणाएं करने की शक्ति होगी चाहे खंड (१) 
के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पहले से की गई उद्घोषणा हो या न हो और ऐसी उद्घोषणा 
प्रवर्तन में हो या नहीं। 


(5) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, 


(क) खंड (]) और खंड (3) में वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम 
और निश्चायक होगा और उसे किसी भी आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्‍नगत 
नहीं किया जाएगा; 


(ख) उपखंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए न तो उच्चतम 
न्यायालय को न किसी अन्य न्यायालय को-- 


(4) राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा द्वारा खंड (१) में वर्णित आशय 
को घोषणा; या 


(¡) ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्त बने रहने, 


को विधिमान्यता के बारे में किसी भी आधार पर कोई प्रश्‍न ग्रहण करने की 
अधिकारिता होगी। 


(6) केवल आंतरिक अशांति या उसका संकट सन्निकट होने के आधार पर को 
गई आपात को उद्घोषणा (अनुच्छेद 354 की बाबत के सिवाय) जम्मू-कश्मीर राज्य के 
संबंध में तभी लागू होगी जब वह-- 


(क) उस राज्य को सरकार के अनुरोध पर या उसकी सहमति से की गई 
है; या 


(ख) जहां वह इस प्रकार नहीं को गई है वहां वह उस राज्य की सरकार 
के अनुरोध पर या उसकी सहमति से राष्ट्रपति द्वारा बाद में लागू की गई है।''। 


(ख) अनुच्छेद 353--परन्तुक का लोप करें। 
(ग) अनुच्छेद 356 


(अ) खंड (।) में, इस संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति 
निर्देशों का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति 
निर्देश है; 

(आ) खंड (4) में: 


(4) प्रारंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात्‌: 
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“इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, 
खंड (3) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पो में से 
दूसरे संकल्प के पारित किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के 
अवसान पर प्रवृत्त नहीं रहेगी।''; 


(॥) दूसरे परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, 
अर्थात्‌ :- 


“परन्तु यह भी कि जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में 8 जुलाई, 990 
को खंड (१) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के मामले में इस खंड 
के पहले परन्तुक में “तीन वर्ष” के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि वह '''सात वर्ष” के प्रति निर्देश है।'। 


(इ) खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें, अर्थात्‌ :-- 


' (5) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, खंड (॥) में 
वर्णित राष्ट्रपति का समाधान अंतिम और निश्चायक होगा और किसी भी 
आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्‍नगत नहीं किया जाएगा।''। 


(घ) अनुच्छेद 357--खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखें, अर्थात्‌: 


“ (2) राज्य के विधान-मंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद्‌ द्वारा 
अथवा राष्ट्रपति या खंड () के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा 
बनाई गई ऐसी विधि जिसे संसद्‌ अथवा राष्ट्रपति या ऐसा अन्य प्राधिकारी 
अनुच्छेद 356 के अधीन को गई उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम 
नहीं होता, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात्‌ एक वर्ष को अवधि के 
अवसान पर, अक्षमता की मात्रा तक, उन बातों के सिवाय जिन्हें उक्त अवधि 
के अवसान के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है प्रभावहीन 
हो जाएगी यदि वे उपबंध जो प्रभावहीन हो जाएंगे, सक्षम विधान-मंडल के 
अधिनियम द्वारा पहले ही निरसित या उपांतरणों के सहित या उनके बिना पुनः 
अधिनियमित नहीं कर दिए जाते हैं।''। 


(ङ) अनुच्छेद 358 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखें, अर्थात्‌: 


“4358. आपात के दौरान अनुच्छेद 79 के उपबंधों का निलंबन--जब 
आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब अनुच्छेद 79 की कोई बात भाग 3 में 


'संविधान आदेश 762 द्वारा (6-7-7996 से) प्रतिस्थापित। 
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यथापरिभाषित राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने की या कोई ऐसी कार्यपालिका 
कार्रवाई करने की शक्ति को, जिसे वह राज्य उस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों 
के अभाव में बनाने या करने के लिए सक्षम होता, निर्बन्धित नहीं करेगी किन्तु 
इस प्रकार बनाई गई कोई विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर अक्षमता 
की मात्रा तक उन बातों के सिवाय तुरंत प्रभावहीन हो जाएगी, जिन्हें विधि के 
इस प्रकार प्रभावहीन होने के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया 
है । +? 
(च) अनुच्छेद 359 
(अ) खंड (१) में '' (अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 2 को छोड़कर) ' का 
लोप करें; 
(आ) खंड (१क) में, 
() “(अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 2 को छोड़कर) ' का लोप करें; 
(॥) परन्तुक का लोप करें; 
(इ) खंड (]ख) का लोप करें; 
(ई) खंड (2) में परन्तुक का लोप करें। 
(छ) अनुच्छेद 360 का लोप करें। 
(20) भाग 79 
(क) अनुच्छेद 36।क--यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है। 
(ख) अनुच्छेद 365 का लोप करें। 
(ग) अनुच्छेद 367- खंड (3) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड जोड़ें, अर्थात्‌ः- 


“(4) इस संविधान के, जैसा कि वह जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 
लागू होता है, प्रयोजनों के लिए 


(क) इस संविधान या उसके उपबंधों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ 
लगाया जाएगा कि वे उक्त राज्य के संबंध में लागू संविधान के या उसके 
उपबंधों के प्रति निर्देश भी हैं; 


(कक) राज्य को विधान-सभा को सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, जम्मू- 
कश्मीर के सदरे-रियासत के रूप में तत्समय मान्यताप्राप्त तथा तत्समय 
पदस्थ राज्य मंत्रि-परिषद्‌ को सलाह पर कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति 
निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के 
प्रति निर्देश हैं; 
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(ख) उक्त राज्य की सरकार के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया 
जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह पर कार्य कर रहे 
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं: 


परन्तु 0 अप्रैल, 965 से पहले की किसी अवधि की बाबत, ऐसे निर्देशों 
का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद्‌ की सलाह से 
कार्य कर रहे सदरे-रियासत के प्रति निर्देश है; 


(ग) उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य 
के उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश हैं; 


(घ) उक्त राज्य के स्थायी निवासियों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ 
लगाया जाएगा कि उनसे ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें राज्य में प्रवृत्त 
विधियों के अधीन राज्य को प्रजा के रूप में, संविधान (जम्मू-कश्मीर को 
लागू होना) आदेश, 7954 के प्रारंभ से पूर्व, मान्यताप्राप्त थी या जिन्हें 
राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा राज्य के स्थायी 
निवासियों के रूप में मान्यताप्राप्त है; और 


(ङ) राज्यपाल के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल 
के प्रति निर्देश हैं: 


परन्तु 0 अप्रैल, 965 से पहले की किसी अवधि की बाबत, ऐसे निर्देशों 
का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत 
के रूप में मान्यताप्राप्त व्यक्ति के प्रति निर्देश हैं और उनके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 
सदरे-रियासत की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में 
मान्यताप्राप्त किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश भी है।''। 


(2।) भाग 20 
अनुच्छेद 368 
(क) खंड (3) में निम्नलिखित और परन्तुक जोड़ें, अर्थात्‌: 


“परन्तु यह और कि कोई संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 
तभी प्रभावी होगा जब वह अनुच्छेद 370 के खंड (१) के अधीन राष्ट्रपति 
के आदेश द्वारा लागू किया गया हो।''। 


(ख) खंड (4) और खंड (5) का लोप करें, और खंड (3) के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित खंड जोड़ें, अर्थात्‌: 
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“(4) जम्मू-कश्मीर के संविधान के-- 


(क) राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों, कृत्यों, कर्तव्यों, उपलब्धियों, 
भत्तों, विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों, या 


(ख) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन 
और नियंत्रण, विभेद के बिना निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने 
की पात्रता, वयस्क मताधिकार और विधान परिषद्‌ के गठन, जो 
जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 38, ।39, 40 और 50 में विनिर्दिष्ट 
विषय हैं, 


से संबंधित किसी उपबंध में या उसके प्रभाव में कोई परिवर्तन करने के लिए 
जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई प्रभाव 
तभी होगा जब ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के 
पश्चात्‌, उसकी अनुमति प्राप्त कर लेती है।''। 


(22) भाग 27 


(क) अनुच्छेद 369, 37, 37]क, 372क, 373 और अनुच्छेद 376 से 378क 
तक का और अनुच्छेद 392 का लोप करें। 


(ख) अनुच्छेद 372 में, 
(अ) खंड (2) और (3) का लोप करें; 


(आ) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू- 
कश्मीर राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली हिदायतों, ऐलानों, 
इश्तिहारों, परिपत्रों, रोबकारों, इरशादों, याददाश्‍्तों, राज्य परिषद्‌ के संकल्पं, 
संविधान सभा में संकल्पों और अन्य लिखतों के प्रति निर्देश होंगे; 


(इ) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 7954 (सं. आ. 48) के 
प्रारंभ, अर्थात्‌ 4 मई, 954 के प्रति निर्देश हैं। 

(ग) अनुच्छेद 374 

(अ) खंड (१), (2), (3) और (5) का लोप करें; 

(आ) खंड (4) में, राज्य में प्रिवी कौंसिल के रूप में कार्य करने 
वाले प्राधिकारी के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह जम्मू- 
कश्मीर संविधान अधिनियम संवत्‌, 996 के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड 
के प्रति निर्देश हैं; और संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ 
लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 
4954 के प्रारंभ, अर्थात्‌ ।4 मई, 7954 के प्रति निर्देश हैं। 
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(23) भाग 22- अनुच्छेद 394 तथा 395 का लोप करें। 
(24) तीसरी अनुसूची--प्ररूप 5, 6, 7 और 8 का लोप करें। 
(25) पांचवीं अनुसूची--यह अनुसूची जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है। 
(26) छठी अनुसूची--यह अनुसूची जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं है। 
(27) सातवीं अनुसूची 
(क) सूची ।--संघ सूची-- 
(अ) प्रविष्टि ञक का लोप करें; 
(आ) प्रविष्टि 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्‌ 
“3, छावनियों का प्रशासन।''; 
(इ) प्रविष्टि 8, 9, 34 और 79 का लोप करें; 
(ई) प्रविष्टि 72 में, 

() किसी ऐसी निर्वाचन याचिका में जिसके द्वारा उस राज्य के 
विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन 
प्रश्‍नगत है, जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए 
किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपीलों 
के संबंध में राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि 
उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश है; 

(7) अन्य मामलों के संबंध में राज्यों के प्रति निर्देशों का यह 
अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत उस राज्य के प्रति निर्देश नहीं 

(उ) प्रविष्टि 8 में “ अंतरराज्यिक प्रब्रजन'' का लोप करें; 
(ऊ) प्रविष्टि 97 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्‌ :-- 

97. (क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या 
लोगों या लोगों के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या लोगों 
के किसी अनुभाग को पृथक्‌ करने या लोगों के विभिन्न अनुभागों के 
बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यो को 
अंतर्वलित करने वाले; 


(ख) भारत को प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, 
प्रश्‍नगत या विच्छिन्न करने, अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का 
अध्यर्पण कराने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के भाग को संघ से विलग 
कराने अथवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और इस 
संविधान का अपमान करने वाले, 


क्रियाकलाप को रोकना, 
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समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा, अंतरदेशीय विमान यात्रा और डाक वस्तुओं पर, 
जिनके अंतर्गत मनीआर्डर, फोनतार और तार हैं, कर। 
स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि में, “आतंकवादी कार्य'' का वही अर्थ है जो 
अनुच्छेद 248 के स्पष्टीकरण में है।'। 
(ख) सूची 2--राज्य सूची का लोप करें। 
(ग) सूची 3-समवर्ती सूची-- 
(अ) प्रविष्टि ] के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्‌ :-- 
“।. दंड विधि (जिसके अंतर्गत सूची के विनिर्दिष्ट विषयों में 
से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल 
शक्ति की सहायता के लिए नौ-सेना, वायुसेना या संघ के किन्हीं 
अन्य सशस्त्र बलों के प्रयोग नहीं हैं), जहां तक ऐसी दंड विधि इस 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधि 
के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है।''; 
(आ) प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्‌:-- 
“५2, दंड प्रक्रिया, (जिसके अंतर्गत अपराधों को रोकना तथा दंड 
न्यायालयों का, जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय 
नहीं हैं, गठन और संगठन है) जहां तक उसका संबंध 
() किन्हीं ऐसे विषयों से, जो ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध 
में संसद्‌ को विधियां बनाने को शक्ति है, संबंधित विषयों के 
विरुद्ध अपराधों से है, और 
(7) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों 
द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथ-पत्र लिए जाने से है।''; 


(इ) प्रविष्टि 3, प्रविष्टि 5 से ]0 तक, (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), 
प्रविष्टि ।4, ]5, ]7, 20, 24, 27, 28, 29, 3, 32, 37, 38, 4 तथा 44 
का लोप करें; 


(ई) प्रविष्टि ।Iक, 7क, 7ख, 20क और 33क जम्मू-कश्मीर राज्य को 
लागू नहीं हैं; 
(उ) प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्‌ 
' 2. साक्ष्य तथा शपथ, जहां तक उनका संबंध-- 


() किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों 
द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथ-पत्र लिए जाने से है; और 
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(7) किन्हीं ऐसे अन्य विषयों से हैं, जो ऐसे विषय हैं, 
जिनके संबंध में संसद्‌ को विधियां बनाने की शक्ति है।''; 
(ऊ) प्रविष्टि ।3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्‌ :-- 


:]3. सिविल प्रक्रिया, जहां तक उसका संबंध किसी विदेश में 
राजनयिक तथा कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने से तथा 
शपथ-पत्र लिए जाने से है।''; 


(ए) प्रविष्टि 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्‌: 
“25. श्रमिकों को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।''; 
(एऐ) प्रविष्टि 30 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्‌: 


“30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जहां तक उसका संबंध जन्म तथा मृत्यु 
से है, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है।''; 


(ओ) प्रविष्टि 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखें, अर्थात्‌: 


“42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, जहां तक उसका संबंध सूची 
की प्रविष्टि 67 या सूची 3 की प्रविष्टि 40 के अंतर्गत आने वाली 
संपत्ति के या किसी ऐसी मानवीय कलाकृति के, जिसका कलात्मक या 
सौंदर्यात्मक मूल्य है, अर्जन से है।''; 


(औ) प्रविष्टि 45 में, “सूची 2 या सूची 3'' के स्थान पर “इस सूची”! 
शब्द रखें। 


(28) नवीं अनुसूची 
(क) प्रविष्टि 64 के पश्चात्‌, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ें, अर्थात्‌: 


'64क. जम्मू-कश्मीर राज्य कुठ अधिनियम (संवत्‌ 978 का 
सं. )। 


64ख. जम्मू-कश्मीर अभिधृति अधिनियम (संवत्‌ 7980 का सं. 2)। 

64ग. जम्मू-कश्मीर भूमि अन्यसंक्रमण अधिनियम (संवत्‌ 995 का 
सं. 5)। 

64घ. जम्मू-कश्मीर बृहद्‌ भू-संपदा उत्सादन अधिनियम (संवत्‌ 2007 
का सं. 7)। 

64ङ. जागीरों और भू-राजस्व के अन्य समनुदेशनों आदि के पुनर्ग्रहण 
के बारे में 95 का आदेश सं. 6-एच, तारीख १0 मार्च, ]957। 
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64च. जम्मू-कश्मीर बंधक संपत्ति को वापसी अधिनियम, 976 (976 


का अधिनियम ]4)। 


64छ. जम्मू-कश्मीर ऋणी राहत अधिनियम, 7976 (।976 का अधिनियम 
5)।''; 


(ख) प्रविष्टि 65 से 86 तक जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू नहीं होती हैं; 
(ग) प्रविष्टि 86 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित करें, अर्थात्‌: 


“87. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 95], (95१ का केन्द्रीय अधिनियम 
43), लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 974 (974 का केन्द्रीय 
अधिनियम 58), निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, ]975 (१975 का 
केन्द्रीय अधिनियम 40)।''; 


(घ) प्रविष्टि 9 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित करें, अर्थात्‌ +-- 


“92. आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 97] (977 का केन्द्रीय अधिनियम 
26) ।''; 


(ङ) प्रविष्टि 229 के पश्चात्‌ निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित करें, अर्थात्‌: 


“१30. आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अधिनियम, 976 (7976 का 
केन्द्रीय अधिनियम 27)।''; 


(च) ऊपर उपदर्शित रूप में, प्रविष्टि 87, प्रविष्टि 9 और प्रविष्टि ]30 के 
अंतःस्थापन के पश्चात्‌ प्रविष्टि 87 से प्रविष्टि 788 तक को क्रमशः प्रविष्टि 65 
से प्रविष्टि 66 के रूप में पुनःसंख्यांकित करें। 

29. दसवीं अनुसूची 

(क) '' [अनुच्छेद 02(2) और अनुच्छेद 9(2)]'' शब्दों, कोष्ठकों और 
अंकों के स्थान पर, “ [अनुच्छेद 02(2)]'' कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे; 

(ख) पैरा 7 के खंड (क) में, “या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा 
या विधान-मंडल का कोई सदन'' शब्दों का लोप किया जाएगा; 

(ग) पैरा 2 में, 


() उप-पैरा । में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (2) में, 
“यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 788'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, 
“अनुच्छेद 99'' शब्द और अंक रखे जाएंगे; 
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(¡) उप-पैरा (3) में, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 88'' 
शब्दों और अंकों के स्थान पर, “अनुच्छेद 99'' शब्द और अंक रखे जाएंगे; 


(7) उप-पैरा (4) में, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 3985 
के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह संविधान 
(जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 989 के प्रारंभ के प्रति निर्देश 
है; 


(घ) पैरा 5 में, “अथवा किसी राज्य की विधान परिषद्‌ के सभापति या 
उप-सभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष'' शब्दों 
का लोप किया जाएगा; 


(ङ) पैरा 6 के उप-पैरा (2) में, '' यथास्थिति, अनुच्छेद 22 के अर्थ में 
संसद्‌ की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 272 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल की 
कार्यवाहियां हैं'' शब्दों और अंकों के स्थान पर “अनुच्छेद 22 के अर्थ में संसद्‌ 
की कार्यवाहियां हैं'' शब्द और अंक रखे जाएंगे; 

(च) पैरा 8 के उप-पैरा (3) में, ''यथास्थिति, अनुच्छेद 05 या अनुच्छेद 
494 '' शब्दों और अंकों के स्थान पर “ अनुच्छेद 05'' शब्द और अंक रखे जाएंगे। 


उपाबंध 
संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 205 
[28 मई, 2075 ] 


भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच किए गए करार और उसके प्रोटोकाल 
के अनुसरण में राज्यक्षेत्रों का भारत द्वारा अर्जन किए जाने और कतिपय राज्यक्षेत्रों 
का बांग्लादेश को अंतरण किए जाने को प्रभावी करने के लिए भारत के संविधान 
का और संशोधन करने के लिए अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद्‌ द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित 
होः 


१. संक्षिप्त नाम इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौवां संशोधन) 
अधिनियम, 205 है। 


2. परिभाषाएं-इस अधिनियम में, 


(क) “अर्जित राज्यक्षेत्र'' से भारत-बांग्लादेश करार और उसके प्रोटोकाल में 
समाविष्ट तथा पहली अनुसूची में निर्दिष्ट उतने राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिनका खंड 
(ग) में निर्दिष्ट करार और उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश 
से अर्जन किए जाने के प्रयोजन के लिए अभ्यंकन किया गया है; 


(ख) “नियत दिन'' से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र 
में, अधिसूचना द्वारा, भारत-बांग्लादेश करार तथा उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में 
पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में यथानिर्दिष्ट कुछ राज्यक्षेत्रों का, जिनका इस 
प्रकार अर्जन और अंतरण कराए जाने और उस प्रयोजन के लिए अभ्यंकन कराए 
जाने के पश्चात्‌ बांग्लादेश से राज्यक्षेत्रों के अर्जन और बांग्लादेश को राज्क्षेत्रों के 
अंतरण के लिए तारीख नियत करे; 


(ग) “ भारत-बांग्लादेश करार” से भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा 
के अभ्यंकन और संबद्ध विषयों के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और 
बांग्लादेश जनवादी गणराज्य को सरकार के बीच तारीख 6 मई, 974 को हुआ 
करार, तारीख 26 दिसम्बर, 974, तारीख 30 दिसम्बर, १974, तारीख 7 अक्तूबर, 
4982 और तारीख 26 मार्च, 992 का पत्र विनिमय तथा भारत सरकार और 
बांग्लादेश सरकार के बीच हुए तारीख 6 सितम्बर, 20] के उक्त करार का 
प्रोटोकाल अभिप्रेत है, जिसके सुसंगत उद्धरण तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं; 
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(घ) “अंतरित राज्यक्षेत्र'' से भारत-बांग्लादेश करार और उसके प्रोटोकाल में 
समाविष्ट तथा दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट उतने राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिनका खंड 
(ग) में निर्दिष्ट करार और उसके प्रोटोकाल के अनुसरण में भारत द्वारा बांग्लादेश 
को अंतरित किए जाने के प्रयोजन के लिए अभ्यंकन किया गया है। 


3. संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन--संविधान की पहली अनुसूची में, 
नियत दिन से ही, 


(क) असम राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, “और वे राज्यक्षेत्र भी 
इसके अंतर्गत नहीं हैं, जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 7960 की धारा 
3 के खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध 
संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 205 की दूसरी अनुसूची के भाग ॥ 
में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 205 की 
दूसरी अनुसूची के भाग 7 में निर्दिष्ट हैं!” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, अंत 
में, जोड़े जाएंगे; 

(ख) पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, ''और वे राज्यक्षेत्र 
भी, जो पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट हैं किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत 
नहीं हैं, जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 960 की धारा 3 के खंड (ग) 
में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां तक उसका संबंध संविधान (एक 
सौवां संशोधन) अधिनियम, 205 की पहली अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट 
राज्यक्षेत्रों और दूसरी अनुसूची के भाग 3 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, संविधान (एक 
सौवां संशोधन) अधिनियम, 2075 की दूसरी अनुसूची के भाग में निर्दिष्ट हैं'' शब्द, 
अंक, कोष्ठक और अक्षर, अंत में, जोड़े जाएंगे; 


(ग) मेघालय राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, “और वे राज्यक्षेत्र, जो 
पहली अनुसूची के भाग 7 में निर्दिष्ट हैं किन्तु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं, 
जो संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 205 की दूसरी अनुसूची के 
भाग 2 में निर्दिष्ट हैं!” शब्द, अंक और कोष्ठक, अंत में, जोड़े जाएंगे; 


(घ) त्रिपुरा राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, “और वे राज्यक्षेत्र जो 
संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 960 की धारा 3 के खंड (घ) में अंतर्विष्ट 
किसी बात के होते हुए भी जहां तक उनका संबंध संविधान (एक सौवां संशोधन) 
अधिनियम, 205 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से है, 
संविधान (एक सौवां संशोधन) अधिनियम, 2075 की पहली अनुसूची के भाग 2 
में निर्दिष्ट हैं!” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, अंत में, जोड़े जाएंगे। 
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पहली अनुसूची 
[ धारा 2( क ), धारा 2( ख) और धारा 3 देखिए ] 
भाग ॥ 


तारीख ।6 मई, 974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 207] के 
प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(7)(ख) (7) (¡)(¡४)(४) के संबंध में अर्जित राज्यक्षेत्र। 


भाग 2 


तारीख ।6 मई, 974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 207] के 
प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(])(ग)() के संबंध में अर्जित राज्य क्षेत्र। 


भाग 3 


तारीख ।6 मई, 974 के करार के अनुच्छेद (]2) और अनुच्छेद 2 तथा तारीख 
6 सितम्बर, 2077 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2(]]), 3(])(क) (i) (;५)(४)(४५।) के 
संबंध में अर्जित राज्य क्षेत्र। 
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दूसरी अनुसूची 
[ धारा 2( ख), धारा 2( घ) और धारा 3 देखिए] 
भाग ॥ 


तारीख ।6 मई, 974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 207] के 
प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(])(घ)()(¡) के संबंध में अन्तरित राज्यक्षेत्र। 


भाग 2 


तारीख ।6 मई, 974 के करार के अनुच्छेद 2 और तारीख 6 सितम्बर, 207] के 
प्रोटोकाल के अनुच्छेद 3(])(ख)() के संबंध में अन्तरित राज्यक्षेत्र। 


भाग 3 


तारीख १6 मई, 974 के करार के अनुच्छेद (]2) और अनुच्छेद 2 तथा तारीख 
6 सितम्बर, 2077 के प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2), 3(])(क)()()(५) के संबंध 
में अन्तरित राज्यक्षेत्र। 
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तीसरी अनुसूची 
[ धारा 2( ग) देखिए ] 


[. भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के 
बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन तथा संबंधित विषयों 
के संबंध में तारीख ।6 मई, 974 को हुए करार से उद्धरण 


अनुच्छेद (2): विदेशी अंतःक्षेत्र (एन्क्लेव) 


बांग्लादेश स्थित भारतीय एन्क्लेवों और भारत स्थित बांग्लादेश एन्क्लेवों का, पैरा 4 
में उल्लिखित एन्क्लेवों को छोड़कर, बांग्लादेश में जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 
प्रतिकर का दावा किए बिना शीघ्रतिशीघ्र आदान-प्रदान किया जाना चाहिए। 


अनुच्छेद 2: 


भारत और बांग्लादेश की सरकारें इस बात के लिए सहमत हैं कि पहले से 
अभ्यंकित क्षेत्रों में प्रतिकूल कब्जे वाले राज्यक्षेत्र, जिनके संबंध में सीमा पट्टी मानचित्र 
पहले से तैयार हैं, पूर्णाधिकारियों द्वारा सीमा पट्टी मानचित्रों पर हस्ताक्षर किए जाने के 
छह मास के भीतर आदान-प्रदान किए जाएंगे। वे सुसंगत मानचित्रों पर यथासंभवशीघ्र 
और किसी भी दशा में 3 दिसम्बर, 974 के अपश्चात्‌ हस्ताक्षर कर सकते हैं। ऐसे 
अन्य क्षेत्रों के, जिनकी बाबत अभ्यंकन पहले ही किया जा चुका है, मानचित्रों के मुद्रण 
हेतु शीघ्र उपाय किए जाएं। इन्हें 3] मई, ।975 तक मुद्रित करा लिया जाना चाहिए 
और तत्पश्चात्‌ उन पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर करवा लिए जाने चाहिएं जिससे कि 
इन क्षेत्रों में प्रतिकूलतः धारित कब्जों का आदान-प्रदान 3 दिसम्बर, 975 तक किया 
जा सके। जिन सेक्टरों का अभी भी अभ्यंकन किया जाना है, उनमें राज्यक्षेत्रीय 
अधिकारिता का अन्तरण संबंधित सीमा पट्टी मानचित्रों पर पूर्णाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर 
किए जाने के छह मास के भीतर हो सकता है। 


I. भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के 
बीच भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के अभ्यंकन तथा संबंधित विषयों 
के संबंध में तारीख 6 सितम्बर, 207 को हुए करार के प्रोटोकाल से उद्धरण 
अनुच्छेद 2: 


(गा) 974 के करार के अनुच्छेद ], खंड (2) को कार्यान्वित निम्नानुसार किया 
जाएगाः 


भारत का संविधान 45] 
(उपाबंध) 


एन्क्लेव 


संयुक्त रूप से सत्यापित और डी.जी.एल.आर. एंड एस., बांग्लादेश तथा डी.एल.आर. 
एंड एस., पश्चिमी बंगाल (भारत) के स्तर पर अप्रैल, 997 में हस्ताक्षर किए गए भू- 
कर एनक्लेव मानचित्रों के अनुसार बांग्लादेश में के 7] भारतीय एन्क्लेव और भारत में 
के 5 बांग्लादेश एन्क्लेव का बांग्लादेश में जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए प्रतिकर 
का दावा किए बिना आदान-प्रदान किया जाएगा। 


अनुच्छेद 3: 
([) 974 के करार के अनुच्छेद 2 को कार्यान्वित निम्नानुसार किया जाएगा: 


भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच यह करार हुआ है कि प्रतिकूल 
कब्जे में धारित राज्यक्षेत्रों के लिए, जैसा कि संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से 
अवधारित किया गया था और अपने-अपने प्रतिकूल कब्जा भू-क्षेत्र सूचक मानचित्र 
(एपीएल मानचित्र) में, जिसे दिसम्बर, 2070 और अगस्त, 20] के बीच दोनों 
देशों के भू-अभिलेख और सर्वेक्षण विभागों द्वारा अंतिम रूप दिया गया है, पूर्णतया 
चित्रित किया गया था, जिनका पूर्णतया वर्णन नीचे खंड (क) से खंड (घ) में 
किया गया है, एक नियत सीमा के रूप में सीमा रेखा खींची जाएगी। 


सुसंगत सीमा पट्टी मानचित्रों को मुद्रित किया जाएगा और उन पर पूर्णाधिकारियों 
द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता का अन्तरण एन्क्लेवों के 
आदान-प्रदान के साथ-साथ पूर्ण किया जाएगा। ऊपर वर्णित सूचक मानचित्रों में यथा 
चित्रित सीमा का अभ्यंकन निम्नानुसार होगाः 


(क) पश्चिमी बंगाल सेक्टर 
(3) बौसमारी-मधुगरी (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 54/5-एस से 57/7-एस से होते हुए 
मथबंगा नदी के पुराने बहाव मार्ग के मध्य तक, जैसा कि 962 के 
चकबंदी मानचित्र में चित्रित है एक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि 
जून, 207 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई 
थी। 


(॥) अंधारकोटा (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 52/5-एस से सीमा स्तंभ सं. 53/-एस 
से होते हुए विद्यमान मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची 
जाएगी, जैसाकि जून, 20॥ में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और 
सहमति हुई थी। 
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(47) पकुरिया (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. ।5]/-एस से सीमा स्तंभ सं. 52/2-एस 
से होते हुए मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, 
जैसाकि जून, 20॥ में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति 
हुई थी। 


(४) चार महिष्कुंडी (कुश्तिया-नाडिया) क्षेत्र 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. ।53/-एस से सीमा स्तंभ सं. 53/9-एस 
से होते हुए मथबंगा नदी के किनारे तक एक सीमा रेखा खींची जाएगी, 
जैसाकि जून, 20] में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति 
हुई थी। 


(४) हरिपाल/खुतादाह/बटोली/सपामेरी/एलएन पुर (पटारी) (नौगांव-मालदा) 
क्षेत्र 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 242/एस/१3 से सीमा स्तंभ सं. 243/7-एस/ 
5 को जोड़ने वाली रेखा के रूप में सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि 
जून, 2077 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई 
थी। 


(५।) बेरुबाडी (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी) क्षेत्र 


बांग्लादेशी द्वारा प्रतिकूलतः धारित बेरुबाडी क्षेत्र (पंचगढ़-जलपाईगुड़ी ) 
और भारत द्वारा प्रतिकूलतः धारित बेरुबाडी और सिंघपारा-खुडीपारा (पंचगढ़- 
जलपाईगुड़ी ) में सीमा रेखा 996-998 के दौरान संयुक्त रूप से किए 
गए अभ्यंकन के अनुसार खींची जाएगी। 


(ख) मेघालय सेक्टर 


() लोबाचेरा-नूनचेरा 


लईलांग-बलिचेरा में विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 35/4-एस से सीमा 
स्तंभ सं. 3१5/१5-एस तक लईलांग-नूनचेरा में सीमा स्तंभ सं. 436/- 
एस से सीमा स्तंभ सं. १3१6/-एस तक लईलांग-लहिलिंग में सीमा 
स्तंभ सं. 3१7 से सीमा स्तंभ सं. १3१7/१3-एस तक और लईलांग- 
लुभाचेरा में सीमा स्तंभ सं. 3१8/-एस से सीमा स्तंभ सं. 38/2-एस 
से होते हुए चाय बागानों के किनारे तक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि 
दिसम्बर, 2070 में संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति 
हुई थी। 
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(५¡) पिरडीवाह/पडुआ क्षेत्र 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 270/-एस से सीमा स्तंभ सं. 27]/- 
टी तक, संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण और परस्पर सहमति अनुसार 
सीमा रेखा खींची जाएगी। पक्षकारों के बीच सहमति हुई है कि पिरडीवाह 
गांव से भारतीय राष्ट्रिकों को उस मानचित्र के, जिस पर सहमति हुई है, 
बिन्दु सं. 6 के निकट पियांग नदी से पानी लेने की अनुमति दी जाएगी। 


(५) लिंगखाट क्षेत्र 
(कक) लिंगखाट-]/कुलुमचेरा और लिंगखाट-]]/कुलुमचेरा 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 264/4-एस से सीमा स्तंभ सं. ।265 
और सीमा स्तंभ सं. 265/6-एस से सीमा स्तंभ सं. 265/9-एस 
तक उस रेखा के अनुसार सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि संयुक्त 
रूप से सर्वेक्षण किया गया था और परस्पर सहमति हुई थी। 


(कख) लिंगखाट-]]/सोनारहाट 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. ।266/3-एस से दक्षिण दिशा के नाले 
के साथ-साथ वहां तक सीमा रेखा जहां तक वह पूर्व-पश्चिम दिशा 
में दूसरे नाले से मिलती है, खींची जाएगी उसके पश्चात्‌ यह पूर्व 
दिशा में नाले के उत्तरी किनारे से होते हुए वहां तक चलेगी, जहां 
तक वह संदर्भ स्तंभ सं. 267/4-आर.बी. और 267/3-आर.आई. के 
उत्तर में विद्यमान अन्तरराष्ट्रीय सीमा से मिलती है। 


(५) दावकीो/तमानिल क्षेत्र 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 275/-एस से सीमा स्तंभ सं. 275/7- 
एस को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा से सीमा रेखा खाँची जाएगी। 
पक्षकार इस क्षेत्र में “शून्य रेखा'' पर बाड़ लगाने पर सहमत हैं। 


(४) नलजूरी/श्रीपुर क्षेत्र 
(कक) नलजूरी-ि 


सीमा रेखा दक्षिण दिशा में विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 277/2-एस से 
पट्टी मानचित्र सं. ।66 में यथा दर्शित तीन भू-खंडों तक वहां तक को 
एक ऐसी रेखा होगी जहां तक वह सीमा स्तंभ सं. 277/5-टी से बहने 
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वाले नाले से मिलती है तत्पश्चात्‌ वह दक्षिण दिशा में नाले के पश्चिमी 
किनारे के साथ-साथ बांग्लादेश की ओर के दो भू-खंडों तक चलेगी, 
तत्पश्चात्‌ वह पूर्वं को ओर वहां तक चलेगी जहां तक सीमा स्तंभ सं. 
277/4-एस से दक्षिण दिशा में खींची गई रेखा से मिलती है। 


(कख) नलजूरी-] 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 278/2-एस से सीमा स्तंभ सं. १279/3- 
एस तक सीमा रेखा एक सीधी रेखा के रूप में खींची जाएगी। 


(शा) मुक्तापुर/डिबिर हावोर क्षेत्र 


पक्षकार इस बात से सहमत हैं कि भारतीय राष्ट्रिकों को काली मंदिर 
जाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें मुक्तापुर की ओर के तट से 
मुक्तापुर/डिबिर हावोर क्षेत्र में स्थित जलाशय से पानी लेने और मछली 
पकड़ने के अधिकारों का प्रयोग करने की भी अनुज्ञा दी जाएगी। 


(ग) त्रिपुरा सेक्टर 
(4) त्रिपुरा/मौलवी बाजार सेक्टर में चन्दन नगर-चंपाराई चाय बागान क्षेत्र 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. १904 से सीमा स्तंभ सं. ]905 तक सोनार 
चेरी नदी के साथ सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि जुलाई, 20॥ में 
संयुक्त रूप से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी। 


(घ) असम सेक्टर 
() असम सेक्टर में कालाबाड़ी (बोरोईबारी) क्षेत्र 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 066/24-टी से सीमा स्तंभ सं. 067/6- 
टी तक सीमा रेखा खींची जाएगी, जैसाकि अगस्त, 207 में संयुक्त रूप 
से सर्वेक्षण किया गया था और सहमति हुई थी। 


(7) असम सेक्टर में पल्लाथाल क्षेत्र 


विद्यमान सीमा स्तंभ सं. 370/3-एस से सीमा स्तंभ सं. 37/6- 
एस से होते हुए चाय बागान के बाहरी किनारे से होते हुए पान बागान 
क्षेत्र के बाहरी किनारे के साथ-साथ सीमा स्तंभ सं. 372 से ]373/2- 
एस तक सीमा रेखा खींची जाएगी। 
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पा. तारीख 76 मई, 974 के करार के अनुच्छेद (2) और तारीख 6 सितम्बर, 
20I के करार के प्रोटोकाल के अनुसरण में भारत और बांग्लादेश के बीच 
एन्क्लेवों के आदान-प्रदान की सूची 


अ. बांग्लादेश में के आदान-प्रदान योग्य भारतीय एनक्लेव, क्षेत्रफल सहित 


क्रम छिटों का छिट सं. बांग्लादेश के पश्चिमी बंगाल क्षेत्रफल 
सं. नाम पुलिस स्टेशन के पुलिस एकड़ में 
के भीतर स्टेशन के 
स्थित भीतर स्थित 
I 2 3 4 5 6 
क. स्वतंत्र छिटो वाले एन्क्लेव 
. गराटी 75 पोचागर हल्दीबाड़ी 58.23 
2. गराटी 76 पोचागर हल्दीबाड़ी 0.79 
3. गराटी 77 पोचागर हल्दीबाड़ी I8 
4. गराटी 78 पोचागर हल्दीबाड़ी 958.66 
5. गराटी 79 पोचागर हल्दीबाड़ी १ 24 
6. गराटी 80 पोचागर हल्दीबाडी 73.75 
7. बिंगीमारी भागगा 73 पोचागर हल्दीबाडी 6.07 
8. नजीरगंज 4] बोडा हल्दीबाड़ी 58.32 
9. नजीरगंज 42 बोडा हल्दीबाड़ी 434.29 
40. नजीरगंज 44 बोडा हल्दीबाड़ी 53.47 
]. नजीरगंज 45 बोडा हल्दौबाड़ी I.07 
2. नजीरगंज 46 बोडा हल्दीबाड़ी I7.95 
43. नजीरगंज 47 बोडा हल्दीबाड़ी 3.89 
44. नजीरगंज 48 बोडा हल्दीबाड़ी 73.27 
45. नजीरगंज 49 बोडा हल्दीबाड़ी 49.05 
6. नजीरगंज 50 बोडा हल्दौबाड़ी 5.05 


7. नजीरगंज 5] बोडा हल्दीबाड़ी 0.77 
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48. नजीरगंज 52 बोडा हल्दीबाडी १.04 
49. नजीरगंज 53 बोडा हल्दीबाडी १.02 
20. नजीरगंज 54 बोडा हल्दीबाड़ी 3.87 
2।. नजीरगंज 55 बोडा हल्दीबाड़ी I2.8 
22. नजीरगंज 56 बोडा हल्दीबाड़ी 54.04 
23. नजीरगंज 57 बोडा हल्दीबाड़ी 8.27 
24. नजीरगंज 58 बोडा हल्दीबाड़ी I4.22 
25. नजीरगंज 60 बोडा हल्दीबाड़ी 0.52 
26. पुटीमारी 59 बोडा हल्दीबाड़ी 42.28 
27. दैखाता छट 38 बोडा हल्दीबाडी 499.2] 
28. सल्बरी 37 बोडा हल्दीबाडी 388.93 
29. काजल दिघी 36 बोडा हल्दीबाडी 77 44 
30. नटकटोका 32 बोडा हल्दीबाडी 462.26 
3. नटकटोका 33 बोडा हल्दीबाड़ी 0.26 
32. बेउलाडांगा छट 35 बोडा हल्दीबाड़ी 0.83 
33. बलापारा इगराबार 3 देबीगंज हल्दीबाड़ी 752.44 
34. बला खनकिखरीजा 30 डिमला हल्दीबाड़ी 7.7] 
सितलदहा 
35. बला खनकिखरीजा 29 डिमला हल्दीबाड़ी 36.83 
सितलदहा 

36. बराखनगीर 28 डिमला हल्दीबाड़ी 30.53 
37. नगरजीकोबरी 3I डिमला हल्दीबाड़ी 33.4] 
38. कुचलीबारी 26 पटग्राम मेकलीगंज 5.78 
39. कुचलीबारी 27 पटग्राम मेकलीगंज 2.04 
40. बरा कुचलीबारी थाना पटग्राम मेकलीगंज 4.35 

मेकलीगंज 

के जे.एल. 

07 का 


अपखंड 
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I 2 3 4 5 6 
4. जमालोहा-बेलापुखारी 6 पटग्राम मेकलीगंज 5.24 
42. उपनचौकी कुचलीबारी ]5/2 पटग्राम मेकलीगंज 0.32 
43. उपनचौकी कुचलीबारी 7 पटग्राम मेकलीगंज 44.04 
44. भोथनरी I] पटग्राम मेकलीगंज 36.83 
45. बालापुखारी 5 पटग्राम मेकलीगंज 55.9] 
46. बाराखानगीर 4 पटग्राम मेकलीगंज 50.5] 
47. बाराखानगीर 9 पटग्राम मेकलीगंज 87.42 
48. छठ बोगडोकरा I0 पटग्राम मेकलीगंज 47 
49. रतनपुर I] पटग्राम मेकलीगंज 58.9] 
50. बोगडोकरा I2 पटग्राम मेकलीगंज 25.49 
5. पुलकर डाबरी थाना पटग्राम मेकलीगंज 0.88 

मेकलीगंज 

के जे.एल. 

07 का 

अपखंड 
52. खरखरीया I5 पटग्राम मेकलीगंज 60.74 
53. खरखरीया I3 पटग्राम मेकलीगंज 5].62 
54. लोटामारी 34 पटग्राम मेकलीगंज 3१0.92 
55. भूतबारी I6 पटग्राम मेकलीगंज 205.46 
56. कोमट चांग्रबधा 46ए पटग्राम मेकलीगंज 42.8 
57. कोमट चांग्रबधा ]7ए पटग्राम मेकलीगंज 36.0] 
58. पनीसाला Ls पटग्राम मेकलीगंज I37.66 
59. द्वारिकामारी खासबाश . ॥8 पटग्राम मेकलीगंज 36.5 
60. पनीसाला 53/पी पटग्राम मेकलीगंज 0.27 
6. पनीसाला 53/औओ पटग्राम मेकलीगंज I8.07 
62. पनीसाला I9 पटग्राम मेकलीगंज 64.63 
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I 2 3 4 5 6 
63. पनीसाला 2] पटग्राम मेकलीगंज 5.4 
64. लोटामारी 20 पटग्राम मेकलीगंज 283.53 
65. लोटामारी 22 पटग्राम मेकलीगंज 98.85 
66. द्वारिकामारी 23 पटग्राम मेकलीगंज 39.52 
67. द्वारिकामारी 25 पटग्राम मेकलीगंज 45.73 
68. छट भोथाट 24 पटग्राम मेकलीगंज 56.]] 
69. बाकाटा I3] पटग्राम हथभंगा 22.35 
70. बाकाटा I32 पटग्राम हथभंगा .96 
7]. बाकाटा 30 पटग्राम हथभंगा 20.48 
72. भोग्रामगुरी 33 पटग्राम हथभंगा .44 
73. चेनाकाटा 34 पटग्राम मेकलीगंज ठ. 
74. बांसकाटा I9 पटग्राम मथबंगा 43.8] 
75. बांसकाटा 20 पटग्राम मथबंगा 30.75 
76. बांसकाटा ॥2] पटग्राम मथबंगा 42.5 
77. बांसकाटा 3 पटग्राम मथबंगा 57.86 
78. बांसकाटा I72 पटग्राम मथबंगा 35.04 
79. बांसकाटा 4 पटग्राम मथबंगा 0.77 
80. बांसकाटा II5 पटग्राम मथबंगा 29.2 
8. बांसकाटा I22 पटग्राम मथबंगा 33.22 
82. बांसकाटा 97 पटग्राम मथबंगा 272 
83. बांसकाटा 28 पटग्राम मथबंगा 2.33 
84. बांसकाटा i पटग्राम मथबंगा 2.55 
85. बांसकाटा I8 पटग्राम मथबंगा 30.98 
86. बांसकाटा 25 पटग्राम मथबंगा 0.64 
87. बांसकाटा 26 पटग्राम मथबंगा I.39 
88. बांसकाटा 29 पटग्राम मथबंगा .37 
89. बांसकाटा I6 पटग्राम मथबंगा 6.96 
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I 2 3 4 5 6 
90. बांसकाटा 23 पटग्राम मथबंगा 24.37 
9. बांसकाटा 24 पटग्राम मथबंगा 0.28 
92. गोटामारी छिट 35 हातिबंधा सितलकुची 26.59 
93. गोटामारी छिट 36 हातिबंधा सितलकुची 20.02 
94. बनापचाई 5 लालमोनिरहाट दिनहाटा 2I7.29 
95. बनापचाई भीतरकुथी 752 तलालमोनिरहाट दिनहाटा 8].7] 
96. दसिआर छारा 50 फुलबारी दिनहाटा 643.44 
97. दकुरहाट-दकिनिरकुथी १56 कुरीग्राम दिनहाटा 4.27 
98. कलामती 34] भुरुंगामारी दिनहाटा 2I.2] 
99. भाहोबगंज 53  भुरुंगामारी दिनहाटा 37.58 
00. बाओतिकुरसा 42 _ भुरुंगामारी दिनहाटा 45.63 
0]. बरा कोआचुल्का 43  भुरुंगामारी दिनहाटा 39.99 
302. गावचुल्का गा 347 झुरुंगामारी दिनहाटा 0.9 
]03. गावचुल्का [ 346 झुरुंगामारी दिनहाटा 8.92 
04. दिघालतरी गा 345 भुरुंगामारी दिनहाटा 8.8] 
305. दिघालतरी 7 44 _ भुरुंगामारी दिनहाटा 2.37 
306. छोटूगरलझोरा गा 449 झुरुंगामारी दिनहाटा १7.85 
307. छोटूगरलझोरा 7 48 _ भुरुंगामारी दिनहाटा 35.74 
]08. जे.एल. सं. 38 के पटग्राम मथभंगा 3.5 

दक्षिणी छोर और 

जे.एल. सं. 39 के 

दक्षिणी छोर पर 

बिना नाम और 

जे.एल. सं. का 

] छिट* (स्थानीय 

रूप से अशोकाबाड़ी** 

के रूप में ज्ञात) 


*29 सितम्बर, 2002 से 2 अक्तूबर, 2002 तक कोलकाता में आयोजित एक सौ पचासवें (चौवनवें) भारत- 
बांग्लादेश सीमा सम्मेलन द्वारा संशोधित। 

**8 सितम्बर, 2003 से 20 सितम्बर, 2003 तक कूच निहार (भारत) में आयोजित एक सौ बावनवें 
(छप्पनवें) भारत-बांग्लादेश सीमा सम्मेलन द्वारा संशोधित। 
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(उपाबंध) 


] 2 छ 4 5 6 


ख. अपखंड छिट वाले एन्क्लेव 


409. (¡) बेवलाडांगा 34 हल्दीबाड़ी बोडा 862.46 
(¡) बेवलाडांगा अपखंड हल्दीबाड़ी देबीगंज 
0. (7) कोतभाजनी 2 हल्दीबाड़ी देबीगंज 202.27 


(॥) कोतभाजनी अपखंड हल्दीबाड़ी देबीगंज 
(उ) कोतभाजनी अपखंड हल्दीबाड़ी देबीगंज 
(¡४) कोतभाजनी अपखंड हल्दीबाड़ी देबीगंज 


]]. (7) दहाला खागराबारी हल्दीबाड़ी देबीगंज 2650.35 
(५) दहाला अपखंड हल्दीबाड़ी देबीगंज 
(पम) दहाला अपखंड हल्दीबाड़ी देबीगंज 
(४) दहाला अपखंड हल्दीबाड़ी देबीगंज 
(४) दहाला अपखंड हल्दीबाड़ी देबीगंज 
(चा) दहाला अपखंड हल्दीबाड़ी देबीगंज 
१760.63 


एन्क्लेवों के उपरोक्त ब्यौरों का 9 अक्तूबर, 996 से 2 अक्तूबर, 996 के दौरान 
कलकत्ता में आयोजित भारत-बांग्लादेश सम्मेलन के दौरान और साथ ही 2 नवम्बर, 
]996 से 24 नवम्बर, 996 के दौरान जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल)-पांचागढ़ (बांग्लादेश) 
सेक्टर में संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण के दौरान भी भारत और बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेखों 
से संयुक्त रूप से मिलान किया गया है और उन्हें समाधानप्रद बनाया गया है। 


टिप्पणः क्षेत्र सीमन काल 996-97 के दौरान संयुक्त भूमि सत्यापन द्वारा उपर्युक्त 
क्रम सं. १08 के एनक्लेव के नाम की अशोकाबाड़ी एन्क्लेब के रूप में पहचान की 
गई। 


बिग्रेडियर जे.आर. पीटर मो. शफी उद्दीन 
निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण महानिदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण, 
(पदेन), पश्चिमी बंगाल, भारत बांग्लादेश 


और निदेशक, पूर्वी क्षेत्र 
भारतीय सर्वेक्षण, कलकत्ता 


भारत का संविधान 


(उपाबंध) 


46] 


आ. भारत में के आदान-प्रदान योग्य बांग्लादेश एन्क्लेव, क्षेत्रफल सहित 


क्रम छिटों का नाम पश्चिमी बंगाल बांग्लादेश के जे.एल. क्षेत्रफल 
सं. के पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन सं. एकड़ में 
के भीतर स्थित के भीतर स्थित 
I 2 3 4 5 6 
क. स्वतंत्र छिटो वाले एन्क्लेव 

]. छिट कुचलीबारी मेकलीगंज पटग्राम 22 370.64 

2. कुचलीबारी को मेकलीगंज पटग्राम 24 .83 
छिट भूमि 

3. बालापुखारी मेकलीगंज पटग्राम 2] 33१.64 

4. पनबारी सं. 2 की मेकलीगंज पटग्राम 20 १.3 
छिट भूमि 

5. छिट पनबारी मेकलीगंज पटग्राम I8 08.59 

6. धाबलसाती मिर्गीपुर मेकलीगंज पटग्राम I5 473.88 

7. बामनदल मेकलीगंज पटग्राम I] 2.24 

8. छिट धाबलसाती मेकलीगंज पटग्राम 34 66.58 

9. धाबलसाती मेकलीगंज पटग्राम 43 60.45 

30. श्रीरामपुर मेकलीगंज पटग्राम 8 3.05 

4. जोते निज्जमा मेकलीगंज पटग्राम 3 87.54 

2. जगतबेर सं. 3 की मथबंगा पटग्राम 37 69.84 
छिट भूमि 

3. जगतबेर सं. ] की मथबंगा पटग्राम 35 30.66 
छिट भूमि 

4. जगतबेर सं. 2 की मथबंगा पटग्राम 36 27.09 
छिट भूमि 

45. छिट कोकोआबारी मथबंगा पटग्राम 47 29.49 

6. छिट भ॑ंदारदाहा मथबंगा पटग्राम 67 39.96 

7. धाबलगुड़ी मथबंगा पटग्राम 52 32.5 

48. छिट धाबलगुड़ी मथबंगा पटग्राम 53 22.3१ 
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(उपाबंध) 
T 2 3 4 5 6 
9. धाबलगुड़ी सं. 3 को मथबंगा पटग्राम 70 १.33 
छिट भूमि 
20. धाबलगुड़ी सं. 4 की मथबंगा पटग्राम १4 4.55 
छिट भूमि 
2. धाबलगुड़ी सं. 5 की मथबंगा पटग्राम 72 4.I2 
छिट भूमि 
22. धाबलगुड़ी सं. ] की मथबंगा पटग्राम 68 26.83 
छिट भूमि 
23. धाबलगुड़ी सं. 2 की मथबंगा पटग्राम 69 I3.95 
छिट भूमि 
24. महिशमारी सितलकुची पटग्राम 54 22.77 
25. बुरा सराडुबी सितलकुची हातिबधा I3 34.96 
26. फलनापुर सितलकुची पटग्राम 64 505.56 
27. अमझोल सितलकुची हातिबधा 57 5 
28. किसमत भातरीगाछ दिनहाटा कालीगंज 82 209.95 
29. दुर्गापुर दिनहाटा कालीगंज 83 20.96 
30. बंसुआ खामर दिनहाटा लालमोनिरहाट 7 24.54 
गितालदाहा 
3।. पाओतुकुथी दिनहाटा लालमोनिरहाट 37 589.94 
32. पश्चिम बाकालीर छरा दिनहाटा भुरुंगामारी 38 ]57.98 
33. मध्य बाकालीर छरा दिनहारा भुरुंगामारी 39 32.72 
34. पूरबा बाकालीर छरा दिनहाटा भुरुंगामारी 40 I2.23 
35. मध्य मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 3 १36.66 
36. मध्य छिट मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 8 .87 
37. पश्चिम छिट मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 7 7.6 
38. उत्तर मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 2 27.29 
39. कचुआ दिनहारा भुरुंगामारी 5 9.74 
40. उत्तर बंसजानी तूफानगंज भुरुंगामारी I 47.7 


4. छत तिलाई तूफानगंज भुरुंगामारी 44 8].56 
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(उपाबध) 
I 9 3 4 5 6 
ख. अपखंड छिट वाले एन्क्लेव 
42. (7) नलग्राम सितलकुची पटग्राम 65 397.34 
(7) नलग्राम (अपखंड) सितलकुची पटग्राम 65 
(37) नलग्राम (अपखंड) सितलकुची पटग्राम 65 
43. (7) छिट नलग्राम सितलकुची पटग्राम 66 49.5 
(॥) छिट नलग्राम सितलकुची पटग्राम 66 
(अपखंड) 
44. (7) बतरीगाछ दिनहारा कालीगंज 8 577.37 
() बतरीगाछ (अपखंड) दिनहाटा कालीगंज 8I 
(37) बतरीगाछ (अपखंड) दिनहाटा फुलबारी 9 
45. (7) कराला दिनहाटा फुलबारी 9 269.9] 
(7) कराला (अपखंड) दिनहाटा फुलबारी 9 
(३7) कराला (अपखंड) दिनहाटा फुलबारी 8 
46. (0) सिबप्रसाद मुस्तती दिनहाटा फुलबारी 8 373.2 
(॥) सिबप्रसाद मुस्तती दिनहाटा फुलबारी 6 
(अपखंड) 
47. (7) दक्षिण मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 6 57.38 
(¡) दक्षिण मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 6 
(अपखंड) 
(३7) दक्षिण मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 6 
(अपखंड) 
(४) दक्षिण मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 6 
(अपखंड) 
(४) दक्षिण मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 6 
(अपखंड) 
(५) दक्षिण मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 6 


(अपखंड) 


464 भारत का संविधान 


(उपाबंध) 
f 2 3 4 5 6 
48. (7) पश्चिम मसालड़ांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 4 29.49 
(7) पश्चिम मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी 4 
(अपखंड) 
49. (7) पूरबा छिट दिनहाटा भुरुंगामारी I0 35.0] 
मसालडांगा 
(५) पूरबा छिट दिनहाटा भुरुंगामारी I0 
मसालडांगा 
(अपखंड) 
50. (0) पूरबा मसालडांगा दिनहाटा भुरुंगामारी I] 53.89 
(4) पूरबा मसालडांगा दिनहारा भुरुंगामारी II 
(अपखंड) 
5. (0) उत्तर धालडांगा तूफानगंज भुरुंगामारी १4 24.98 
(4) उत्तर धालडांगा तूफानगंज भुरुंगामारी 24 
(अपखंड) 
(2) उत्तर धालडांगा तूफानगंज भुरुगामारी १4 
(अपखंड) 
कुल क्षेत्रफल 7,११0.02 


एन्क्लेवों के उपरोक्त ब्यौरों का 9 अक्तूबर, 996 से 2 अक्तूबर, 996 के दौरान 
कलकत्ता में आयोजित भारत-बांग्लादेश सम्मेलन के दौरान और साथ ही 2 नवम्बर, 
]996 से 24 नवम्बर, 7996 के दौरान जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) -पांचागढ़ (बांग्लादेश) 
सेक्टर में संयुक्त क्षेत्र निरीक्षण के दौरान भी भारत और बांग्लादेश द्वारा धारित अभिलेखों 
से संयुक्त रूप से मिलान किया गया है और उन्हें समाधानप्रद बनाया गया है। 


बिग्रेडियर जे.आर. पीटर मो. शफी उद्दीन 
निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण महानिदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण, 
(पदेन), पश्चिमी बंगाल, भारत बांग्लादेश 


और निदेशक, पूर्वी क्षेत्र 
भारतीय सर्वेक्षण, कलकत्ता 


अनुक्रमणिका 


Blank 


संक्षेपाक्षरों की सूची 


पहेली:+:.:..०0 40000000 nn pon gon पहली अनुसूची। 
दूसरी..........: दूसरी अनुसूची के भाग........... के पैरा.......... को” उपूपेरा ०४४४४ ४४४६४ 2 OD rn 
तसर त त त न ला तीसरी अनुसूची। 
0 त त त त 03000 त चौथी अनुसूची। 
पांचवीं...........: पांचवीं अनुसूची के भाग.......के पैरा............: को हपरपेश . ता 
(oi MN RRR PIII SIR PHIRI CN त NBR छठी अनुसूची। 
सातवीं............ सातवीं अनुसूची को सूची................... को प्रविष्टि संख्यांक ................................-०००-५०-----०- 
“उल न त त त त horn arash आठवीं अनुसूची। 
I ५५०४४ र ER ROPER त SOE नवीं अनुसूची । 
तुत 000 npn ppp pn es दसवीं अनुसूची। 
अनुक्रमणिका 
अनुच्छेद /अनुसूची 

अंक, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए ......................................... ननन 343(7) 
अतिस आदिशः... .. 5... त त त ante sponte 32(3) 
अंडमान और निकोबार द्वीप राज्यक्षेत्र..................................................-०००-० ००-० पहली 
अधिकरण 

व्रशासिनिक,;;,. त अल न आन त त अल जी 323क 

अन्य लिया क लि pp ni 323ख 
अधिकार-पृच्छा रिट निकालने को उच्च न्यायालय की शक्ति......................................... 32, 226 


अधिकारिता, न्यायालयों की-- 
देशी राज्यों के साथ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों 


की अधिकारिता का वर्जं +; ४... ४०.४ ..००००३००००००००००००० ००000 भरत हल 2 2 ला लत 2323: 363 
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन .............................. 329 
संसद्‌ के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे ........ 22(2) 
राज्य विधान-मंडल के अधिकारी और सदस्य न्यायालय की अधिकारिता के अधीन 
ज pp 2I2(2) 
अधिनियम 
कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण ......................................... 3ख, नौवीं 
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण ....................................००००००००००० ०००००००० 235 
अध्यक्ष- देखिए लोक सभा। 
अध्यादेश 
संघ राज्यक्षेत्रों के विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की 
(पालक को शक्ति ५2७ ००४३४०४०४०३४ ४००४० लग किक pp 2 8३ एन तल unni nen 239ख 
राज्य विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की 
शत oP PPP OS PPO RRP WOOP PF 23 
संसद्‌ के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति............... 23 
अनन्य आर्थिक क्षेत्र. ...................:..:.१०,,१०:२१०,:२१,:२१,,१,,%,१,,,१,,,,१,,,१,,,१,,,,,,१,,%,,,.,,, 297 
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(अनुक्रमणिका) 
अनुच्छेद; परिभाषाः ६८६८४ ४३४४४० ४३४7४४३करल आस मकर nn bpp orp 366(3) 
अनुदानों के लिए मतदान-- 
लेखानुदान और प्रत्यानुदान आदि पर- 
लाकं संभा होगे त त त लत कक कह से nos 7I6 
राज्य विधातं शो दरारा +... ८... . २०.२०५२ ०००३००५०००० mo माकषत मो प 5 nnn nr indo ordnnri arses 206 
अनुपूरक मांग-- 
के संबंध में प्रक्रिया 
संसँदूँ त न तक जज की जम मम sn monsters आय तक II5 
रज्य विधावन्मडले में ,.३०१५०१० त क? 205 
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र. :.-:-:::::..:.:.):4.२4-..224340429 70000000 क पप + सर मल सास कर भाग ]0 
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां-- 
अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन ............................................. 244, पांचवीं 
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट ............................................... पांचवीं, 3 
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में 
आयोग की. रिपीट न त लत बकरी ५ अर फेकरेसक वर 0७ वर 339 
अनुचित क्षेत्र की परिभाषा न Re पांचवीं, 6 
अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ............... पांचवीं, 2 
अनुसूचित क्षत्री को लागू बिधि (44:45 भरभ तक सभ भ 9 सन भारत लमतन्न पांचवीं, 5 
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद्‌ की स्थापना, आदि ............ पांचवीं, 4 
असम, मेघालय और मिजोरम जनजाति क्षेत्र ................................................... छठी, 20 
जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन ............................................... न नननल तन तन 244(2), छठी 
संसद्‌ और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का स्वशासी जिलों और 
प्रदेशों" को लॉग होनी त त त सात कक छठी, 2 
असम, मेघालय और मिजोरम में स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश ................ छठी, ॥ 
स्वशासी जिलों और प्रदेशों के प्रशासन के बारे में आयोग की रिपोर्ट .............. छठी, ॥4 
प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक्‌ रूप से 
दिखायो जॉनी ५.४६६४०७४४२श४००४४४/क८८मे-न समर लक सर त प4के छठी, ]3 
अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियां--- 
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे ..... 335 
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में आयोग द्वारा रिपोर्ट ............................- 339 
परिभाषों।५.५:८४ ४ ०४४०४४ ४४४४ त न त 2३३४४ misnomer 366(24) और 
(25) 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध करने 
स "निवारितं न होना. त त मर मत मम 45 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ...........................................-.. 338 
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ................................................. न न नन तन 338क 
ठाविसचना 000 6 pn nN NR is ३4(१) और 
३42() 
राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना ......................................०-०००००००००० ००००००००००००० 347-342 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का 
2 NIRV RIOR CNP त कर त SNM PPB शी 46 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण 
लाके: सभां गे ५५७२३ त त हत 330 
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(अनुक्रमणिका) 

स्थानों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष पश्चात्‌ न रहना ............... 334 

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कतिपय राज्यों में विशेष 

मवी 5... त म म त 64(7), परंतुक 

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ............................................... $लललमभ9 भम भलनस+ स+5 भ४भ>+»+ 338 

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ................................................. सप> सन सम म++» 338क 
अनुसूची परिभाषा + -.5:.-::..१...०.००9:70000 0090 ua त सम reno brent 366(23) 
अंतरण, विधि के समान प्रश्नों से संबंधित मामलों का ........................................ 39क 
अंतरराष्ट्रीय करार- 

अधिया आदि का कार्यान्विते :;-५.०५०००५०००२०००१००००००००/०० ००0 त rtes सातवीं, ।-4 

अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान ........................ ६-५० 253 


अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आदि- 

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन ... सातवीं, -3 
अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा आदि-- 

को बढावा- देखिए निदेशक तत्व। 


अंतरराज्य-- 

क न np vee NN np nee 263 

नदा जल” विना npr tense 262 

व्यापार या वाणिज्य त 286 
अन्य देशीय 

अखिल भारतीय सेवाएं-_देखिए सेवाएं। 
अपमिश्रण-- 

खाद पदाथा. आदि को. ppp ppp ता सातवीं, 3, 8 
अफीम-- 

की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय ............................-...-५५---- सातवीं, ], 59 
अर्जन-- 

संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति ................. उाक 

संपत्ति का अनिवार्यतः अर्जन .............................................५.००००००००००००००००० ००००००००८६०२८ सातवीं, 3, 42 

किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति 

क्रे अजने कें लिए शक... ८०४): सम कने से मिल कली मा न सर न्‍ फल न्‍िस नन मा नामक 3(१क) 
अरूणाचल प्रदेश-- 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ....................................०.०० ००००-० चौथी 

राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ............................ ००----«-«>न्‍___>न्‍>ञ>नञ>्ञ जन न 37क 

शक पहली 


अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, आदि, देखिए मूल अधिकार। 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी देखिए। 


अवयस्क-- 

शिश र अव 23000 कहे न ती सातवीं, 3, 5 
असम- 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ....................................०.००००० ना चौथी 

में एक स्वशासी राज्य बनाया जाना 

राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ........ 
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(अनुक्रमणिका) 
असम, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल की शक्ति-- 
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान क्षेत्रों का प्रशासन करना .............................. ७. छठी, ॥9 
ऐसे क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जातियां बसी हुई हैं, परिवर्तित, आदि करना ........... छठी, ।(2) और 
(3) 
स्वशासी क्षेत्रों के प्रशासन पर रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त करना ........................ छठी, ॥4 
प्रादेशिक और जिला परिषदों द्वारा बनाए गए नियमों को अनुमोदित करना ................ छठी, 4(4) 
जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध करने के लिए नियम बनाना ........................ छठी, 7(2) 
विवाद की दशा में स्वामिस्व का अंश अवधारित करना ...................................... छठी, 9(2) 
संसद्‌ और असम राज्य विधान-मंडल के अधिनियमों का उस राज्य के किसी 
स्वशोली बजे परे लॉग ने करना 42:40 ppp जलकर erin छठी, 2()(ख) 
सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जिला और प्रादेशिक परिषदों 
को प्रदत्त शक्तियों का उपांतरित करना या वापस लेना ...................................... छठी, 5(2) 
किसी जिला या प्रादेशिक परिषद्‌ को विघटित करने का आदेश करना ..................... छठी, १6 
स्वशासी जिलों से क्षेत्रों को अपवर्जित करने का आदेश करना ................................ छठी, 7 
स्वशासी क्षेत्रों को प्रभावी करने वाले मामलों में उच्च न्यायालय की अधिकारिता 
लिलि कना 00:44 000000020020६१०१०३६६३२१३३२६,:५:१६:३:३:०३०६ ३ ० हद 00११३१००४::१०६०६२३ छठी, 4(3) 
जिला या प्रादेशिक परिषदों के कार्यो या संकल्पों को निलंबित करना ...................... छठी, ।5 
अस्पताल और औषधालय. ............................................०००० ०००००००००००० सातवीं, 2, 6 
नाविक और समुद्रीय अस्पताल ....................................................१-०-००-००-००८ सातवीं, ।, 28 
अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ( भाग 27)-- 
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के बारे में .......................................०.०००००-० 377 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में .................................--.---७--«>>न्‍न्‍_>>>> 376 
फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में ..................................०.००००००० ००० 374 
बिद्यमान विधियों का - अनुकल... .२:,4०.० १००० ००000000 bmp 3 लक bones 372(2), 372क 
विद्यमान विधियों का बने रहना .....................................-०-००१००००००००००००००००००००००८२८ 372(7) 
संक्षिप्त विधिक कार्यवाहियां- 
फेडरल न्यायालय में ०००.०000 00nd nnn ns 374(2) 
सपरिषद्‌ हिज मजेस्टी के समक्ष................................ न 374(3) 
भाग ख राज्यों की प्रिवी कौँसिलों के समक्ष ................................५५ ५-०० 374(4) 
राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद्‌ की शक्ति .............. 369 
राष्ट्रपति की शक्ति 
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश करने की ................ 373 
कठिनाइयों को दूर करने की ............................. ननन 392 
लोक“ सेा आयोग ४ ३8 २ ले शत ल20 घी सा कक की onset सास क eons 378 
अरूणाचल अत राज्य ०००७00 npn nnn nnn 43) 70420: 207 20007 37ज 
असम राण्य DN 37ख 
अषि प्रदेश राज्ये... त त त तला 37घ 
07 877 न की अमल मर की व के वर मद आम न अत मम मत दे 5 0 मल 37१ 
गाता “ज्यादा कप दम 37ाझ 
जम्मिर्केशिमीर जय न त क 40720 370 
गाल राज्य त त न का 37क 


सि मी मर कलम मत मी FO CO DIE RR ध्गआ। 


भारत का संविधान 47] 


(अनुक्रमणिका) 
मणिपुर राज्य ..... 
मिजोरम राज्य 
सिक्किम राज्य 
अस्पृश्यता का अंत 
गला भारतीय समुदाय... nnn nnn noses पहली 
परिभाषाः) TD 366(2) 
के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान ............................................न-ननननननानमान१ 337 
कुछ सेवाओं में नियुक्ति के बारे में विशेष उपबंघ ................................................ 336 
लोक सभा में नामनिर्देशन के बारे में विशेष उपबंघ .............................................. 33१ 
का राज्य विधान सभा में प्रतिनिधित्व के बारे में विशेष उपबंध ............................ 333 
के विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष के पश्चात्‌ न रहने संबंधी विशेष उपबंध .......... 334 
आंध्र प्रदेश-- 
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन .............................. ७-० ७«>-__>न्‍न्‍न्‍_-न+ चौथी 
में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ............................----०-०"«0>"___->>ञञ>् तल न न उ7ाड 
की विधान सभा के लिए विशेष उपबंध ........................:::22::22:::2::::११:१०,१००,२००:२२०- 378क 
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वित्त के अधीन देखिए। 
उत्प्रेषण रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति.............................. ..------५-००--- 226 
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(अनुक्रमणिका) 
उद्योग- 
संसद्‌ द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित 
त त न रलालका सातवीं, ।, 7 
522 ORMOND RNR OPN SRNR RN सातवीं, 2, 24 
सघा के नियत्रेणाधीन न का सातवीं, 4, 52 
के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना ....................................०-०००००००००० ०००००० 43क 
उधार pl त र? 366(4) 
वित्त भी देखिए। 
उपाधियां- 
इपांधियों को अते. 6०.०00 मर भरत 3 सके > पिन ले सर भ 5 noma 


भारत के नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे 
राज्य सेवक राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट आदि 


स्त्रीका नही करेंगे. ....६६०२४७४४-०७०४ ४४४४४ ener onnn enor nnn menor nse 8(3) और (4) 

राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा ........ I8(7) 
परवड, परिभाषा. 0 0 6 0p NL 366(27) 
उपनिवेशन. ................................................०.००००००००००० ०००००००००० सातवीं, 2, ।8 
ऋण 

वपारिभीता pnb ली 366(8) 

राज्यों का लोक ऋण ...................०..०.०.० त त भय सर से + मत कस सातवीं, 2, 43 

संघे का लोक ऋग... ..५००५०५००० ० सस्सस> सब नेसनल पेस स्तन लक करने बस मन गन सा सरल सातवीं, 4, 35 
ओड़िशा-- 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ....................................०.००००० चौथी 

Cl कर शक बल 2 25 १ 22 लकी ला मी व आम पहली 
औद्योगिक और श्रम विवाद. ..................................- ००५ न_>_>न>->-नजज लत ञल्‍ज धन जन सातवीं, 3, 22 

औद्योगिक विवाद संघ के कर्मचारियों से संबंधित .................................- ६-०० सातवीं, १, 67 
औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास........................................... नितिन सातवीं, 3, 27 
कर--देखिए वित्त। 
कराधान परिभाषा. ................................................०..००० ००००००००००००० 356(28) 
कर्त्तव्य 

(प RIT PTO OPO ST ह्र्क 

वित्त के अधीन भी देखिए। 
कर्नाटक-- 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ....................................०.०००००० ना चौथी 

के लिए विधान परिषद ७६४४३ २7४८ सा तर गेल सम भर pent 768 

जय sits 0 ed पहली 

राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ............................................... नना 37राज 
कर्मकार - 

उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना ..................................०००००००००००० ०००० 43(क) 

कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी-देखिए निदेशक तत्व। 
करंतीन-- 

अंतरराज्यिक 
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(अनुक्रमणिका) 

करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा. ............................................. मा सातवीं, १, 36 

कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण. ........................................................... सातवीं, 2, ।6 

कारखाने. .................................................००००००००००००००२०००००य०य०यययययययर ययन सातवीं, 3, 36 

कार्यपालिका शक्ति संघ/राज्य. .........................................०००००००००००००००००००य००यययय ८ 298 
कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 54, 298 
कारोबार करने की शक्ति................................००००००००००००००००००००० ००० 54, 298 
संपत्ति अर्जित करने की शक्ति 54, 298 
व्यापारं करने की शक्ति ५ २०४०४४४०७०४७३)३०४४४४४२७०४०४४:००४३४४४/४२व २४४०४ ४:०७३ 

कारागार त सातवीं, 3, 34 

कीमत नियत्रणः त रु सातवीं, 3, 34 

कुटीर उद्योगों का राज्य द्वारा बढ़ावा ......................................... सम सर सम रत से 43 

कृपाण- देखिए मूल अधिकार। 

020 त त PRES PSO STII त NS FN SPOS सातवीं, 2, ।4 
कषिआयं; परिभ >. त का 366(7) 
कृषि-ऋणिता, मुक्ति ..........................:::::::.-:१००२१०००१०००००००००००१००२२:,२::,२२::,२::२०:२२०००२, सातवीं, 2, 30 
कृषि और पशुपालन, संगठन ........................................................ ननन 48 

केरल 
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन 
जय तत न त 
5408 सा nner rnb trent dns ane 7I 

उल परिमाणा. त त त कतार 366(5) 

खान और खनिज- 
का विनियम और विकास-- 

संघ के नियंत्रण के अधीन ................................०..० ००००००००००००० सातवीं, 4, 54 
अन्य आमल गो... 025 ppp ग कप 24 पल पप के तह ny सातवीं, 2, 23 
श्रम भी देखिए। 

खुले समुद्र या आकाश में की गई जलदस्युताएं और अपराध; राष्ट्रों की विधि के 

विरुवा अपर nN पक ३६३२: सातवीं, 4, 27 

खेलकूद, ५५६३४:४६४४४-० १४०३ एम दवा तमाम अनाम दीप न्‍ मर मर स मत सम कसर सर भर एके सातवीं, 2, 33 
तामस 243क 

गुजरात-- 
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन .....................................०.००००००-० ना चौथी 
विकास बोर्डो की स्थापना के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व ........................ 37I(2) 
ac [NIN Ot VRC IOR SRT TORII ला पहली 

गैस और गैस संकर्म. .................................. ०.०००००० सातवीं, 2, 25 
साधारण खंड अधिनियम के उपबंधों का संविधान के निर्वचन में लागू होना ............ 367 

गोला-बारूद-देखिए आयुध। 

गो-वध, राज्य द्वारा प्रतिषेध किया जाना.................................................नः 48 

गोवा-- 
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन 
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ..............................................-०००००० ० 


भारत का संविधान 
(अनुक्रमणिका) 

ग्राम पंचायतों का राज्य द्वारा गठन 
चडीगढ राज्यकषत्रे 7५३७०): 07/0 770 725 07074 00:07: 77: 2007 nest पहली 
चलचित्र फिल्म 

प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी .................................. ल्‍ज तन सातवीं, ॥ 
सालन त सातवीं, 7 
जनगणना “`: 00 ppp ppp npnnp ला उप लय 20 सरस सातवीं, 7 
जनजातियां, यायावरी और प्रवासी. ............................................... ० सातवीं, 3 
जनसंख्या, नियंत्रण और परिवार नियोजन......................................................नः सातवीं, 3 
जन्म और पत्यु: 2 30340: 20402 नन Dn वन सातवीं, 3 
जम्मू-कश्मीर 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ....................................०.००००० ना चौथी 

राज्य त पहली 

के संबंध में अस्थायी उपबंध ................................................... ०-००-०००० 370 
जल-- 

अंतरराज्यिक नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवाद .................................... 262 

जलप्रदाय, सिचाई भाविः. तल pppppppppppppppmnp pn तप 7 सरल nner सातवीं, 2, 
जलमार्ग 

संसद्‌ द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग ............................................. कप कलस+++क 9४७७७ सातवीं, ], 

अत्रदेशाय) nbn 20 20008 707 00077 000 72320 :0 4:22 0000 सातवीं, 2, 
जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े-- 

सुची के नियो से संबद्ध, -.८...०)०4१०0००० ०0 00pm ppnrppmprnp npn सातवीं, ], 

सूची 2 और 3 के विषयों से संबद्ध ................................................ नी सातवीं, 3, 
जिला न्यायाधीश 

जिला न्यायाधीशों की नियुक्त ............................................१.०१-१-५१००१०००००-०००१८५०५५१५२ 233 

न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती ............................... 234 

कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, आदि का विधिमान्यकरण ................................. 233क 
जिला परिषद्‌ 

जिला परिषद का गठन ४४२४८ ०.०००0०09070o0non npn one opps सन nner nen oan बसा + nae छठी, 2 

जिला परिषद” को विव ५ 9०mm pnpp pppoe mnmnnppprnrunnn 20000 00000 27020 4००० छठी, १6 

जिला परिषद्‌ द्वारा जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध ...................................... छठी, 7 
जिला परिषद्‌ की शक्ति 

ग्राम परिषद्‌ या न्यायालय गठित करना................................................ छठी, 4 

प्राथमिक विद्यालय, आदि स्थापित करना ....................................०.००००००००००० ०००० छठी, 6 

कर अधिरोपित करना और राजस्व का संग्रहण करना ...........................- ७५-०० छठी, 8 

[था छठी, 3 

जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनियम 

लताना i छठी, 0 

जिला परिंषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन शक्ति 

खलता. किया जानाः. १०.00 १000 0 0 NE छठी, 5 

जिला परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, आदि का प्रकाशन ................................... छठी, ॥॥ 

अतामिस्वो को अशी रु छठी, 9(]) 
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(अनुक्रमणिका) 

जिला Bn i सातवीं, 2, 5 
ज्वलनशील द्रव और पदार्थ. ........................................०.० ०० ००००००००००००० सातवीं, 4, 53 
डाक तार के १११३ १६२१३३०१ १३ ,,११०६३६०३१ सातवीं, , 37 
डाक-तार और टेलीफोन. ............................................-०० ००००००००००००० सातवीं, , 37 
डाकघर, बचत बैंक ...................................०..००००००००० ००००००००० सातवीं, ।, 39 
तत्स्थानी-- 

प्रांत, देशी राज्य, राज्य, आदि की परिभाषा .......................................... 366(7) 
तमिलनाडु-- 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ....................................०.००००० ना चौथी 

£ ONE RON NNR SOIR Re DON 2222080422 पहली 
तेलंगाना-- 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन .....................................०.०००००० ०० चौथी 

Ac TOROS RL TOSS ONO SRN POCO WVRIET CFP NPI पहली 
तीर्थयात्राएं-- 

भारत से बाहर के स्थानों की..................................०००००००००००००००००० ०००० सातवीं, 4, 20 

अज्य स्थानों काः त सातवी, 2, 7 
तेल 

तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपदा का विनियमन और विकास ................................... सातवीं, 4, 53 

खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन , 55 
त्रिपुरा 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन .....................................०.००-०००- ० चौथी 

ला i पहली 
दत्तक व्ग्रहणाः ०.०9० त त कद TR सातवीं, 3, 5 
दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र. ........................................०.. ००००००००००००० पहली 
तडा णपा 0 त त ती सातवीं, 3, 2 
द्यूत देखिए दांव। 
दड जा त त क तह सातवीं, 3, ॥ 
दांव ओर शत. त त त त सच ann rnp tans सातवीं, 2, 34 
दादरा और नगर हवेली राज्यक्षेत्र. ............................................००.-० ००००००००००००० पहली 
दिल्ली 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ....................................०.०००००० ० चौथी 

cas: EUROS RIOR DORIS SIE कल अत 2) लक SOOT PO पहली 
दिवालापन- देखिए शोधन अक्षमता। 
देवस्वम्‌ निधि 

को विक संदाय ८.० ००००००.००००० ००0 ० 0000०0००0 TT¥E 290क 

केरल राज्ये म 5420200450 6 नस rnin किन मिलनको मिन ine 290क 

तमिलनाडु राज्ये मे 80858 05508 78070: 50054 56725 290क 
देशी राज्य परिभाषा, त त तत 366(5) 
दाष शिनुयाज्या त व न मम मत मर त काका? सातवीं, 3, 8 
दोहरा परिसंकट. त त ला 20(2) 
धन विधेयक- देखिए विधेयक। 
धामिक विन्यास pp सातवीं, 3, 28 


नगर निगम--निगम के अधीन देखिए। 


भारत का संविधान 
(अनुक्रमणिका) 


नगरपालिकाएं-- 
नगरपालिकाओ के लेखाओं की संपरीक्षा 


ORR मकर मर हक अर व प 2 243य 
नगरपालिकाओं का गठन ..........................०.०.०००००० ०००००००००० 243थ 
वार्ड-समितियों, आदि का गठन और संरचना ..............................- ५-०० ७५->न_>्त्ञ>>++ 243 
नगरपालिकाओं की संरचना .....................................०००००००० ००००००००००००० 232द्‌ 
परिभाषा... ७.०.0 0000 npn proponent miners tor त sent 243त 
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नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व ........................................... 243ब 
नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां .................. 243भ 
स्थानों का आरक्षण मु 

नगरपालिकः टाम: 32२८४ त तत 226 सातवीं, 2, 

नदी और नदी घाटी-- 
अंतरराज्यिक नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास ............................ सातवीं, 7, 

जम 8 सातवीं, १, 

Cr ४१३१: ३१११ ६६६४ सातवीं, 2, 

नागरिकता 
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को वदे से हटाया जानों ०२०७ ०००००००000000 nnn on bts 48() 
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की संक्रमणकालीन अवधि के विषय में विशेष उपबंध ............................................ 377 
नियोजन और बेकारी. ............................................. ०-००-०००० ०००००००० सातवीं, 3, 23 
निर्वचन 
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युक्तियुक्त निर्बधन का अधिरोपण ....................................................० ० 79 
निरहता-- 
सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ........................................... १03 और 92 
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आयुक्त-- 
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुकतों की नियुक्ति ................................ 324(2) और (3) 
आयुकतों को सेवा, आदि की शर्ते ............................. ननन 324(5) 
घाट शक आयत 0. 00 pp 324(4) 
आयुक्तों का पद से हटाया जाना ............................................. ००० 324(5), परंतुक 
राज्य विधान-मंडल के किसी सदस्य की निरहता से संबंधित प्रश्नों पर राज्यपाल का 
निर्वाचन आयोग से राय लेना...................................००००००००००००० ००००००००००० I92(2) 
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संसद्‌ और राज्य विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की 
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राज्य विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की राज्य 


'विधानेःमंडले को. शकितं ८००) क 
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक ................................... 
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निवारक निरोध 
सलाहकार बोर्ड 
का गठन और उसकी रिपोर्ट .....................................................०म 22(4)(क) 
द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ........................................०-०००००० लत 22(7) (ग) 
किसी राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध ... सातवीं, 3, 3 
भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध ......................................... सातवीं, ], 9 
निरोध अवधि-- 
का तीन मास से अधिक न होना ........................................०.-०० ०००० 22(4) 
का कुछ दशाओं में तीन मास से अधिक होना ..................................................... 22(4) (क) और 
(ख) 
निरोध की अधिकतम अवधि का संसद्‌ द्वारा विहित किया जाना.............................. 22(7) (क) और 
(ख) 
निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को संसूचित न किया जाना 
जो लोकहित के विरुद्ध हैं ....................................... नानानना 22(6) 
निरोध के आधारो की संसूचन ...-..5:१,..००.०२.०००५०००9० नससर n Re 22(5) 
निष्क्रांत संपत्ति 
अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन ...................................०..० ००००००० सातवीं, 3, 47 
निःशुल्क विधिक सहायता-- 
राज्य द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था ......................... 39क 
न्याय 
प्रशासन... ,:7..१627०) 0000p enone कक pope anes शमी सातवीं, 3, ]क 
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ............................................०-० 39क 
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त करना ........................................... उद्देशिका, 38 


सातवीं, 3, ]क 


न्याय प्रशासन 
जिला न्यायाधीश 


लियाकत nn ००५८ 233(7) 
000) न त क 236(ख) 
के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्रता .......................................... 233(2) 
जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनकी जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त 

होते के लिए पात्रता «५-०/००४ ४०७०४ २०३ तल गज बम ममल नव 233(2) 
कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि का विधिमान्यकरण .......................... 233(क) 


उच्च न्यायालय- देखिए उच्च न्यायालय। 
उच्चतम न्यायालय- देखिए उच्चतम न्यायालय। 


न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता ......................................००.००००००००००००००००य० नाना सातवीं, 3, ]2 
न्यायिक सेवा- 

किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति ..........................:.::2:::२१,२२२१२२२१०००::,२१,, 234 

0 र त र 236(ख) 


न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण-_ देखिए निदेशक तत्व। 
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(अनुक्रमणिका) 
न्यायालय-- 
अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना ....................................... ceo 247 
न्यायालयों का कृत्य करते रहना ......................................० ००००००० 375 
न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां अनुसूची 7 में दिए गए विषयों के बारे में ...... सातवीं, , 95 


उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का गठन और संगठन .... सातवीं, 2, 3 
उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां 


समवर्ती सूची में दिए गए विषयों के बारे में................................................ सातवीं, 3, 46 
राज्य सूची में दिए गए विषयों के बारे में .................................................. सातवीं, 2, 65 
न्यायालय का अवमान-- 
उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों का अवमान......................................... सातवीं, 3, 4 
न्यास ओर ब्यासी. 5... .. न त त? सातवीं, 3, 70 
शासकीय न्यासी .................................. ९.०.००० सातवीं, 3, 77 
पंचायते - 
संघ शान्यिक्षेत्रों “की लाग होता त तत 2435 
पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा................................... ००० 243ज 
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन .................................... 243ण 
पंचायता की सरचना ०:१ ४०० 0१00000 npn tamer bpm dering 243ग 


पंचायतों का गठन 


विद्यमान विधियों का बना रहना ........................................० ००००००० 243ढ 

पंचायतों: का, परिभाषण. क 243 

सदस्यता के लिए निरहताएं .................................................. ०.०००० 243च 

पचायता की 0 pp त त क 

पंचायतों के लिए निर्वाचन 

जाममा म कलम रकम मत त त 

लेखाओं का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा करना 

भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना ...................::::::::-::::००:११११११०००१०१०१०००००००००००० 243ड 

शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व .............................................०.० ००० 243छ 

पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां........................ 243ज 

स्थानो का त ला) 243घ 
पंजाब 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..........................................०-०ान चौथी 

ताज्या त त न न त त त त त पहली 
पत्तन-- 
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परमाणु ऊर्जा. .... 
परमादेश रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति. ............................................. 266(१) 
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परिभाषा- 


“देशी राज्य” की 
“धन विधेयक'' की- 
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भाग 3 के प्रयोजनों के लिए “राज्य” की ......................................०- ना 72 

भाग 4 के प्रयोजन के लिए “राज्य” की .............................. ०.०.०० 36 
परिवार नियोजन 

जनसख्या नियत्रण ओर त त ppp pnp np rnmnen run nrTnsn सातवीं, 3, 20क 
परिसीमा... त त त त र र त त सातवीं, 3, ॥3 
पश्चिमी बंगाल-- 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ...........................................न चौथी 

शल्य त तका पहली 
पशु-- 

पशुओं के प्रति क्रूरतां का निवारण ;....:,::,..+५-.-4.०२7०२००००००० ०००9०00000 सातवीं, 3, 7 

वन्य जीवजंतुओं और पक्षियों का संरक्षण .............................. नाना सातवीं, 3, 7ख 

पशु चिकित्सा, प्रशिक्षण और व्यवसाय, पशुधन का परिरक्षण आदि ........................... सातवीं 2, 5 
पांथशालाएँ और पांथशालापाल..................................................... ना सातवीं, 2, 3१ 
पागलपन और मानसिक हीनता-- 

पागल और मानसिक रूप से हीन व्यक्ति ...........................................०न सातवीं, 3, 6 
पासपोर्ट ०.१.१५५ .6 4900000 rn mop pope npn omnes nrannbrnpena oenar aves सातवीं, ।, ]9 
पिछड़े वर्ग-- 

की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग.............................................नााा 340 

की उन्नति के लिए विशेष उपबंध ......................................... नाना 5(4) 

को नियक्ति; आदि “मे आरक्षण... ०००000 nits 6(4) 
पुडुचेरी- 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ..........................................०-०न चौथी 

के लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सूजन ..................... 239क 

गज त त त पहली 
पुरातत्वीय स्थल और अवशेष-- 

रा ष यि. महत के तप पर न अप सातवीं, 3, 40 
पुल और फेरी: +... ८३4०09०0 oun npn सद सास ८ nn प कक मर nnn eran सातवीं, 2, १3 


त र castor ores vane सातवीं, 2, 2 
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पुलिस बल- 

की शक्तियों और अधिकारिता का राज्य से बाहर क्षेत्रों और रेल क्षेत्रों पर विस्तारण ........ सातवीं, ।, 80 
पुस्तकालय-- 

राज्यों हारा “नियत्रिते;, त त rn anne rss सातवीं, 2, ]2 

संस्थाएं भी देखिए। 
पसतक Dn ७१११ सातवीं, 3, 39 
पते कार्यः ४३:७५ ४३४४४: 8000 00:227 47०० आसाम सिन ४ 02200 52420 575:5% सातवीं, 3, 28 
पेंशन-- 

वरिभावाः 0 000 त त ना 366(१7) 

राज्या. हारा/संदेय%:446:4:::4:::६6::49:::204::42:::4:::202542:१::::::/:04:0:20::4:2३१०१०३५०६२१:०४३१३३ सातवीं, 2, 42 

सघ, हरी संदय ७००9909000000 pnp pnp nnn enn Ss eR सातवीं, ।, 77 
पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन. ................................................न. नानानं सातवीं, , 49 
पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद. .................................................. न सातवीं, ।, 53 
पोतपरिबहन और नौपरिवहन-- 

समुद्री मन ८०००००००० ००/00 त त त 2 न सातवीं, 4, 25 

अवदेशीय जलमाग दारां +«५3०8%0४५४३2/80/5 33080 32000585800%00५०88030005६ सातवीं, 3, 32 

राष्ट्राय जलिमांगा हार ८८२८६ pnp nppeener pepe errr nents सातवीं, , 24 
प्रकाश स्तंभ: ppb ppp के ३३००0 ता सातवीं, 4, 26 
प्रतिनिधित्व--देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व। 
प्रतिभातिं: परिभाषा... 2.42/00. Oppo सके ३ कर आरा नसम सनक 366(26) 
प्रतिषेध 

मादक पेयों और औषधियों का राज्य द्वारा प्रवर्तन-देखिए निदेशक तत्व। 
प्रतिषेध रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति. ................................................ 226 
प्रतिपाल्य-अधिकरण-- 

शासका “को संपदा: के लिएँ :२.::...४०१००,७२०७००००००० १०००००००0०000 pppoe ns सातवीं, 4, 34 

अन्य संपदाओं के लिए .....................-----०--०-०«>न्‍_न्‍>न्‍ननन्नन>ननञ् नल ल्‍न तन नत्नन न सातवीं, 2, 65 
प्रतिलिप्यंधिकार::५८८४२४४८४ ३३ त त त सातवीं, ।, 49 
परत्यपण न त? सातवीं, , ।8 
प्रत्याभूति; परिभाषाः त त त त तलका 366(73) 
प्रधान मंत्री- 

न कप 75(I) 

राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य ................................ 78 

का अत्रिपरिषुदे का प्रधान हीना: +२२44. 99900०99 007m ppp pnonn npr po neon 74(7) 

को लेता आर अ 75(6), 

सातवीं, 4, 75 

प्रवासी 

पाकिस्तान को और उससे- देखिए नागरिकता। 
प्रशासक-- 

संघ राज्यक्षेत्रों के लिए प्रशासक की नियुक्ति ............................................. 239(7) 

संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति ......................... 239ख 


प्रशासनिक संबंध 
संघ और राज्यों के बीच ...............................-..---१-१-०००००००००२००२०२००००००२००२०२००२०५०२००५२य 256, 262 
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प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख. ...... सातवीं, ।, 67 
प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषाः..-.: 5 5: : ४. ००००00 000d ers 350क 
प्रादेशिक परिषद्‌ -- 
ग्रादशिक परिषदो को गिन... 5.४ ०*.१००००५१५१ ५००००००००१० ३७४३ ०३४ ० सनक रन लत 5 
प्रादेशिक परिषदों का विघटन .............................. 
प्रादेशिक जिला और प्रादेशिक निधियों का प्रबंध 
प्रादेशिक परिषदों की शक्ति- 


ग्राम परिषद्‌ या न्यायालय गठित करना............................... ननन छठी, 4 
कर अधिरोपित करना और राजस्व का संग्रहण करना ............................... ००-५० छठी, 8 
विधियां बनाना .........................................५०००००००००००००००००२००० मर मर सनर रस तरस रस पक सपप छठी, 3 


प्रादेशिक परिषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन 
शक्ति प्रदत्त किया जाना .........:22222200922902232542929902९०:39932292922002049099022429092२०५१०३३००३५ 


प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, आदि का प्रकाशन 
संक्रमणकालीन उपबंध 


प्रसारण: .::...... ०००. 000oppppppppppppn ppp ie 040 7277 0027499077 08000 7073 05527 85 सातवीं, , 37 
फीस- 
न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों 
कला काम त त त त ला? सातवीं, 3, 47 
न्यायालय में ली जाने वाली फीसों को छोड़कर, राज्य सूची में दिए गए विषयों के 
बार मे फोय, 32223 20032: 27027::0 020 002707/ 22 दव १०६४ ntuple an 7,66 
न्यायालय में ली जाने वाली फोसों को छोड़कर, संघ सूची में दिए गए विषयों के 
लार मो पीस on eR सातवीं, १, 96 
उच्चतम न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों में ली जाने वाली फीस .................. सातवीं, 2, 3 
उच्चतम न्यायालय में ली जाने वाली फीस ..................................०-००००००००००० ना सातवीं, ], 77 
फेडरल न्यायालय - 
परिभावः, त ला 366(7]) 
के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध ..................................- ००" _«__नन्‍>्ञत- जज 5०55 374() 
फेडरल न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों, आदि के बारे में उपबंघ ......................... 374(2) 
बंदियों 
का निवारक निरोध के अधीन एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना ................. सातवीं, 3, 4 
बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति................................... 226 
नता त्रानां.ः...... १०7०००३००0000 र त त उद्देशिका 
बाजार और मेले: त ल सातवीं, 2, 28 
बाट और माप- 
के मानक. नियत “करता, 3३० ता की कक लत 00 २+ pnp सातवीं, 4, 50 
बाध्यताएं-- 
संघ और राज्यों की बाध्यताएं, संविधान के अधीन उनके संबंध में उपबंध ............... 294, 295 
लायलारः 5070 ppp पक सातवीं, 3, 37 
बालक - 
बालकों का नियोजन-देखिए मूल अधिकार। 
बालकों के लिए राज्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ...................................... 45 
बिहार 
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन .....................................००००० ००० चौथी 
क लिफ विवात परिषद 00200 83620 07320: 2300 272: 4:४० तक nnn vis nts 68 
00 त त त पहली 
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लीक वि त ता सातवीं, 4, 26 
लीमा र न त सातवीं, , 47 
बीमा निगम निगम के अधीन देखिए। 
बेकारी की दशा में राज्य द्वारा सहायता ........................:2..:::22:::::०१:२२११::२०००:::,१०,,,:२२१,१ 4] 
तार 0 ६१:८१ १३४१४१३३१६, ३६ ०१:,:३३११६१११,,१६३१:३०४ सातवीं, 4, 3१ 
बककारी: 00 2 ००००००००२०२00 सातवीं, 4, 45 
बैंककारी निगम. ...........................................००० ००००००००००००० सातवीं, 4, 43 
'वरस्टल सस्थाए त त त त त 45007 7: सातवीं, 2, 4 
भाग, परिभाषा: 2 तका 366(१6) 
भारत- 
में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास और निष्कासन .................................-----------०-७ सातवीं, 4, 9 
दाया “का त त त हक 
में नए राज्यों का प्रवेश ....... 
का नाम, भारत, अर्थात्‌ इंडिया 
का आधा 0:0005000004:04:402020045:4०:००३६१३ २७:१३ ००६:३:१३३३:१००१३: ०२३:३:३:::६३) ०६०३३१०३११६१३ ३३ ३०३१ 
0000 त त त त त ता , 9 
क राज्य ONC RRR CNN PP PEF RSP POP PN NORCO ENN FS 
भारत-_देखिए इंडिया। 
भारत का 'राज्यक्षेत्न, -:-...5 5.००.00 openers ni Sus I(3) 
भारत के नागरिक- स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों 
का भारत का नागरिक न होना....................................०-.००००००००००००००००० ०००० 9 
भारत का संविधान 
भारत के संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ ............................................. ३94क 
भारत के संविधान का संशोधन, संशोधन करने की संसद्‌ की शक्ति और उसकी 
किया १० कप रट 368 
भारत के संविधान का प्रारंभ ................................०००००० ००००००००००००० 394 
भारत के संविधान के निर्वचन के लिए साधारण खंड अधिनियम के उपबंधों का 
लागू होना 
संक्षिप्त नाम 
भारतं रक्षाः. त त तह सातवीं, ।, ॥ 
के प्रयोजन के लिए आवश्यक उद्योग ...................................००००००००००० ०० सातवीं, 4, 7 
भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध ................................................ सातवीं, ], 9 
भारत के उपराष्ट्रपति ५२८२५ ३.560000 0 0 तेल सास बेल कक pnp किक nemo 63 
के पद की, शत .::६0:/७५०६०८:४::६::८::६९::४:०:३:०३४:०५४३:६:००::::::३३:५:३३२६४८३:६:३४३४८:०::५ 662) और (4) 
क विलाचिन ७ nn pn RN re 66, सातवां, ], 72 
का राज्य सभा का पदेन सभापति होना .... 
के निर्वाचन से संबंधित विषय ....................................०..००००००००००००० ०००० 
द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान .....................................०..००००००००० ००००००००००००० 69 
के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं..................................................ः 66(3) 
का पद से हटाया जाना ............................................ समन मल पते मर 67, परंतुक (ख) 


छारा नि मी 73 मम न शमी 67, परंतुक (क) 
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के वेतन आदि 
55०4 मम की कर दम मा rr 

का राष्ट्रपति के पद में रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति के रूप में कार्य आदि करना .... 65 
के पद में रिक्ति 


भारत की भाषाएं. ........................................... 
भारत स्वतंत्रता अधिनियम, 3947 का निरसन. ........................................... ५००००० 
भारत शासन अधिनियम-- 

I CL: MOP MIRO RR RNR RN RP PRO POE ROPES 395 

के उपबंधों के संक्रमण के संबंध में राष्ट्रपति की उपबंध करने की शक्ति............... 392 
भारतीय रिजर्व बेक:5२५२३०४३/२००००८०४४४२४ ०४००० धर वध 27 707247 72077: सातवीं, १, 38 
रताय सबका न OS सातवीं, ], 68 
भाषा-- 

से संबंधित विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष उपबंघ ................................ 349 

मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं ............................... न 350क 

हिंदी भाषा के विकास के लिए संघ का कर्तव्य ................................- ००-०० 35] 

भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के लिए विशेष अधिकारी ...........................................१ 350ख 

विधेयकों आदि के प्राधिकृत पाठ की भाषा.......................................... नना ३48(१) (ख) और 

348(3) 

हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .........................................०.०० ०००००० 394क 

राजभाषा- 

के संबंध में आयोग और संसद्‌ की समिति........................................ न 344 

अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में पंद्रह वर्ष तक जारी रहना..................................... 343(2) 

संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की 

राजभाषा ..............................०००० ००००००००००००० ययय 346 

किसी राज्य की राजभाषा.................................................--०००००००००००००००००००००य मी 345 

अघर को राजभाषा. हिंन्दी होगी ४४:००:०१ ०००० 90/00 nates 343 

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा .................................- ०-०५ 348 

किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में 

विशेष Ek NBN IP IT PORN RON PORNO 347 

संसद्‌ में प्रयोग की जाने वाली भाषा त क I20 

शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग को जाने वाली भाषा ............. 350 

राज्य विधान-मंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा......................................... 2I0 
भाषाई अल्पसंख्यक 

बर्गो के लिए विशेष अधिकारी .......................................००००००००००००० ००००००००००००० 350ख 
भूतलक्षी “प्रभाव म त त क 20() 
भूमि, भू-धृति आदि पर अधिकार. ........................................................................... सातवीं, 2, ]8 
भू-राजस्व, उसका निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख आदि रखना. ........................... सातवीं, 2, 45 
मंत्रि-परिषद्‌-- 

राज्यों के लिए 


के द्वारा राज्यपाल को सलाह। उसकी जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की 


488 


भारत का संविधान 
(अनुक्रमणिका) 

मुख्य मंत्री--देखिए मुख्य मंत्री। 

का सामूहिक उत्तरदायित्व 

दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का मंत्रियों 

वकाः अधिकार 3200 त न nin nn eine 77 

मंत्रियों के वेतन, आदि .............................................०.०-० सन 64(5), 

सातवीं, 2, 40 
संघ के लिए-- 

मंत्रि-परिषद्‌ के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह-- 
उसकी जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी ................................ 74(2) 
मंत्रि-परिषद्‌ का सामूहिक उत्तरदायित्व ................................................. 75(3) 
नत्रिवपरिषद के तय ७ ०00000000 ppm pp nnn ees 74 
अत्रीऽका. नियतिः). ../ ५००9०0 7२०२० सप 70 बी रच 2 oun आकर et bens TESTE 75(4) 
मंत्रियों द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ...............................-.. ५५-५७ 75(4) 
पद के लिए अर्हताएँ ....................-----««न«>्नब>्न->नच्नत न नन न न रन न5+ 75(5) 
दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने का 
मंत्रियों का अधिकार रर 88 
कत्रिया के वेतन आति, opp ppp nnn ntn nn nnrnnN 75(6), 


सातवीं, ], 75 
प्रधान मंत्री--देखिए प्रधान मंत्री। 


मछली पकड़ना और मीनक्षेत्र-- 


राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे ........................................०.०.०००० ०००००००० सातवीं, 4, 57 
मणिपुर 
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन .....................................०.०००००० ०० चौथी 
राज्य के संबंध में विशेष उपबंध .................................. ००० >«>>>">>ञ>>ञञ ञ्ञ न 37ग 
श्याम पहली 
मत 


आनुपातिक प्रतिनिधित्व सहित एकल संक्रमणीय मत- देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व। 


मध्य प्रदेश 
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ....................................०.० ०००-० चौथी 
को बिधान परिषि क त क 768 
णाय त की पहली 
मनोरंजन और आमोद. ................................................. ०००००००० सातवीं, 2, 33 
महाधिवक्ता-- 
कापनियुवितिः . 6) 6 pp pv 65(7) 
or 200 7 PTR PON OS NI YS 65(2) 
को नियुक्ति के लिए अर्हताएं ................................. ec 65(I) 
के पारिश्रमिक, आदि........................................- ००००००००००००२ 65(3) 
का राज्य विधान-मंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार .......................... 77 
कील त त त 465(3) 
महापत्तन-- सातवीं, ।, 27 
0007 43020 oe nN inn Ns 07000: ३64(2)(क) 
को विधि लागू करने के बारे में विशेष उपबंध ..................................................... 364(7) 


भारत का संविधान 489 
(अनुक्रमणिका) 

महाप्रशासंकः ५3 ३४७४४३७४४४ ppp ;२०४४००४४४०००४४ ४३४३० २००२८ 20007: 20/80% is सातवीं, 3, 77 
महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध-देखिए राष्ट्रपति। 
महान्यायबादी-- 

आनिवित नार १0३० 0१22 76(7) 

क 76(2) 

का सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार ................................................. 76(3) 

का संसद्‌ की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार............................................. 83 

का त्रतन०औरु भति, आदि 2 तक 76(4) 
महाराष्ट्र-- 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ...................... ....--.-------">«>_न्‍_>््ञ-न-+ चौथी 

की विधान 2 ला त त न तत त ता 768 

विकास बोर्डो की स्थापना के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व ........................ 37१(2) 

जय त त त त पहली 
महालेखापरीक्षक- देखिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक। 
महाद्वीपीय मग्नतट-- 

राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित चीजों का संघ में निहित 

न त त कर 297 
मादक तिल NN सातवीं, 3, 9 
मादक पेय, आदि-_देखिए मद्यनिषेध। 
'माथ्यस्थाम्‌ः..., ००७.) त त न मे व कल मम लक मल त मम सातवीं, 3, ॥3 
मान्यता लोक कार्यों, अभिलेखों की और न्यायिक कार्यवाहियां 3, ॥2 
माल- 

का वहन-- 

वायुमार्ग, रेल या समुद्र द्वारा और राष्ट्रीय जलमार्गो द्वारा ................................. सातवीं, ], 30 
अतरदेशीय जलमागा द्वारा. ४.००१५१० ०9०/000) सडक न 28 ORR सातवीं, 3, 72 

माल के वहन पर कर-वित्त के अधीन देखिए। 

आल को «परिभावी... त त त ds 366(72) 

माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण .........................................०-००००० नन सातवीं, 2, 27 

भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या अंतरराज्यीय परिवहन किए जाने वाले माल 

की वबॉलिटो' के अनेके... ०5858 ००१०००००0००00 0p ooops nent सातवीं, १, 57 

माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर कर--वित्त के अधीन देखिए। 
मिजोरम-- 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन .............................. ७-० ७«>-न्‍_>न्‍्न्‍न्‍न्‍न+ चौथी 

राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ..................................----०---"«>_>न्‍जञ_ञञ-> जज 5०55 37]छ 

ता i पहली 

तम जनजाति १0०/१99 0 npn ppp ppp मल मे रस समन रत mpm nde nn nner tenn छठी 
मीन क्षेत्र ००००१-०१००0 0000 0mm nppp ppm ons esrbv ln entnt noe an erent ptt sn se eid सातवीं, 2, 27 
मुख्य मंत्री 

का नियवः np nnn RR 


मंत्रि-परिषद्‌ का प्रधान होना 
का राज्यपाल को जानकारी देने आदि का कर्तव्य ............................................... 
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(अनुक्रमणिका) 
मुदणालयः .::,. 00१०0५०000000 ppp कक त न सातवीं, 3, 39 
मलो आप तल भाग 3 
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार-- 
अल्पसंख्यक-वर्गो के हितों का संरक्षण ............................ ननन 29 
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार .... 30 
सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना ............................................... 25 
मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का राज्य द्वारा 
नहीं बनाया जानी, त त त penn es 3(2) 
हन्य वन त त लत न मम त अर Tne 3(]) 
मूल अधिकारों का प्रभावी करने के लिए विधान .......................................... 35 
मूल अधिकारों का सशस्त्र बलों को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद्‌ को 
शक्ति 5.५.००० 00nd pneu neds तन 33 
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ......................... ननन 22 


निम्नलिखित के संबंध में संरक्षण 
() अपराधों के लिए दोषसिद्धि; 
(2) एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक विचारण; और 


(3) स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी के रूप में उपसंजात होना .............................. 20 
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ............................. coco 2] 
सेना विधि प्रवृत्त होने के दौरान मूल अधिकारों पर निर्बधन .................................... 34 


शोषण के विरुद्ध अधिकार- 
सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की राज्य की 


न त र 23(2) 

कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ........................................ 24 

मानव के दुर्व्यापार और जबरदस्ती लिया जाने वाला श्रम का प्रतिषेध ............... 23(7) 

नागरिकों का अधिकार. 

शांतिपूर्वक सम्मेलन की. 6083 38867४४४२३४४४२३३०७४७६७४ ४३४४४ ४८ np स्व Re १9(१)(ख) 
और (3) 

सगन बन का TR RCRD ONT Re DO RR RNR १9()(ग) 
और (4) 

वाक स्वात्म का... 00 q0ppnnpnnpp ppp pnp pn en 2 विस 2 ये का eines 9(7) (क) 
और (2) 

भारत में सर्वत्र संचरण का ............................ ००००००००००००० ०० ००००००००0 १9() (ध) 
और (5) 

कोई: लता करता का on तत 9(7) (घ) 
और (5) 

भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने का ...................................... 9(१) (ङ) और 
(5) 

सांविधानिक उपचारों का अधिकार ........................................०.००००००००००० ०० 32, 35 

अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, समुचित कार्यवाहियों द्वारा 

उच्चतम न्यायालय में ............................ ९०.००.०००० ००००००००००००० 32 

आपात के दौरान अधिकारों का निलंबन .............................. ५ -५---००००-०००--०- 359 


आपात के अधीन भी देखिए। 
समता का अधिकार. 


उपाधियो का ँत..2+ 275 mp npn on deed nlite andes 78 
उपाधियों के अधीन भी देखिए। 
अस्पृश्यता का अन्त ................................००० ०००००००० I7 


विधि के समक्ष समता ........................................० ०००००००००००० ००००००००००२०२२य० >> ५5५५5 24 
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(अनुक्रमणिका) 
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता.............................................. 76 
पिछड़े वर्गो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध 
करने को राज्य को शक्ति त लाला 5(4) 
स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने की राज्य की शक्ति ............ I5(3) 
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने का 
ति nnn pd त त त ता 5(7) 


सार्वजनिक स्थल तक पहुंचने और उसे उपयोग करने का नागरिक का अधिकार .... 75(2) 
धर्म-स्वातंत््य का अधिकार 
कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने 


के बार: म स्वत 99००00 nunnery 28 
किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता ..... 27 
अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने 
कास्वितवता त त 25 
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ..............................००००००००००००००० ००००००००० 26 
भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा ........................................... १2 
गाल कतत्य १000 न न न क भाग थक 
मेघालय- 
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ...............................----७«>->-न्‍-न्‍न+ चौथी 
र 0 पहली 
पर जनजाति: त ४ ०३४४४ स मेहर पका कप ता छ्ठी 
मेला देखिए बाजार और मेले। 
मौसम विज्ञान संगठन. .......४७७७४४७४४ ३०३३ नम त न?) सातवीं, 4, 68 
यान) यत नाति ppp तर पर सातवीं, 3, 35 
यात्रियों और माल का वहन-- 
वायुमा; रेला ` याः समुद्रः दारा त सर mnt innd सातवीं, 4, 30 
अंतरदेशीय जलमार्ग द्वारा लि त त सरेसर सरमत+»»<+ सातवीं, 3, 32 
दे आर जाति त nnn tenn resents ns सातवीं, ।, , 7 
और ॥5 
योजना, आर्थिक और सामाजिक ..................................- ०-० >«->न्‍>> न ल्‍ तन > लत सातवीं, 3, 20 
रजिस्ट्रीकरण, विलेखों और दस्तावेजों का ............................................० तन ५ सातवीं, 3, 6 
राजगामित्व संपत्ति होने से प्रोद्भूत होना ............................... ननन 296 
राजनयिक प्रतिनिधित्व. त ता सातवीं, 4, 2 
राजप्रमुखः. | त po 36१ 


राजभाषा! :....... ८०१००00००0000 ppp npn ४४ ०४४४:४०४४ ०४३३४ ३४३४४): 343 
के संबंध में आयोग और संसद्‌ की समिति .................................................ः 
दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग 
राज्य लोक सेवा आयोग 


सातवीं, 2, 47 


लोक सेवा आयोगों की संक्रमणकालीन अवधि के बारे में उपबंध ............................ 378 
LI RNAI CNR NRC ARN NDS I SRR IPO 35(]), सातवीं, 
, 70 
राजमार्ग, जिन्हें संसद्‌ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है.................................... सातवीं, , 23 
राजस्थान 
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ....................................०.००००० ना चौथी 
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राजस्व, संघ संपत्ति: से : ८/७ .७०००000 ppp npn 25 पड मर einer amr सातवीं, 4, 32 
राज्य के कृत्यों का सौंपना-- 
संघ को .............................. हत 
राज्य की नीति के निदेशक तत्व. ..................................................... न भाग 4 
कृषि और पशुपालन, राज्य द्वारा संगठित किया जाना ........................................... 48 
राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का लागू होना ..............................................- 
बेकारी, बुढ़ापा आदि की दशा में सहायता का उपबंध राज्य द्वारा किया जाना 
सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाना ...... 44 
कुटीरं उद्योग) राज्य ` द्वारा बढ़ानों :;:::.:-:..:००५००००३/०३००००० ०/0 nner erie 43 
गो-वध, आदि, राज्य द्वारा प्रतिषेध किया जाना .......................................... 48 
बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध राज्य द्वारा किया जाना .... 45 
समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ............................................०-० ३9क 
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आदि की अभिवृद्धि राज्य द्वारा किया जाना ................ 5१ 
न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाया 
जानाः... त त त त) 50 
काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाना ............ 42 
पोषाकार स्तर और जीवन स्तर ऊंचा करना, राज्य द्वारा अपना प्राथमिक कर्तव्य 
न त त त त लत 47 
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, आदि, राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाना 43 
प्रसूति सहायता, सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा उपबंध किया जाना ................... 42 
संस्मारक, आदि, का संरक्षण राज्य द्वारा किया जाना ............................................... 49 
उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना .......... .... 43क 
राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति तत्व 39 
मादक पेयों और औषधियों का प्रतिषेध, राज्य द्वारा किया जाना ........................ 47 
बेकारी, आदि की दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, राज्य 
द्वारोः सुनिश्चित किया “जाना ....... ५२. ४०२२ ०००००००४०००० eo nme aerodrome nese 4] 
कुछ तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति ......................................... ३ग 
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदि राज्य द्वारा सामाजिक अन्याय और शोषण 
से सरक्षण * प्रदान, किया जान ००८५ .0०५१ नर न यह पर बडी 46 
भाग 4 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा.................................................... 36 
ग्राम पंचायत, राज्य द्वारा संगठित किया जाना....................................... नी 40 
राज्यक्षेत्रीय सागर खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित चीजों का संघ में निहित 
होना त त तत तत त न त रा 297 
राज्य सभा- 
गे इथानोी को 220 त ००२0१०9000 pbnopepnp ppp penenbenpdpbnsreen sb oetsnente arnt 80(2), चौथी 
के सभापति 
का पीठासीन न होना जब उसे हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो ............ 92 
[pI RCE SIRNAS ESRF SOR PI SR YS 97, दूसरी, ग, 
सातवीं, 4, 73 
भारत के उपराष्ट्रपति का पदेन सभापति होना ...................................०-००००००००० ५5 64, 89(]) 
राज्यं सभा को ` सरचना. 5: ०५०००००१0000 80 
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राज्य सभा के उप सभापति-- 
का सभापति के रूप में कार्य करना....................................०००००००००००० ०००० £॥ | 
0002 त ता 89(2) 
का पीठासीन न होना जब उसे हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो ............ 92 
का पद से हटाया जाना ......................................०.०००००० ०००००००० 90(ग) 


दारा परदे त्याग: न 0 teens 90(ख) 

के वेतन, आ. ००२३४-४०:स स्ससालत्थेसरसो्य कलर स रस लत तल सपल लिख सम naan 97, दूसरी, ग, 
सातवीं, 4, 73 

द्वारा पद रिक्त किया जाना 


0002 न त 
राज्य सभा-- 
अधि OIRO ONE PPPS PRO SPOT 83(7) 
की किसी बैठक में गणपूर्ति ... 
प्रक्रियां के नियम, ०००० ०३००५००000 tpn पल किस उ मे २४२० ता 5 5 8 
का सचिवीय. कर्मचारियेंद त 000 0000000000 98(7) 
संसद्‌ भी देखिए। 
राज्यपाल-- 
राज्यपालों द्वारा न न 75-I76 
राज्यंपाला के लिए “भति, आदिः... ८६८०११०५००००. ७११०००000 0nmpnmpnnpppnppnpnrn pp 2२२ क 82642: 758 
राज्यपालों द्वारा विधान-मंडल के समस्त वार्षिक वित्तीय विवरण का रखवाया जाना ..... 202(7) 
राज्यपालो तकी. नियाविती +. ००७.१००७ ७१७ ०७0 केक अप सेवन pnp NRE I55 
संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों के रूप में राज्यपालों की नियुक्ति ................................. 239(2) 
विधेयक 
विषयको पर अनुगति३ ७ ०००३० ४०७- ४००३० ल कक nner 0 नहर सन Ne 200 
राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों का आरक्षण........................................... 200 
दो या अधिक राज्यों के लिए सामान्य राज्यपाल ............................................ १53 
शज्यपंलों के पद के लिए “शर्ते, ०३४ 3४ ppp ptneep meee 758 
सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्‌ ................................................ 463 
विधान-मंडल के सदस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर राज्यपालों का 
विनिरशियिय ४२०७० कप पक पल का न दस सबक 4 पक परत SISO किस तेल बी र 92(7) 
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपालों के कृत्यां का निर्वहन ................................ 60 
राज्यपालों की विवेकानुसार शक्ति ..........................................०.०० ल्‍ल लत 63() और 
(2), छठी, 9 और 
78 
राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध 
मे अधिकारः ४58७2 5०००४ तक कि त त १58(3), दूसरी, 


क, सातवीं, ।, 75 
किसी राज्य सरकार की कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई 


कहा जाएगी ३५०४ र त ne 66(7) 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपालों में निहित होना .................................. 54 
राज्यपालों की विधायी शक्तियां ..........................................०००००००००००००००००० 23 
अध्यादेश के अधीन भी देखिए। 
राज्यपालों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ........................................ ००००००००००००० 59 


राज्यपालों की शक्ति 
मजिस्ट्रेटों पर भाग 6, अध्याय 6 लागू करने की राज्यपालों की शक्ति ................... 237 
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निम्नलिखित को नियुक्त करने की शक्ति-- 
() महाधिवक्ता को-महाधिवक्ता देखिए। 
(7) अध्यक्ष के पद पर अस्थायी रिक्तियां भरने के लिए राज्य विधान सभा 


कस्य erro ban dpm deren orn nT or hated 80(7) 
(#) सभापति के पद के लिए रिक्तियां भरने के लिए राज्य विधान परिषद्‌ 
कतस्य npn ppp pnp तत netsh 84(7) 


(¡४) लोक सेवा आयोग के सदस्यों को- देखिए लोक सेवा आयोग। 
(३४) मंत्रियों को-देखिए मंत्रिपरिषद्‌। 
विधान-मंडल के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित मामलों में निर्वाचन आयोग 


की राय लेने की शक्ति ...................:.....५२५.५५२००३५०५२०३००२०३४०२०२३००५०००२५०५२०००५२०३ ४ I92(2) 
संघ को राज्य के कृत्य सौंपने की शक्ति ......................................... 9 क99 सलमल»+ 258क 
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों, आदि के बारे में 
विनियम बनाने की शक्ति ...................................०.०००००००००००००००००० ययय 38 
निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने की शक्ति 
आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन ................................... मी 66(2) 
सरकार का कार्य सुविधापूर्वक किया जाना ...............................................न 66(3) 
राज्य विधान-मंडल के सदनों के बीच संचार से संबंधित प्रक्रिया .................... 208(3) 
किसी उच्च न्यायालय के लिए अधिकारियों की भर्ती आदि ............................ 229(१), परंतुक 
विधान-मंडल के सदस्यों के सचिवीय कर्मचारिवृंद को भर्ती ............................ 87(3) 
क्षमा आदि करने और दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की 
जल ECS PI PIO SMO PPO SD 6I 
विधान सभा में आंग्ल-भारतीयों को नामनिर्देशित करने की शक्ति ..................... 333 
विधान परिषद्‌ में सदस्यों को नामनिर्देशित करने की शक्ति ............................. 7I(3)(ख) 
और 777(5) 
राज्यपालों का विधिक कार्यवाहियों से संरक्षण .................................. न 36] 
राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं ...................................................... I57 
राज्यपाल की सिफारिश पर किसी आनुदान की मांग किया जाना .............................. 203(3) 
धन विधेयक पुरःस्थापित किए जाने के लिए आवश्यक ........................................... 207 
अपेक्षाओं को प्रक्रिया के विषय के रूप में मानना.......................................... 255 
राज्यपाल द्वारा पद त्याग करना..................................०.००.००००००००००० ०००००००० १56(2) 
राज्यपाल का विधान-मंडल में अभिभाषण करने और उनको संदेश भेजने का 
अधिकार lB 75 
राज्यपाल का विधान-मंडल को आहूत करने, सत्रावसान करने और विघटन करने का 
अविक... rp 74 
राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण .........................-:..१;:०८०५२५०००२००३२२५०००००२६०२५२४००५२६०५२४५ 76 
राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व ............................................०००००००००००००००००० ०००००० 37I(2) 
अनुपूरक अनुदान, राज्यपाल विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा .................................. 205(I) 
राज्यपाल को पदावधि: :. ८८८.०400 nmr rete nme nets buena न «99 56 


राज्य विधान-मंडल 


के अधिनियमों का सिफारिशों और पूर्व मंजूरी संबंधी अपेक्षाओं के अभाव में अविधिमान्य 
नहीत: त र 255 
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विधेयकों की अनुमति-देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति। 
की समितियों, की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, उनके समक्ष व्यक्तियों को 
हाजिर कराना और दस्तावेज पेश करना ............................................. नल 


में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में 
चर्चा न किया जानों:.६.०7०००)मके३ से के लेन रत के सम ले फल अली य 


495 


होना ३०० 2 
अन्य व्यय का विधान-मंडल के मतदान के अधीन होना ....................................... 
में भाषा-देखिए भाषा। 
द्वारा बनाई गई विधियों से असंगत होने की दशा में अप्रवर्तनशील होना ................... 
की विधायी प्रक्रिया. .....................................०.००० ००००००००००००० 

वित्तीय विषयो के सबंध गे ४.०.००० 0000 open pment nner 


धन विधेयकों के संबंध में .............................०.०००० ००००००००००००० 

लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, आदि के संबंध में ................................... 
के सदस्यों 

के लिए निरहताए 2. /० 00. oponpppprnnoon omen अर धर 42820 isons ton 22 

की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ............................ ८५-५० 

द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान 

के विशेषाधिकार, आदि ...........................................०००-०००००००००००००००००० ००० 


के लिए अर्हताएं...-........>.-5-०.२००००००.५ ०००००००9०० सन तक सती कतार सन सर स>त nen सच कसर का 
द्वारा पठे त्याग:.3.23 28% ७३४ त त sn Be 
केः लता आग आते त क) 


द्वारा स्थानों, आदि का रिक्त किया जाना ............................-----०००----००-०-०-- 
द्वारा शपथ लिए बिना या प्रतिज्ञान, आदि किए बिना मत, आदि देना 
रिक्तियों के होते हुए भी विधान-मंडल के कार्य करने की शक्ति और 


उसकी 777 त त त त मी त त nr त? 
राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति ...................... 
निम्नलिखित के बारे में विधियां बनाने की शक्ति- 

समंनती. सनी त heeds 
विधान-मंडल-- 
के विशेषाधिकार, [न त त यय 
की कार्यवाहियों की विधिमान्यता को-- 
न्यायालयों द्वारा प्रश्‍नगत न किया जाना ..............................- ५-०" >«>>>ञञ>>>+595५ 
की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण .................................००००००० ००००० 
का सत्रावसान ...................................०.०००००००००० ००००००२००० 


25I-254 
95-20I 
202-206 


98, सातवीं, 2, 
38 

I73 
१90(3)(ख) 
95, सातवीं, 2, 
39 

90 

93 


I89 
32] 


246(2), 
सातवीं, 3 
328 
267(2) 
209 
246(3), 
सातवीं, 2 


१94(3), सातवीं 
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(अनुक्रमणिका) 
में गणपति 20:02840204400 नन नकरात्मक सानिमा 89(3) 
म नचा परे निर्धनः. ०... ७/७ ००७0000 00) pppppppppppppnpppnpnnppp ppp pln nas 27I 
प्रक्रिया के नियम + ८/6000 त त ers n ides 208 
का मिनाति npn तर 87 
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बारे में विशेष उपबंध ............................................ 37I(2) 
राज्य विधान-मंडल के अधिवेशन को- 
आहुते “करनी त न ee किस । 74 
संघ का राज्यों के साथ- 
ग्रजोगनिक Ic SON RY POI NINO POMS 256-26] 
विधाया बल 245-255 
विधान-मंडल के सदनों में मतदान .....................................०.०-००००००००००० ००० 89 
राज्यसचीः.;.,.....:.८..०००0 त री sos त sioner सातवीं, 2 
राज्या न Yd अनुच्छेद ], पहली 
महाधिवक्ता-देखिए महाधिवक्ता। 
क्षेत्रों का परिवर्तन, आदि ........................................०.. ००००००००००००२ ययय 3 
राज्यों के बीच समन्वय राष्ट्रपति की अंतरराज्य परिषद्‌ नियुक्त करने की शक्ति ........ 263 
संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता 
किमालि) 365 
राज्यों की कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाना............................. 66(7) 
की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ...........................................०.०००००००००००००० ०० 62 
की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना............................................. 54(7) 
राज्यों में सांविधानिक तंत्र का विफल हो जाना ........................................००००० 356 
जए राज्या को निर्माण ०2 त tenes 3 


राज्यपाल-देखिए राज्यपाल। 
उच्च न्यायालय-देखिए उच्च न्यायालय। 


विधान सभा- 
का सरचना. त त त 70 
का Ten 007 NRT 74(2) (ख) 
की अवधिः. त त त १72 
में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व .............................................. 333 
में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व ...................... 332 
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष - 
'को निर्णायक मतं:---*.-..१०५०५० २००. ८०००9००0० सनक सन सीएम सन पर से प नरम nu pnd ennnn ups runes 89(7), परंतुक 
को “सुना जाना | ८६४४३०४० ४४३ के लिए ननम सनम सत 8 कम १78 
को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होने पर उनका पीठासीन न होना................. १8॥ 
की अनुपस्थिति, आदि के दौरान उनके कर्तव्यों का पालन ...................................... 780 
को प्प से हटाया जाग त vp RN 79(ग) 
दारा पढे सेः त्यागाः. त ppp ppp त त Ben nuns 78(ख) 
के बेतन और भत्ते: “आदि +..,::.०८० ४५०00000090 से लए pomp bonne 786, दूसरी, ग, 8 


और सातवीं, 2, 38 
के पद की रिक्ति .........................................०.०००००००००००००००००००००२०२ २०००२२२ 79(क) 
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(अनुक्रमणिका) 
विधान परिषद्‌ 
का ठत्माठन व्यास त 69 
के सभापति और उप-सभापति-- 
का निणबिक मरत, त त त का 489(१) 
बा लगाम त न त त त त 782 
को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन होने पर उनका पीठासीन न होना................. 85 
की अनुपस्थिति, आदि के दौरान उनके कर्तव्यों का पालन ...................................... 784 
या पद से हटाया जाना...........................................०००० ००००००००००००० 83(ग) 
दारा त्याग 25 83(ख) 
के: वेतत और भे) आदि... ८८०२००००9000 नमन मनन ranne pera nen 486, दूसरी, ग 


और सातवीं, 2, 38 


लोक कल्य 2.८०/०१ ०0१ ०0000 न ने पर राजी काम क? 38 
राष्टपात त nS 52 

दारा “भाभिभाषिण ली हक जल त त सकल 86-87 

वार्षिक वित्तीय विवरण संसद्‌ के समक्ष रखवाएगा .................................................. I2(7) 


निम्नलिखित की नियुक्ति 
महान्यायवादी-देखिए महान्यायवादी। 
संघ और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य-देखिए लोक सेवा आयोग। 
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश-देखिए उच्च न्यायालय। 
उच्चतम न्यायालय-देखिए उच्चतम न्यायालय। 
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक-देखिए नियंत्रक और महालेखापरीक्षक। 
राज्यों के राज्यपाल-देखिए राज्यपाल। 
प्रधान मंत्री और अन्य मंत्री-देखिए मंत्रिपरिषद्‌। 
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के लिए विशेष अधिकारी ........................................ 350(ख) 
अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अधिकार-देखिए अनुसूचित जाति। 
उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों 


से संबंधित नियमों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन ............. Ct 46(2), परन्तुक 
राष्ट्रपति की अनुमति 

साधारंगँ विंधेषक्कों पर ,+.०.८०9७५०0०० त त rn Dn 7II 
संविधान का संशोधन करने वाले संसद्‌ के विधेयकों पर ........................................ 368 
राज्य विधान-मंडल के विधेयकों पर ................................ ननन 20] 
कुछ दशाओं में जल या विद्युत पर करों के 

अधिरोपण संबंधी विधेयकों पर............................... ननन 288(2) 
राष्ट्रपति लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद्‌ के समक्ष रखवाएगा ............................................ 5I(7) 
राट्रिपति केः प॒दः की लिएँ शत, ०००७०५०9५0000 00 poppe कील तल Rien iin 59 


राज्य के अधीन सेवा करने वाले व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी राज्य से उपाधियां, भेंट 
आदि स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक ............................. 8(3) और (4) 
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(अनुक्रमणिका) 
संघ की संविदाओ का राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित किया जाना ........................... 299(7) 
सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्‌ ......................................................... 74(]) 
राष्ट्रपति द्वारा संसद्‌ के सदस्यों को निररहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ......... 03(7) 
संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित होना ......................................... 53(2) 
निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, आदि- 
देखिए निर्वाचन। 
राष्टपति का निर्वाचित, 2०४२-२४ १०000०00 ler nen 54, सातवीं, 7, 72 
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता ...........................................० ९०००००००० 57 
राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार, आदि .......................................... 59(3), दूसरी, क, 
सातवीं, ।, 75 
भारत सरकार की कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी ......... 77(0) 
राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन आदि-देखिए वित्त। 
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया .............................०००००००००००० ०००००००००००००. 6] 
राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ........................................०००००००००००००००००००००००००००० ००६०८०८० 23(7) 
राष्ट्रपतिं के निर्वाचन को रीतिं +. : २०८२०००. ०००.००००००००० ००००० orn ne 55 
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय .......................................००.०००००००००० नन 7] 
सदनों को राष्ट्रपति के संदेश आदि ...................................... ०० 86 
ष्ट्रपति होगे शपथ को प्रतिज्ञानं +८, १००२८००० ०००००००००0०00 60 
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति-देखिए अध्यादेश। 
राष्ट्रपति की शक्ति 
विधियों का अनुकूलन, करने की ,.........८६२४८२२००+तसतकभ on oorngpintn nono 372 और 372क 
विमानक्षेत्रों और महापत्तनों को उपांतरणों सहित विधियां लागू करने की .................... 364 
राज्य सभा के कार्यकारी सभापति नियुक्त करने की .............................- ००००-०० 9I(7) 
लोक सभा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने की. ...............................------०००--०-- 95(7) 
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट 
देने के लिए आयोग नियुक्त करने की .....................................०-००- नना 


पिछड़े वर्गो को दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्त करने की 
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए 5 वर्ष की अवधि के दौरान अंग्रेजी के 


अतिरिक्त हिन्दी का और देवनागरी अंकों का प्रयोग प्राधिकृत करने की ................... 343(2), परंतुक 
संघ के कार्यो के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी प्रधान मंत्री 

से “जानकारी मागाने का. त क 78ख 
राजभाषा के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित करने की ......................... 03(2) 
सार्वजनिक महत्व के विधि या तथ्य के प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय से 

रामर कारन क मम मम rnp पनन सासन तस 43 
किसी राज्य की विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विदेशी राज्य घोषित न करने को .......... 367(3), परंतुक 
कुछ दशाओं में संघ के कृत्य राज्यों को सौंपने की ............................ ०५५५-०० 258(7) 
अंतरराज्य परिषद्‌ की स्थापना करने की .................................. न न नननन 263 
क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण 

क्रेने चो नास pnp मम मम मर मर कम कि मम 72 
विद्यमान विधियों के अनुकूलन के लिए आदेश जारी करने को ............................... 372(2) 


संक्रमणकालीन अवधि के दौरान कठिनाइयों को दूर करने के लिए आदेश जारी 
करन की 000/00 0 न rn i 392 


भारत का संविधान 499 


(अनुक्रमणिका) 

कुछ राज्यों की संघ से अनुदानों के बारे में आदेश जारी करने की ........................ 275(2) 
आपात की उद्घोषणा जारी करने की-देखिए आपात। 
अनपेक्षित व्यय पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम धन देने की .......... 267() 
निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश 

करने त त न न? 373 
विद्यमान राज्य-विधि के अधीन नदी घाटी परियोजनाओं में जल या विद्युत के संबंध 

में कर जारी रखने के लिए आदेश द्वारा उपबंध करने को................................. 288(7) 
आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करने को ........... 60 
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की ......................---००---०-००००«««>«न्‍्नन्न्लननन्->न>+-- 240 
संघ, राज्य और संयुक्त लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की 

शर्तों आदि के संबंध में विनियम बनाने की ........................................... 378 
उच्चतम न्यायालय के पदधारियों की नियुक्ति के बारे में संघ लोक सेवा आयोग से 

परामर्श करके नियम बनाने की .......................................०.०.००० ०० 46(7), परंतुक 
राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों, आदि के अधिप्रमाणन के बारे 

में नियम बनाने की ............................... ००० 77(2) 
लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कार्मिकों की सेवा शर्तों के बारे में नियम 

0036 त न रस 48(5) 
संसद्‌ और राज्य विधान-मंडल की दोहरी सदस्यता के बारे में नियम बनाने की ....... 0I(2) 
दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में प्रक्रिया संबंधी नियम बनाने की .......................... 8(3) 
लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय के कर्मचारिवृंद की भर्ती और सेवा-शर्तो के 

बारे में नियम बनाने की त न न न 98(3) 
सरकारी कार्य करने और उसे मंत्रियों के बीच आबंटित करने के बारे में नियम 

नाने “को +)... 00000 pnp त ४2२२३ सकल. 77(3) 
लोक सभा में आंग्ल-भारतीयों के नामनिर्देशन की .................................. न 33१ 
राज्य सभा में बारह सदस्यों के नामनिर्देशन की ...................................- नान 80() (क) 
राज्यों के बीच आय पर करों का वितरण करने का प्रतिशत विहित करने की .......... 270 
उच्चतम न्यायालय के आदेशों के प्रवर्तन देने की रीति विहित करने की .................. 42(4) 
संक्रमणकालीन अवधि के दौरान कठिनाइयों को दूर करने की ................................. 392(7) 
राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां विनिर्दिष्ट 

करन ल त त त त त मल ३4१, 342 
संसद्‌ के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की ....................................... 08(१) 
संसद्‌ सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और उसका विघटन करने की ............. 85() और (2) 
की पूर्व मंजूरी- 
राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बधन अधिरोपित करने वाले किसी 

विधेयक को राज्य विधान-ल में पुरःस्थापित करने के लिए आवश्यक ................. 304(ख), परंतुक 
को केवल प्रक्रिया का विषय मानना ............................................ ० 255 
राष्ट्रपति का विधिक कार्यवाहियों से संरक्षण ............................ ० नाना 36१ 
के पद! के लिए अहताए/0:224404440/0६:३३::४३८:०३:३६४८४०३:००४६::२४:/६:३:३०:३:३१:६,६६६८६३६३३३, 58 
किसी अनुदान की मांग किए जाने पर राष्ट्रपति की सिफारिश ........................ 3(3) 
निम्नलिखित विधेयक के पुरःस्थापन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की अपेक्षा का होना- 

(५) ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले .................. 274(7) 
(म) वित्तीय विषयों के बारे में ...........................................०००ना १॥7(4) 


(फा) नए राज्यों के निर्माण या राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन, आदि के 
बार आम त हि 3, परंतुक 
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राष्ट्रपति की सिफारिश को केवल प्रक्रिया का विषय मानना .................................... 255 
राष्ट्रपति को पद से हटाया जाना .......................:::22:::2222.2222:::१०००:३२२१११२२०११,३१००:,,२,, 56(१) 
परंतुक (ख) 

राष्ट्रपति द्वारा अनुपूरक अनुदानों को संसद्‌ के समक्ष रखवाया जाना ......................... 75(]) 
राष्टपति काः पदावर, त pp RN 56 
राष्ट्रपति के पद की रिक्ति और उसे भरने को प्रक्रिया ..............................- ५-७ 62 

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग-........................................................................न. 24क 
के क त कता) 24ख 

तला यरिभाषा त ता 366(20), सातवीं, 


रोग और नाशकजीव-- 


रोगों और नाशकजीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण 


लक्षद्वीप राज्य क्षेत्र 


लाटरियां सरकार द्वारा संचालित 


लेखा-- 


संघ और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप 
लेखापरीक्षा, संघ और राज्यों के लेखाओं की 


लोक ऋण-- 


राज्यों के-देखिए ऋण। 
संघ के-देखिए ऋण। 


लोक सभा- 
की संरचना 


के विनिश्चय, बहुमत द्वारा 


का उपाध्यक्ष-देखिए अध्यक्ष। 


के सदस्य-देखिए संसद्‌ के सदस्य। 


की प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति 
के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति 
में आंग्ल-भारतीयों का प्रतिनिधित्व (नामनिर्देशन) 
में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि का प्रतिनिधित्व 
में संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व 
के सचिवीय कर्मचारिवृंद कौ नियुक्ति आदि 


के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष-- 


का निर्णायक मत 
को चुनना 
का पीठासीन न होना, जब उन्हें पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो 
की अनुपस्थिति के दौरान उसके पद के कर्तव्यों का पालन 
का पद से हटाया जाना 
द्वारा पद त्याग 


के वेतन और भत्ते आदि 


], 22 


सातवीं, 3, 29 
पहली 
सातवीं, , 40 


50 
सातवीं, ], 76 


I00(3) 


95 
94(ग) और 96 
94(ख), 97, 
सातवीं, ], 73 
97, सातवीं, ], 
73, दूसरी, ग, 7 


द्वारा पद की रिक्ति `. ०.५ १५०००००००५०6 करत pnp लक अत, 2 अर pono पक vers 94(क) 
सदना. म मतदान “० १... ‹„ opm ppm ppppnpppmnp mprentonnnnns २५० लक लगा चार 00 
लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता. ................................................... ०००००००००० सातवीं, 2, 6 
लोक अधिसूचना, परिभाषा ....................................... नन 366(9) 


लोक व्यवस्था 
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लोक सेवा आयोग-- 
की वार्षिक: रिपोर्ट, ५४5६ 0: 270527 80700: 0055 enon opener preorder ond 323 


के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ३6(१) और 
(क) 

सदस्यों को सेवा शते २.०००००0 00000m pnp rrr nnn hss 38 

सदस्य न रहने पर पद धारण करने के लिए पात्रता ............................................ ३9(ख), (ग) 
और (च) 

सुन नियुक्ति” के लिए पावतो।80,२000४४४ ३४०४३ ३४४०४ ४४००० ते: 0 मगर 5 कह तक कर 3१9 

पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र न होना ................................ ननन 36(3) 

सदस्यों को पद से हटाया जाना..........................................-० ००००० ३6(2), 
परंतुक (ख) 

सदस्यों को पद से हटाया जाना या निलंबित किया जाना ....................................... 37 

सदस्यों द्वारा पद त्यांग......:......:..२०५..०१.००००१०9 ००00090000000 cen errno nnn ३6(2), 
परंतुक (क) 

सदस्यों “कोः “पदावधि +... , 5०4४१०००००००० ०000p ppm pump मकर रू 36(2) 

लोक सेवा आयोगों के व्यय का संचित निधि पर भारित होना 322 

त्य 320 

लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति ...................................... 32] 

ना त ro En 48क, सातवीं, 3, 

१7क 

वन्य जीवजंतुओं और पक्षियों का संरक्षण .................................. नाना सातवीं, 3, 7ख 

वन्यं जीवों का ` रक्षा... 00 000 ordre रस ने तर सम pooner 48क 


वयस्क मताधिकार-देखिए निर्वाचन। 
वाद और कार्यवाहियां 
संघ या राज्यों द्वारा या उनके विरुद्ध ..............................................०-००००००००००० 300 
वाणिज्य-देखिए व्यापार, वाणिज्य, आदि। 
वाणिज्य एकाधिकार - 


गुट ओर स्याय::270४४०४३७२३३४२४४४०३२)४४४४२४३३४६४४ nee blonds सातवीं, 3, 27 
वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण. ................................................ सातवीं, 2, 25 
वार्षिक वित्तीय विवरण-- 

संसदूँ की संम...) 0040000000000 त त त ness 72 

राज्यः विधान अडलो के सैम. +. ४०/०००० ००000000 pmpprpnarn propre nts 202 
विकास बोर्ड. ..............................................०.. ०००००० ००००००००००००य०यय ययय 37I(2) 

महाराष्ट्र और गुजरात के भागों के लिए पृथक्‌ विकास बोर्डो की स्थापना ................ 
वित्त- 


वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 


संयुक्त बैठक में.................................०००० ००००० 00 और 08 
ro त CPP ANYON PPP DP NO 07 
राज्य विधान-मंडल में ............................ ० 96 
संसद्‌ में धन विधेयक 
परिभाषा... 900000 ४४४४४ ४४०४४४३०४२४०३४४४४४४३२४४०४४४०४००३०४४४४: ४२४०६ 70 
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राज्य विधान-मंडल में धन विधेयक- 
परिभाषाः, १. ppp ppp 00027 70200 0 व 99 
के संबध “म “प्रक्रिया. र क 98 
राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए धन विधेयकों का आरक्षण............................. 20I 
वित्त- 
कुछ व्ययों और पेंशनों के विषय में संघ और राज्यों के बीच समायोजन ................ 290 


वार्षिक वित्तीय विवरण- 
देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण। 


देवस्थम्‌ निधियों को वार्षिक संदाय .............................. न 290क 
विधेयक, वित्त- 

Lorn: SOMO PT NOOO NOOO PPT OO PO २ I7 

राज्य विधातन्मडंलं में `... ‘०००५००००००००० पढे oo vdnpoonp one orev oni सर eno neers renee 207 
विधेयक, राज्यों को प्रभावित करने वाली कराधान के बारे में ................................. 274 
विधेयक भी देखिए। 
वित्त आयोग- 
का ताठा. कल pp 280(7) 
कात्य 0 nnn nN 280(3) 
की शक्तियां, संसद्‌ द्वारा अवधारित किया जाना............................................. 280(4) 
की सदस्यता के लिए अहताएं ............................................०००००० ०००००००००००० 280(2) 
को सिफारिशों का संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना............................... 28] 
आरत, को संचितः निधिः... हनन pnp nur 2 सतत क5 266 
को प्रतिभूति पर उधार लेना ................................ ननन 292 
कोः अभिर २४४८० ४२२२००३४०७४४००४२०९२२०७२०६३ ०८८०२ ४००४०४४०४४ १२२३ २००४२ ४८२०८ ४४ ००४७४ + कर करके 283(7) 
"परिभाषा... ८०. ९५..9.0600 00pm peppers 0 0 २३४ 25007 27006 ssn 266(]) 
वपर भारित pp 7I2(3) 
का संसद्‌ में मतदान के लिए न रखा जाना ........................................न 73(7) 
कज्यो (की रचित नितिन तल आर डर 40 कर denned neers 266 
की खतिभतिं परं इधाई लेगी ला 293 
की अभिरश्षा: आदि ८४००४ दम सिल्क पका सात सिवस कथन कप सा 5स आर 9 आप सपरपकस भर मर 283(2) 
Ci]: र 00703 2 02250 266(I) 
का विधान-मंडल में मतदान के लिए न रखा जाना........................................ 203(7) 
भारत की आकस्मिकता निधि ......................................०००००० ००००००००००००० 267(I) 
को :अभिरक्षीः आदि ००४००७४०४)३४४४०४४४० ४४००४ गा reins rn 2 54250 आज eo RTE 283() 
राज्य की आकस्मिकता निधि ..................................०..०.०००००००००००००००००००००य० ८०0२२ 267(2) 
की अभिरक्षा, आदि .........................................--०--० ००००००००००००६ 283(2) 
शुल्क - 
संघ द्वारा संगृहीत और संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले ................ 272 
संघ द्वारा संगृहीत किंतु राज्यों को सौपे जाने वाले................................................. 269 
कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में....................... नान सातवीं, 2, 47 
कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति में उत्तराधिकार के संबंध में......................................... सातवीं, ।, 88 


संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले और राज्यों द्वारा संगृहीत तथा विनियोजित किए 
जानिः बाली, त npn न न त त त त त) 268 
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सीमा-शुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क भी है .............................. «35. 33५«3»« सातवीं, 4, 83 
उत्पाद-शुल्क एल्कोहाली, लिकर, अफीम, इंडियन हेम्प, आदि पर ............................ सातवीं, 2, 5१ 
उत्पादनशुल्क, 'तंबाकूः आदि परः ;..+:+.:.:५५५.८.3०4-०20257 क त न सातवीं, , 84 
स्टांप-शुल्क, न्यायिक स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न .................. सातवीं, 3, 44 
स्टांप-शुल्क को दर विनिमयपत्रों, आदि के संबंध में ............................................ सातवीं, 4, 97 
संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों पर अधिभार ............................................... 27] 
संघ या राज्यों द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अनुदान .............................................. 282 
कुछ: राज्यों को संघ “हारी अनुदान +: #/:५.८.०4००५०90१/०0000u prune nennn सकस 275 
जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले में कुछ राज्यों को अनुदान ..... 273 
भाग ॥2 के प्रयोजनों के लिए “वित्त आयोग” का निर्वचन ................................... 264 
“शुद्ध आगम'' आदि की गणना .................................. ०.०००००० 279 
भारत और राज्यों का लोक लेखा ..........................................०-००-०० नर नक 266(2) 
संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की 
अभिर आदिः, .. क त त त 283 
लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वाद- 
कर्ताओं की जमाराशि में और अन्य धनराशियों का, यथास्थिति, भारत के लोक 
लेखे में या राज्य के लोक लेखे में संदत्त किया जाना ............................. 284 
राजस्व का संघ और राज्यों के बीच वितरण- 
शुल्क और कर, आदि, संघ द्वारा संगृहीत किए जाने वाले और राज्यों को 
पाणि जाने बाल त त त त ला 269 
संघ द्वारा उद्गृहीत और राज्यों के साथ बांटे जाने वाले ......................................... 270 और 272 
संघ द्वारा उद्गृहीत किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित .................................- 268 
जूट के निर्यात पर कुछ राज्यों को शुल्क के बदले में अनुदान ............................... 273 
संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिकार, संसद्‌ द्वारा अधिरोपित 
किया जनि. pnp त त ता? 27] 
विक्रय कर के अधिरोपण के बारे में निर्बधन ........................................... न 286 
राज्य द्वारा कराधान- 
से छूट, जल या विद्युत के विषयक मामलों में ................................................. 287, 288 
से संघ को संपत्ति को छूट............................... ननन 285 
अनुपूरक अनुदान-देखिए अनुपूरक अनुदान। 
कर- 
पाति in कक सातवीं, 2, 67 
Bs i सातवीं, ।, 85 
समाचारपत्रों में विज्ञापनों पर ....................................... नना सातवीं, ], 92 
अन्ति “विज्ञता पर मल न न enn सातवीं, 2, 55 
कणि आये परे. त त त तला सातवीं, 2, 46 
जीवजंतुओं और नौकाओं 0 त त लात सातवीं, 2, 59 
व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के, जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूंजी मूल्य 
रः औरं कंपनियां क्री पूँजी परे, त त त सर सातवीं, ।, 86 
माल “के, “प्रेषण परः. 6३2२० त सातवीं, ।, 92ख 
निंझुत के ° उपयोग या विक्रेयं घर ननम सनसनप मस लस npn ren सातवीं, 2, 53 
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स्थानीय पत्रों मे माल के प्रवेश परा .:+...:..०००:००१०09900enpprond ooops oneness सातवीं, 2, 52 
सड़कों या अंतरदेशीय जलमार्गो द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर ........ सातवीं, 2, 56 
आय पर कर, परिभाषा त लत भरे ननन ३6७(29) 
आय पर कर, कृषि आय से भिन .................................... ९.०० सातवीं, , 82 
भूमि और भवनों पर कर.......................................... नानानना सातवीं, 2, 49 
विलास वस्तुओं पर कर, जिनके अंतर्गत मनोरंजन, आमोद, दांव और झूत पर कर 

Ls मर हे हक त त त PERSP POPES RED सातवीं, 2, 62 
खनिज संबंधी अधिकारों पर कर...................................... ननन सातवीं, 2, 50 
वृत्तियों, व्यापारो, आजीविकाओं और नियोजन पर कर.......................................... 276, सातवीं, 2, 

60 

रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर सातवीं, ,89 


जाल के क्रये या विक्रय पर कर 4.4५०.०७० 0 noprepedprppppnn तल म+ सके अहम सितल सातवीं, 2, 54, 
280, सातवीं, १, 
92क 

समाचारपत्रों के क्रय या विक्रय पर कर..................................... ननन सातवीं, ।, 92 

स्टांप शुल्क से भिन्न, स्टाक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर कर .... सातवीं, ], 90 

सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों जिनके अंतर्गत ट्रामकारें भी हैं, पर कर .............. सातवीं, 2, 57 

किसी राज्य में, उस राज्य के बाहर उद्भूत दावों के लिए कर की वसूली .............. सातवीं, 3, 43 

माले या बोजियों परे सीमा न pmo नल सकल तक लक सातवीं, ।, 89 

कराधान, परिभाषा त mpnntn nnn elt राय मम 366(28) 

राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उद्गृहीत विद्यमान कर आदि का संघ सूची 

में वर्णित होने पर भी जारी रहना.......................................... नना 277 

विधि के प्राधिकार के बिना कर उद्गृहीत नहीं किए जाएंगे .................................... 265 

राज्य की संपत्ति और उससे आय को संघ के कराधान से छूट .............................. 289 


वित्त आयोग-देखिए वित्त। 
वित्त निगम-देखिए निगम। 


विदेश कार्य 
विदेश कार्य संबंधी कारणों से निवारक निरोध 
विदेशी ऋण 
विद्युत पर कर-देखिए वित्त के अंतर्गत। 
विद्यमान विधि परिभाषा... . ०८८... /०२४०००१००३००० ००9० opppep rnp orden तन चल आर व सार 366(70) 
विदेशी बढ़ा, त र nner nbn सातवीं, ।, 36 
विदेशी राज्य, परिभाषा .........................................०..० ००००००००००००० 367(3) 
वैदेशिक अधिकारिता .............................................००० ००००००००००००० ययय सातवीं, 4, १6 
' विवाह 6/0000 nmr npn np रत 27270 7020 20 np dneninr in nis सातवीं, 3, 5 
विष pp ppp ppp nn ret re अर सातवीं, 3, १9 


विधान परिषद्‌- देखिए राज्य। 
विधान सभा-देखिए राज्य। 


विधायी संबंध, संघ और राज्यों के बीच .....................................०-००००-० ००० 245, 255 

विधिक कार्यवाहियां-संघ और राज्यों द्वारा या उनके विरुद्ध ................................... 300 
विधियां- 

विद्यमान- 

विधियों “काने रहना ५.0 १०५०0, 9/०00 00 ३५३० npn ० त तत 372(7) 


विधियों की परिभाषा ......................................०.०...००००००० ००००००००००००० 366(70) 
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भाग 3 के उपबंधों से असंगत होने पर विधियों का शून्य होना ............................. 3(]) 
विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की 
[cs |i RRS PRP PERSE त 305 

वाक्‌-स्वातंत्य आदि के अधिकार पर निर्बधन अधिरोपित करना ................................ 9(2) से 
(6) तक 

मूल अधिकार भी देखिए। 

विधियों के विरुद्ध अपराध- 

सूची ॥ में के विषयों से संबंधित ....,+........२५१५००५००५०००००/००/0०0500700700peoidcns ddr सातवीं, ।, 93 

सुची 9 में के विषयों से “संबंधित: +../...२..,००२०04 00०२000०00 सके भ+ मत orden सातवीं, 2, 64 

नियो. की “मान्यता... ०.000) त त त Sd सातवीं, 3, ।2 


विधिमान्यकरण, संपदाओं के अर्जन के बारे में कुछ अधिनियमों और विनियमों का ... 3।ख और नौवीं 
विधेयक- 
राज्यों के हितों से संबद्ध कराधान पर प्रभाव डालने वाले विधेयकों पर राष्ट्रपति की 


पूल “सिफारिश ५५२...१००१ 2 poop opnpn eroded eee airs 274 

विनियम- 

कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण ......................................... उाख और नौवीं 

संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति ................................ 240 

निन्यास, पूर्त और धार्मिक +5... १२०0०000000 opp सम nner सातवीं, 3, 28 

विनिमय-पत्र, चैक, वचनपत्र आदि ........................................० ००००००००००००० सातवीं, 4, 46 
विमानः क्षेत्र: त क सातवीं, ।, 29 

गरिमा 9p ५७५५७ ५७5७5 364(2) 

हवाई यातायात और विमान क्षेत्रों का विनियमन और संगठन ................................... सातवीं, ], 29 

विमान क्षेत्रों में विधियों के विस्तारण संबंधी विशेष उपबंध ..................................... 364(१) 

विल, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार ........................................००००००००० ०००० सातवीं, 3, 5 
विवाद- 

औद्योगिक और श्रम 3, 22 
ल त ला सातवीं, 3, 5 
विशेषाधिकार- 

संसद्‌ और उसके सदस्यों का ..................................... ननन 705 
विश्वविद्यालय- 


वृत्तियां- 
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वैमानिक शिक्षा आदि. ............................................. ००००००००००००० सातवीं, ।, 29 
व्यापार और वाणिज्य- 
rac TOC CONSTI SENIOR OND COIS IT SR सातवीं, , 42 
संघ द्वारा नियंत्रित उद्योगों के उत्पादों से संबंधित ............................ ५-०० सातवीं, 3, 33 
विधायी शक्तियों परः निर्धने +. +: //२.०४५०००० ००००१०००००००० ००0 0000p सी सम penne 303 
। तिर) क साथ ५१३ ८१३१:७११२०३:४०:०३६९:१:/८:१०३ १ १३१०:०१।:६५६१०३):६९१ ०,२३१ सातवीं, , 4 
शज्य के भीतर... लक mtn res सातवीं, 2, 26 
व्यापार, वाणिज्य और समागम- 
का सतितिविता त त त त 304, 303 
आदि करने: को शक्ति: त nent rrr Te 298 
पर निर्बधन अधिरोपित करने की राज्य विधानमंडल की शक्ति................................. 304 
संसद को. शिति क त त न त न ली? 302 
व्यापार चिहन और पण्य वस्तु चिह्न .......................... ००००: सातवीं, , 49 
व्यापार सचाः र vr iN RN सातवीं, 3, 22 
व्यापारिक प्रतिनिधित्व. .............................................. ०.००००० त सातवीं, १, 77 
व्यापारिक निगम-देखिए निगम। 
शत्रु अन्यदेशीय- 
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण नहीं ................................०.००-००० ०० 32 
जाण pp Nt रा सातवीं, 3, 72 
शपथ याँ प्रतिज्ञा के पररूपे. ;+, + २४०००००७००००५०००००००००० ०/७०२0 0/00 कावा तीसरी 
शव गाड़ना और कब्रिस्तान. ................................................... ० सातवीं, 2, १0 
शासक- 
परिता 366(22) 
शासकों की निजी थैलियों, अधिकारों और विशेषाधिकारों का अंत............................ 363क 
शासकों की भारत सरकार के साथ हुई संधियों, आदि संबंधी विवादों की किसी 
न्यायालय द्वारा जांच न किया जाना ..................................०..००००० ०००००००० 363 
शासकीय न्यासी. त त त रह सातवीं, 3, ] 
शिक्षा। 0 त 24क, 45, सातवीं, 
3, 25 
बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य देखिए निदेशक तत्व। 
विश्वविद्यालय भी देखिए। 
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में ...........................................०.५१५००-००-५०-०००५००५००.००००००५. 350क 
संस्थाएं--उच्चतर शिक्षा, समन्वयन और स्तरों के अवधारण के लिए ......................... सातवीं, 4, 66 
वृत्तिक, व्यावसायिक आदि प्रशिक्षण के लिए...................................... सनम» सातवीं, 4, 65 
बैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के लिए .................................. ०००००००००००० सातवीं, 4, 64 
शुद्ध आगम की गणना--देखिए वित्त। 
शोधन अक्षमता और दिवाला. .................................. ०-०-०००० ०००००००० सातवीं, 3, 9 
श्मशान और शमशान भूमि. त त ननन सातवीं, 20 
श्रम 
नि 0020 2 सातवीं 3, 22 
खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम का विनियमन ..................................-..--७७--«०>>न्‍न्‍->>>> सातवीं, 4, 55 
श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण .............................. ...-------५---००००--- सातवीं, 3, 25 
श्रमिकों का कल्याण........................०.०.० ००००००००००००० सातवीं, 3, 24 
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(अनुक्रमणिका) 
संकर्म, भूमि और भवन, राज्य के :::4:4:4:44:445454:4:242204::4:44 नसम नमम छर सातवीं, 2, 35 
संकर्म नौसेना, सेना और वायुसेना. .................................................................. सातवीं, ], 4 
संगम-_ 
साहित्यिक, वैज्ञानिक और धार्मिक ......................................०.०००००० ००००००० सातवीं, 2, 32 
संग्रहालय-राज्यों द्वारा नियंत्रित ...........................०.०..०००००००००००० ००००००००००० सातवीं, 2, 72 
संस्थाएं भी देखिए। 
संघ 
में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ........«..-०२----०«न्‍्सलनतलललन्स>न्‍्स+ससकसभ सत्र 5 मत ममनरञ भू +«« 2 
के सशस्त्र बल या अन्य बलों का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में 
अभिनियोजत,)५५००६७०३४ ००४४३ वर 0022] 2508 pn nov ound nn nnd ea dnt Ninn tren Re सातवीं, , 2क 
द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता 
का) 2 365 
का राज्यों की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से संरक्षा करने का कर्तव्य ....... 355 
को संपत्ति को राज्य के करों से छूर............................ नन 285 
की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ..........................................००००००००००००००००० ००० 73 
की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना 
की राजभाषा हिन्दी .........................................०.५००००००००००००००० 
की भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में अधिकारिता 
का नाम और राज्यक्षेत्र- देखिए भारत। 
का त त क? सातवीं, १, 32 
और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध 256-26I 
समन्वय .......................... 
सामूहिक उत्तरदायित्व 
विधायी संबंध ८+ ० ८.००५००6) त त का 245-255 
संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर व्यापार और वाणिज्य के संबंध में निर्बधन ...... 303 
संघ द्वारा उसके विरुद्ध वाद और कार्यवाहियां ................................................ 300 
संघ का कर्तव्य 
हिंदी भाषा की अभिवृद्धि करना ....................................०-००००० ०००० 35] 
आक्रमण और अशांति से राज्यों की संरक्षा करना ..............................---०००---०+-५५« 355 
मंथ त्सय. त nnn सातवीं, ॥ 
संघ राज्यक्षेत्र-- 
का प्रशासन .. 239 
की परिभाषा 366(30) 
केणलाए्कच्वाण्व्यायालय. 00. ,६११:६३३%६३:६१६३२:३९ 24] 
के लिए अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति...................................... 239ख 
के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति .......................................०००००००- 240 
संघ लोक सेवा आयोग. .......................................... ०००००००००० 35 
संचार 
कतार, र nn pn lp सातवीं, , 37 


सड्कें/नगरपालिका ट्राम न ०.०००० सातवीं, 2 
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(अनुक्रमणिका) 
संचित निधि-- 
भारत की देखिए वित्त। 
राज्यों की देखिए वित्त। 
संयुक्त बेठक--संसद के संदना को „5... ८.८०. ८०००००० 00mm १00, 708 
संयुक्तः गए सच ०००2 या ८ कपल सनक 2०० जल कक अमर 2 न मस पक ३०2 मकर त anne सातवीं, 4, ।2 
संविदा-- 
संघ या राज्यों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम में की जाएगी............................ 299 
संसद्‌ 
के अधिनियम सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं के अभाव में अविधिमान्य 
हा होगे nn 07200 0000 2020 07000 8 त का 255 
संसद्‌ की समितियों और संसद्‌ द्वारा नियुक्त आयोगों के समक्ष व्यक्तियों को हाजिर 
कराना और दस्तावेज पेश करना ....................................... ननन सातवीं, ।, 74 
संरचना 
ताज्या सभाका नाम ed 80 
लोक “संभा का... मम आम त रा मम त त 8I 
संसद्‌ का गठन-- 
राज्य सभा--देखिए राज्य सभा। 
लाक सभां को विवश ५०-१०८ ०००9१०9. त त लमा 85(2) (ख) 
ससद के “संदना को “अवधिः ५०००००५ .० rom opnpoprmpn none लक डर nro hn baton ersten 83 
भारत की संचित निधि पर भारित व्यय मतदान के लिए न रखा जाना .................... 73(7) 
अन्य व्यय मतदान के लिए रखा जाना ............................................ ना II3(2) 
लोक सभा देखिए लोक सभा। 
संसद्‌ के सदनों का प्रत्येक वर्ष दो बार अधिवेशन होना ........................................ 85(7) 
पियत नदिका) तत त त त 00 400 और १08 
संसद्‌ में प्रयोग की जाने वाली भाषा- भाषा के अधीन देखिए। 
विधियों का लिश्ाई७८४४४०४७४ ppp त लिन प 245(7) 
कुछ मामलों में राज्य द्वारा बनाई गई विधियों पर अभिभावी होना ........................... 25 और 254 
विधायी प्रक्रिया 
वित्तीय विषयों के संबंध में ................................... नना 2 और 7 
धनः विधेयकों के संबध. में .».:.:4..:.0- onda none ns ree 09 
लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान के संबंध में................................... I6 
प्राककलनों के सबंध त त 7I3 
संसद्‌ के सदस्य 
संसद्‌-सदस्यों के लिए निररहताएं ...............................................०-० ०c 02, दसवीं 
संसद्‌-सदस्यों को निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय .................................. 03 
संसद्‌-सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ................................................० ० 99 
संसद्‌-सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि ........................................... १05, सातवीं, १, 
74 
संसद्‌-सदस्यों के लिए अर्हताएं.................................... eon 84 
संसद्‌-सदस्यों के वेतन और भत्ते आदि ................................. नल १06, सातवीं, ], 73 
संसद्‌ द्वारा स्थानः रिक्तं करना ८,६८३ +३ऊसकस+स भर सर से 00000000 to pnd 0I 
संसद्‌ के सदनों में मतदान क) 00 


शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने आदि से पहले मत देने के लिए शास्ति ..................... 04 
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(अनुक्रमणिका) 
संसद्‌ के अधिकारी--देखिए राज्य सभा और लोक सभा। 
संसद्‌ की शक्ति- 

राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन करने की ...................................... 69 
रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति ................. 700 
संघ में नए राज्यों को प्रवेश करने की........................... नना 2 
राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन करने को ....................................... 3 
कुछ मामलों में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की ............. 4 
पांचवीं अनुसूची का संशोधन करने को............................... नना पांचवीं, 7 
संविधान के उपबंधों का संशोधन करने की ......................--------«०«««_न्नन्‍«न्‍्ल्‍न्ननन्नन>+- 368 
अनुच्छेद 30१ से अनुच्छेद 304 तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए 

प्राधिकारी नियुक्तः करते की / 00०.000 nnn कितने मे कस सस्ते 307 
उच्चतम न्यायालय को आनुषंगिक शक्तियां प्रदान करने की ..................................... १40 
अधिकारिता प्रदाने करने की ता १39 
कुछ दशाओं में राज्यों को संघ की शक्तियां प्रदान करने की.................................. 258(2) 
संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय गठित करने की ........................ ०५५. 247 
कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का 

सजनः, करुन कः ०0०७099000 ००222: 27 26222 २४ nn bende पका 2 पर 4८ था Rss 239क 
मंत्रियों के वेतन और भत्ते अवधारित करने की.................................... >> ५3५ 75(6) 
जाए राज्य स्थापित करने की ००००२०००००००० ०००/०oreon peepee eros nr 2 
लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की........................................... 32] 
आपात में अपनी अवधि बढ़ाने की ............................................० नाना 83(2) परंतुक 
संघ के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम को स्वतंत्रता पर निर्बधन अधिरोपित 

0000 NNTP RE NICD त नत BORER SRR 302 
संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार अधिरोपित करने की ....... 27I 
समवर्ती सूची में के विषयों के संबंध में विधि बनाने की...................................... 246(2) 
राज्य सूची में के विषयों के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की................... 249(7) 
आपात के दौरान राज्य सूची में के विषयों के संबंध में विधि बनाने की ................ 250 
दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से राज्य में के विषयों के संबंध में 

विधिं बबोन की ००09 त तत त त rss 252 
संघ सूची में के विषयों के संबंध में विधि बनने की........................................... 246(7) 
उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का विस्तार या अपवर्जन करने के संबंध में विधि 

बनाने क कह टन oberon त कम 230 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेशों को संशोधित करने के लिए विधि 

CEI 7] त त रकम पल बल ३4(2) और 

342(2) 

अंतरराष्ट्रीय करारों के प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की ................................- 253 
मूल अधिकारों के संबंध में उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधि बनाने की....... 35 
विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में विधि बनाने की ................................. 327 
किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा प्रथम पांच वर्षों के दौरान कुछ वस्तुओं 

के उत्पादन, प्रदाय और वितरण के संबंध में विधि बनाने की ..........................- 369 
वित्त आयोग के सदस्यों के लिए अर्हताओं और उनकी शक्तियों के संबंध में उपबंध 

बनाने को त त न तत मे 280(2) और (4) 
निवारक निरोध के संबंध में कुछ विषय विहित करने की ...................................... 22(7) 
किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन के लिए निवास विषयक 


अपेक्षाएं विहित करने की ................................--०--०--००-००-०--०००«>न्‍«>>-+«०५«२+«५५-५०५- १6(3) 


5I0 भारत का संविधान 
(अनुक्रमणिका) 


राज्य सभा के संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की रीति विहित करने की .... 80(5) 
अंतरराज्यिक नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए 


तपनः करने को pnp ppp 0000 022 262 
अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध करने की ........................ 372 
आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध करने की ............ 70 
संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधियों के अधिक अच्छे प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों 

की स्थापना का उपबंध करने की ..........................................०.००००००बानानानान 247 
दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 

जपः करने, की, २२५२:४४४२००४४००२४४१ ४ २४०४० १27 92052 nner कर 2 22222 77 7 रीडर 3]5 
उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों या आदेशों के प्रवर्तन की रीति का उपबंध करने को ..... 42(]) 
45 वर्ष के पश्चात्‌ अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप के प्रयोग का उपबंध 

कर की ppp 343(3) 
वित्तीय विषयों में अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने की ..................................... 9 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों का विनियमन करने की ..... 7(3) 
नागरिकता के अधिकार का विनियमन करने की ...................................०...०- ना 7] 
कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत 

करने की संसद्‌ की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि.............................................. 32क, 05(3), 


सातवीं, ], 74 
संसद्‌ की कार्यवाहियां - 


संसद्‌ की कार्यवाहियों की विधिमान्यता की न्यायालयों द्वारा जांच न किया जाना ....... 22(7) 
संसद्‌ को कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण ............................. न 26क 
संसदू का संत्रावेसान-...-...:....-......-:२०/५० ००५००००9०0२०0 त rrr 85(2) (क) 
संसद्‌ के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति................................. न 00(3) 
अवशिष्ट विधायी शक्तियों का संसद्‌ में निहित होना.............................................. 248, सातवीं, १, 
97 
संसद्‌ में चर्चा पर निर्बधन ................................. ननन ॥2॥ 
प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति .............................................. 78 
संसद कः संदनों का सचिवालय... ८८०००००00 २४ रत enn सवरल तप आम पक 359 98 
अंग्रद को आहत करनी +... ००००००0/)०9०0000onesnndono noone nono 00st रनर 85(१) 
संसद्‌-सदस्य- संसद्‌ के अधीन देखिए। 
संस्थाएं-- 
पतः भीर 'धामिक त त सार सातवीं, 3, 28 
इम्पीरियल युद्ध संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, भारतीय युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय पुस्तकालय, 
विरकिरोरिया स्मारक त त meses सातवीं, , 62 
आतभावा मे शिकः... मम मल मेक पल त त spss 350क 
समता- 
लोक नियोजन के विषय में अबसर की .......................................... नन 6(3) 
विधि के समक्ष प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त करने के अधिकार की .......................... उद्देशिका, ।4 
मूल अधिकार भी देखिए। 
समन्वय 
ताज्या की “ब्रीच 2०२२३ त त सउ फल + तप थे त लल) 263 
समवर्ती सूची. ५. ७५७/७०७७ २०३४४ त हा सातवीं, 3 
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(अनुक्रमणिका) 
संपत्ति 
का अर्जन और अधिग्रहण ........................................ ००००००००००००० सातवीं, 3, 42 
किसी अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शिक्षा संस्था की संपत्ति के 
अर्जन के लिए रकम ..................................०.०-०-००००००००००० यानयानं 30(॥क) 
किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से ही उसकी संपत्ति से वंचित किया जाना ..... 300क 
संपत्ति अंतरण, कृषि भूमि से भिन्न ....................... ०.०० सातवीं, 3, 6 
अप्र आदि को उत्तराधिकार ........०२०००००००० ३०00p propre inner 294-295 
कृषि भृमिं को -अतरेणे -+.८५००३०००००००१००००५०००००१ 00 nprmnnn enn चर तर 4 सर सर सनम सातवीं, 2, ]8 
संपदा शुल्क 
ग्रिल ति त ला 366(9) 
कृषिं भूमिं के अवध त न त त तर सातवीं, 2, 48 
अन्य संपत्ति के संबंध में ..................................०..०००००००० ०००००००००० सातवीं, ], 87 
साल पा pnp tp कप Ro सातवीं, 3, 39 
सलाहकार बोर्ड देखिए निवारक निरोध। 
सशस्त्र बल-- 
सशस्त्र बलों से संबंधित विधि के अधीन गठित न्यायालय या अधिकरण। उच्च न्यायालय 
को अधीक्षण की शक्ति न होना .................................००००००००० ००००००००००० 227(4) 
सशस्त्र बलों या सशस्त्र बलों के अन्य बलों का किसी राज्य में सिविल शक्ति की 
सहायता में” अभिनियोजन ५३०२४ ३४४ नह 2 ्से मय 8 ३ त कर कमी लाता entn sty सातवीं, , 2क 
सशस्त्र बलों को लागू होने वाले मूल अधिकारों को संसद्‌ द्वारा निर्बधित या निराकृत 
किया जानी 3५5३२ ३३ 0000p का 33 


सशस्त्र बलों से संबंधित विधि के अधीन गठित न्यायालय या अधिकरण के निर्णय, 
अवधारण, दंडादेश या आदेश उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करने की शक्ति न 


तरा त त 436(2) 

सहायता, निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की ............................... सातवीं, 2, 29 
सहकारी सोसाइटियां--- 

सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन ..................................००.००००००००००००० ००००००००० 43ख 

सहकारी सोसाइटियाँ का निगमन ................................०००००० ००००००००००००० 243यझ 

सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा ....................................०००००००००००-० न 243यड 
सागर-खंड- 

राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्न तट भूमि और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के 

नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी ........ 297 
साधय 32060 7 er Se i सातवीं, 3, 2 
सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा. ..... , 23 
सामूहिक उत्तरदायित्व. ............................................. ec 75 
सार्वजनिक कार्यो और अभिलेखों की मान्यता. .......................................... मन 26], सातवीं, 3, 
72 

साहूकारी और साइकार.:::::...५:::८१..८.१:/0०२00000 00pm nner gasses सातवीं, 2, 30 

एकाधिकार विद्यमान विधियों और राज्य के लिए उपबंध करने वाली विधियों की 

व्यावृत्ति ५3४४४ के रूस सच सकल 8 npn म क 305 
सिंचाई, संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अधीन रहते हुए.................................न सातवीं, 2, ।7 
सिक्किम 

के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ................................-----७७-"_>न्‍न्‍न्‍_न्‍-+ चौथी 
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सिनेमा... .... ३.११.० 0१ 0५०११०७१0000 0 nnn npn 8722 0586 25 02000 2600 Nines सातवीं, 2, 33 
सिविल प्रक्रिया (०९... 0 00 त त त त Nts ene काना सातवीं, 3, ]3 
सिविल संहिता सभी नागरिकों के लिए एक समान................................................. 44 
सीमाशुल्क 

शुल्क--देखिए वित्त। 
सुधार ब्याज, त ४०४४४ के npn tenon ला त त tntsnenese सातवीं, 2, 
सधारालयाः ppp Nr त त त त त ता सातवीं, 2, 
सेना विधि के अधीन क्षेत्रों में किए गए कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति करने की संसद्‌ की 
शक्ति २७७०3 SUNS न न त त 34 
सेवाएं-- 

अखिल भारतीये... त 0 सातवीं, ], 70 

संघ या किसी राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्ते..................... 309 

कृत्य करते रहना, न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का ........................ 375 

संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित सेवाओं का सृजन ........................................... 372 


संक्रमणकालीन अवधि के दौरान विद्यमान विधियों का सेवाओं को लागू होता रहना ... 33 
भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का संसद्‌ द्वारा सृजित सेवाएं होना .... 32(2) 
कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत 


करने की संसद्‌ को शक्ति ................................ नन ३2क 
संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत 
किए जाने, आदि के विरुद्ध संरक्षण ...................................००.००००००००००००० ०० 3] 
लोक सेवाएं 
ताज्य np ob toes त ती सातवीं, 2, 4॥ 
संघकी ०.०2०000 00nd np nn nna सातवीं, 4, 70 
संघ या किसी राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि ............................. 3I0 
संक्रमणकालीन उपबंध ................................०..०.००००००००० ०००००००००००० 33 
स्टाक एक्सचेंज और वायदा बाजार. .......................................................................... सातवीं, ।, 48 
स्टांप-शुल्क- 
वित्त के अधीन देखिए। 
स्थानीय शासनः: त त त म rune niet nner सातवीं, 2, 5 
स्मारक-- 
प्राचीन और ऐतिहासिक- 
राष्टीय ग्रहत्वा क nn ss सातवीं, 4, 67 
525 र त त रर सातवीं, 2, 72 
स्मारकों का संरक्षण आदि- देखिए निदेशक तत्व। 
स्वतंत्रता प्राप्त करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को ....................... उद्देशिका 
स्वामीविहीन होने से प्रोदभूत संपत्ति संबंधी अधिकार ..................................................... 296 
हिंदुओं की धार्मिक संस्था. ............................................. नना 25 (2) (ख) 
हरियाणा - 
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन ........................22:.::2222:::222442222:::१००::,२,, चौथी 
राज्यः) जी मल की अल लि mdb पहली 
हिमाचल प्रदेश-- 
के लिए राज्य सभा में स्थानों का आबंटन .......................:.::::::2:::२११,२१००::::१००::.,, चौथी 


